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 विषय  पृष्ठ  (777),  पंक्ति  ys  7  के  स्थान  पर  शा  पढ़िये  ।

 34,  पंक्ति  16,  पाएँ  के  स्थान  पर"मो्ी  पढ़िये  ।

 15,  पंक्ति  3  श्री  पाटिलਂ  के  स्थान  पर"*#री  पाटिल  पाठ़िये

 18,  पंक्ति
 के

 स्थान  परजनाद॑न  पढ़िये  ।
 सके  अमन  अर  मक  कमा  काका  सा

 37,  पंक्ति  5
 के

 नीचे  309  के  ऊपर  बाई  और  कोने
 पढ़िये  ।

 375  पक्‍्ति
 16

 के  नीचे  अ0प्रणणख्या  310
 के

 ऊपर  बाईड  ओर  कोने
 में

 80,  पंक्ति  21,  के  स्थान  पर  पढ्ठिते  ।

 99;  पंक्ति  20,  श्री
 सेफुदीन  सोजा

 के
 स्थान  पर*त्री  सैफुदीन  चौधरीਂ  पहिये  ।

 ९००७  सम  कमा»  an  om  =  sen  कक  काम

 127,  पंक्ति  6,  भी  सुधीर  राय  के  नाम  के  ऊपर  बाई  कौर
 पढ़िये  ।

 |

 पैक्ति 26; प्रा0० नारायण चन्द पराशर ढे नाम ऊपर बाई और पढ़िये ।
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 +99.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाड़ी  के  देशों  में  काम  कर  रहे  भारतीयों  द्वारा  वर्ष  1984  के  दौरान  कुल
 कितनी  घनराशि  भेजो

 क्या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  उनके  द्वारा  भेजी  गई  धनराशि  में  कुछ  कमी  आई
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  तथा  वाणिज्य  और  आपूर्ति  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  विदेशों  में

 काम  कश  रहे  भारतीयों  से  प्राप्त  रकमों  के  बारे  में  सूचना  देश-वार  नहीं  रखी  जाती  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 प्रो०  पी०  जें०  कुरियन  :  मेरे  पास  उत्तर  है  लेकिन  मैं  नहीं  जानता  कि  मैं  क्या

 पूछूं  क्योंकि  वास्तव  में  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  नहीं  दिया  माननीय  मंत्री  ने  यह  नहीं  बताया

 है  कि  बिदेशों  से  भेजी  जाने  वाली  धनराशियों  में  कोई  कमी  हुई  है  लेकिन  खचाई  यह  है  कि  विदेशों

 से  भेजी  जाने  वाली  घनराशियों  विशेषकर  खाड़ी  के  देशों  से  भेजे  जाने  वाली  रकमों  में  कमी  हुई
 ये  रकमें  एन०  आर०  ई०  झौर  एफ०  सी०  एन०  आर»  के  जरिए  भेजी  जाती  हैं  ।

 वर्ष  1983  में  890  करोड़  रुपये  की  धनराशि  भेजी  गई  थी  जबकि  वर्ष  1984  में  यह  केवल  740

 व



 मौखिक  उत्तर  25  1985

 करोड़  रुपये  केवल  एफ०  सी०  के  लेखे  में  ही  वर्ष  1983  में  370  करोड़  रुपये

 की  वृद्धि  हुई  है  जबकि  1984  में  यह  240  करोड़  रुपये  इसका  स्पष्ट  आशय  है  कि  भारत
 को  भेजो  जाने  वालो  विदेशी  धनराशि  में  कभी  हुई  वित्त  मंत्रालय  को  इसकी  पूरी  जानकारी

 होनी  इसका  कारण  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  भारतीयों  को

 यह  विश्वास  दिलाया  जाता  है  कि  जब  ये  हमेशा  के  लिए  बापस  झा  जाते  हैं  तो उनकी  समस्त  आय

 को  सात  वर्षों  के  लिए  घन  कर  से  छूट  दी  जाएगी  ।  लेकिन  जब  वे  अपने  देश  में  वापस  आते  हैं
 तो  उन्हें  पता  चलता  है  कि  वास्तव  में  वापस  आने  पर  उनके  ड्वारा  लाई  गई  राशि  को  ही  धन  कर

 से  छूट  प्राप्त  इससे  खाड़ी  के  देशों  में  काम  कर  रहे  भारतीयों  के  लिए  कुछ  पअ्रान्ति  तथा

 कठिनाइयां  उत्पन्न  हुई  इनमें  से  कुछ  व्यक्ति  भारतोय  बैंकों  से  बचने  का  प्रयास  करते

 दूसरे  विदेशों  बेंक  भारतोम  बेकों  की  तुलना  में  अधिक  ब्याज  और  अधिक  प्रोत्साहन  दे  रहे
 मेरे  विचार  से  ये  दो  मुख्य  कारण  हैं  जिससे  धनराशि  भेजने  में  कमो  हुई  मैं  इस  बारे

 में  मंत्री  महोदय  कौ  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  ।

 भी  विश्वनाथ  प्रताष  सिह  :  तथ्यों  को  छिपाने  का  कोई  इरादा  गहीं  था  ।  हमने  इस  प्रकार

 का  उत्तर  केवल  इसलिये  दिया  क्‍योंझि  मानतीय  सदस्य  ने  विशेष  रूप  से  खाड़ी  के  देशों  के  बारे  में

 पूछा  था  और  हमारे  पास  विदेशों  से  प्राप्त  धनराशि  के  देशवार  झांकड़े  नहीं  लेकिन

 सामान्यता  कुल  गैर-निर्यात  संबंधी  प्राप्तियों  में  कमी  हुई  है  ।

 हालांकि  पहले  1982  के  आंकड़ों  को  तुलना  में  1983  में  मैर-निर्यात  संबंधों  प्रात्तियों  में

 50.  60  प्रतिशत  को  वृद्धि  हुई  थो  तथापि  1984  में  इसमें  7.08  प्रतिशत  को  कमी  हुई  है|

 इसी  प्रकार  एन०  आई०  ई०  में  भी  कमी  के  बारे  में  कहूंगा  कि  प्राप्त  होने  वाली  राक्षि  में  कमो

 हुई  एक  कारण  यह  है  कि  खाड़ो  के  देशों  में  जब  पहले  तेल  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  थी  तो  कार्य

 में  वृद्धि  हुई  बी  और  अधिक  घतराशियां  भेजी  मई  थी  ।  तेल  के  मूल्यों  में  मंदी  आ  जाने  से  तेल

 का  उत्पादन  करने  वाले  देज़ों  ने  उत्पादन  में  स्तैछिछ क  कम्ती  करने  का  निर्भय  किया  ।  इससे  इनके

 राजस्व  में  प्रतिकून्न  प्रभाव  पढ़ा  जिससे  उनकी  विकास  बतिविधियों  पर  भी  प्रभाष  पड़ा  और  इससे

 धनराशियां  के  भेजने  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।  अन्य  देशों  द्वारा  अधिक  ब्याज  दिये  जाने  के

 बारे  में  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दे  के  बारे  में  भी  वह  कहता  चाहता  हूं  कि  यह  भी

 संभवतया  एक  मुद्दा  हो  सकता  लेकिन  हमारी  कठिनाई  यह  थी  कि  यह  खाड़ी  के  देशों  के

 लिये  विज्ञष  रूप  से  पूछा  गया  था  ।  सामान्यतया  यह  प्रवति  देखी  गई  है  लेकिन  यह  उतना

 लिताजनक  नहीं  है  जैसा  कि  हम  सोचते  हैं  लेकित  निश्चित  रूप  से  यह  प्रवृति  धन  हर  प्रादि

 के  छूट  के  बारे  में  जमारालि  पर  व्याज  से  होने  वाली  आय  को  भारतीय  प्राय  कर  से  छूट  दी

 नई  है  और  लेखे  में  रखी  मई  शेष  राशि  को  भी  धन  कर  से  छूट  दो  गई  मैं  विस्तार  में  नहीं

 जा  रहा  हूं  जौर  हम  सावधानी  बरत  रहे  हैं  कि  स्थिति  को  किस  प्रकार  सुधारा  जाये  !

 औो०  थौ०  जे०  कुरियम  :  मानमोय  मंत्री  इस  वात  से  सहमत  हो  बये  कि  धमराशियां

 भेजने  में  कमी  हुई  बह  विदेशों  से  अधिक  धतराशियां  प्राप्त  करने  तथा  इनमें  वढ़ि

 करने  के  लिये  क्‍या  उपाय  करेंगे  ?  कया  हमारे  देश  में  पहुंच  रही  विदेशी  घनराशियों  के
 उत्पादक

 उपयोग  के  लिये  उनके  मंत्रालय  की  कोई  मोजना  क्‍योंकि  इसमें  से  अधिकांश  राशि  का  उपयोग

 मैर-उत्पादक  कार्यों  विशेष  रूप  से  भूमि  और  इमारत  बताने  जैसे  कार्यों  के  लिये  किया
 जाता  है  और  सरकार  की  कोई  समूजित  योजना  नहीं  है  जिससे  बह  पूंजी  निवेश  के  लिये  इन  लोगों
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 को  निदेश  दे  इस  बारे  में  मुझे  बताया  गया  है  कि  केरल  सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  की

 धनराशि  के  उत्पादक  उपयोग  के  लिये  एक  योजना  प्रस्तुत  की  क्‍या  सरकार  को  यह  मिल

 गई  है  ?  क्यो  आपकी  कोई  योजना  है  ताकि  इनके  पूंजी  निवेश  का  उत्पादक  कार्यों  के  लिये

 उपयोग  किया  जा  सके  ।

 शओ  विश्वनाथ  प्रताप  सरकार  ने  जो  कदम  उठाये  हैं  उनमें  से  एक  है  धन  कर  की

 छूट  फिर  एक  वर्ष  तथा  इससे  अधिक  की  नई  जमाराशियों  की  परिपकक्‍्वता  पर  ब्याज  दर  में  उन्हें
 देश  में  रखे  गये  चालू  लेखे  की  तुलना  में  दो  प्रतिशत  अधिक  ब्याज  दिया  जाता  है  उन्हें  यूनिट  ट्रस्ट
 आफ  इंडिया  के  यूनिट  खरीदने  तथा  सरकारी  प्रतिभूति  आदि  में  पूंजी  निवेश  करने  की  अनुमति

 जमाराशियों  पर  सरकारी  प्रतिभूतियों  आदि  पर  ब्याज  उनके  लेखे  में  आसानी  से

 जमा  किया  जा  सकता  स्थानीय  वितरण  के  लिये  लेखे  के  नामे  डालने  को  पूरी  तरह  से

 मति  दी  गई  है  ।  खाताधारक  भ।रतीय  रिजवं  बैंक  की  अनुमति  के  बिना  ही  किसी  भी  समय  ब्याज

 सहित  इस  शष  राशि  को  भारत  से  बाहर  भेज  सकता  भारत  में  दिये  गये  दान  को  दान  कर

 से  छूट  अनिवासी  भारतीयों  से  धनराशि  प्राप्त  करने  के  लिये  ये  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  उत्पादक  कायें  के  बारे  में  किया  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  भूमि  तथा  पढ्टे  के  पूंजो  निवेश  पर  प्रतिबंध  है  ।

 जिला  लोड  बेंक  पोजना  को  पुनरीक्षा

 * 100.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बसाने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  जिला  लोड  बैंक  योजना  के  कार्यकरण  विशेषरूप  से  समेकित

 ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  20  सूत्री  कार्यक्रम  जैसे  गरीबी

 दूर  कल्याण  तथा  विकास  कार्येक्रम  में  उनके  योगदान  के  संबंध  जांच/पुनरीक्षा  की

 यदि  तो  इस  पुनरीक्षा  के  क्‍या  निष्कर्ष  हैं  और  क्या  लीड  बैंक  योजना  का  ब्लाक

 स्‍तर  तक  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  किस  तारीख  तक  ऐसा  किये  जाने  की  संभावना  है  और  प्रत्येक  ब्लाक

 को  कब  तक  एक  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  को  सौंपा  जायेगा  जिससे  कि  वह  ऐसे  कार्यक्रमों  के  समन्वय  और

 कार्यान्वयन  में  प्रमुख  भूमिका  निभा  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  अधिकारों  के  विकेन्द्रीकरण  की  दिशा  में

 और  जिला  स्तर  के  नीचे  बैंकों  की  भूमिका  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 जिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया
 |

 विवरण

 भारतीय  रिजव  बैंक  हारा  गठित  कार्यकारी  दल  ने  लोड  बैंक  योजना  की  पुनरीक्षा  की

 इस  दल  के  क्चिरणीय  विषयों  में  लीड  बैंक  योजना  के  महत्वपूर्ण  पहलू  और  जिला  ऋण
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 आयोजनाओं  जिनमें  गरीबी  दूर  करने  तथा  विकास  संबंधी  झनेक  कार्यक्रमों  के  लिये  बैक  ऋणों

 के  लक्ष्य  निर्धारित  किये  जाते  तैयारी  और  कार्यान्वयन  संबंधी  उसकी  प्रक्रिया  भी  शामिल  है  ।

 कार्यकारी  दल  ने  महसूस  किया  कि  जिला  आयोजनाओं  को  अधिक  कारगार  बनाने  के  लिये

 वित्तपोषक  एजेंसियों  और  विकास  कार्य  में  लगे  पदाधिकारियों  के  बीच  बेहतर  समन्वय  की

 आवश्यकता  है  ॥
 ,

 जिला  ऋण  आयोजनाओं  में  भी  ऋण  संवितरण  के  लिये  ब्लाक-बार  लक्ष्य  रखे  गये  हैं  ।

 लीड  बैंक  योजना  को  ब्लाक-स्तर  तक  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  सरकार  ने

 समन्वित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  हिताधिकारियों  को  दिये  जानें  वाले  ऋणों  के  निर्विघ्न  प्रवाह
 को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  ब्लाक-स्तर  पर  सलाहकार  समितियां  मठित  करने  का  सुझाव
 दिया  था  |

 प्रो०  साराधजण  अन्य  पराशर  :  विवरण  से  ऐसा  प्रतोत  होता  है  कि  लीड  बैंक  योजना  केवल

 जिलों  के  लिए  ही  समन्बित  ग्रामीण  विकास  कार्यत्रम  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 विशेष  रूप  से  विकास  खब्ड  स्तर  पर  लागू  किये  जाते  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  खष्ड  स्तर

 पर  भी  कोई  लीड  बेंक  योजना  हो  ।  जिलो  एक  बहत  बड़ी  इकाई  इसलिए  बिकेन्द्रीकरण  के

 हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  ब्लाऊ  स्तर  पर  भी  ऐसी  लीड  बेक  योजना  खोलने  पर  विद्यार

 किया  जायेगा  ?

 ओर  अमार्दम  पुआरो  :  एक  जिला  ऋण  योजना  इस  दस्तावेज  में  बेंक-वार  और

 क्षेत्रवार  कार्यक्रम  की  विस्तृत  जानकारी  दी  मई  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और

 अन्य  कार्यक्रम  इसके  अन्तर्गत  आ  जाते  हैं  ।  यहां  मै  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  जो  सुझाव
 दिए  बये  हैं  उन्हें  ध्यान  में  रखा  जाएगा  और  सही  दिशा  में  फदम  उठाये  हम  आपके

 सुझाव  पर  विचार  करेंग  और  उस  पर  कार्यवाही  करेंगे  ।

 प्रो०  नारायण  चमन्द  पराशर  :  वाधिक  योजना  के  जहां  तक  हिमाच्लल  प्रदेश  का

 संबंध  इन  कार्यक्रमों  का  निष्यादन  काफो  सत्तोषजनक  यह  124  प्रतिज्षत  रहा  जबकि

 अखिल  भारतीय  कार्यनिष्पादन  केवल  99  प्रतिज्षत  ही  रहा  ।  इस  तरह  इनका  कार्यनिष्पादन

 निश्चिय  हो  बेहतर  रहा  ।  लेकिन  किर  भी  हम  आपके  सुझाव  पर  विज्ञार  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदण  :  ये  बोनस  के  हकदार

 सी  पौ०  समेकित  ग्रामीभ  बिक्रास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्तमान  मापदण्डों  के

 अनुसार  प्रति  विकास  खज्द  600  परियार  ही  शामिल  किए  जाते  क्‍या  इस  योजना  के

 अन्तर्गत  और  परिवारों  को  ज्ञामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?  इपके  अलावा  राष्ट्रीयकृत  बैंक

 जब  भी  ऋण  मंजूर  करते  हैं  तो  वे  प्रतिभूति  को  मांग  करते  इसके  अलाबा  ये  केवल  शहरों
 और  शहरी  क्षेत्रों  में  ढ्ी अपनी  शाखाएं  खोग  रहे  क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लावाएं  खोमने  जा

 कोर्ट  प्रस्ताव  है  ?

 ओऔी  जनादन  पुआारो  :  मैं  दूसरे  माम  उत्तर  पहले  दे  रहा  हूं  ।  जहां  सफर  समेंकित

 ग्रामीण  रोजबार  योजना  के  अन्तगंत  योजनाओं  का  संबंध  भारतीव  रिजय॑  बैंक  और  के;द्रीय

 सरकार  ने  स्पष्ट  अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  कोई  भी  बैंक  अधिकारी  जमानत  की  मांग
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 नहीं  करेगा  ।  शब्द  है  मांग  करनाਂ  यानि  5,000  रु०  तक  के  ऋण  के  लिए  जमानत  नहीं
 मांगी  जाएगी  ।  इस  ऋण  के  फलस्वरूप  जो  संपत्ति  बनेगी  उसकी  जमानत  मांगी  जाएगी  ।  कुछ
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  इसलिए  हम  इस  पर  निगरानी  रख  रहे  हैं  ।  इस  सन्दर्भ  में  भारतीय

 र्जिये  बेक  ने  स्पष्ट  श्रनदेश  जारी  किये  हैं  ।

 श्री  पी०  कोलक्दईबेल  :  वित्त  मं  )  के  तमिलनाड्‌  के  दोरे  और  उनके  स्पष्ट  कहने  पर
 भो  वे  इसे  लागू  नहीं  वर  रहे  हैं  ।

 को  जनादंत  पुजारो  :  हम  इस  पर  निगरानी  रख  रहे  और  हम  कह  रहे  हैं  कि  इन
 अनुदेशों  को  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  जहां  तक  इस  कार्यक्रम  का  संबंध  यह  सत्य  है  कि  हम
 प्रत्येक  जिले  के  600  परिवारों  को  ही  शामिल  कर  पा  रहे  देश  के  5  5,011  ब्लाकों  से

 eH
 हमें

 3,000  करोड़  रु०  की  राशि  बांटनी  छटो  योजना  के  इसके  पांच  वर्षों  के  दौरान
 इस  कार्यक्रम  में  शामिल  बकों  और  सहकारी  बैंकों  के  माध्यम  से  3,000  करोड़  रु०  की  यह  राशि
 दी  जायेगी  ।  इस  प्रकार  बैंकों  और  सहकारी  वैकों  के  माध्यम  से  प्रति  वर्ष  600  करोड़  रु०
 बांटे  जायेंगे  ।

 जहां  तक  1982-83  तक  की  कार्य  निष्पत्ति  का  संबंध  हमने  600  करोड़  रु०  के
 लक्ष्य  के  मुकावले  730.98  करोड़  रु०  दिए  1983-84  में  हम  600  करोंड़  रु०  के  लक्ष्य
 के  मुकाबले  779  करोड़  रु०  बांट  पाये  इसमें  पिछला  बकाया  भी  शामिल  है  ।  यह
 उपलब्धियां  रही  हैं  ।

 श्री  महेन्र  सिहर  :  जहां  तक  गरीबी  दूर  करने  के  उपायों  का  संबंध  बैंक  अधिकारियों

 और  खण्ड  अ्रधिकारियों  में  समन्वय  न  होने  की  वजह  लोगों  को  काफी  मुश्किलों  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  ।  इस  बारे  में  कई  शिकायतें  क्‍या  मंत्री  महोदय  इन  झिकायतों  की  तरफ

 ध्यान  देंगे  ?  ये  शिकायतें  भ्रप्टाचार  के  बारे  में  भी  विशेषकर  उस  समय  जब  कि  कलक्टर  इन

 शिकायतों  पर  कार्यवाही  करता  है  ।  बैंक  कर्मचारी  ट्रेड  यूनियनों  के  पाभ  चले  जाते  हैं  और  किसी

 प्रकार  की  कार्यवाही  का  विरोध  करते  गरीब  किसानों  की  रक्षा  तथा  दोपी  व्यक्तियों  के

 खिलाफ  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 श्री  जनादंन  पुजारी  :  हमें  देश  के  भिन्‍न-भिन्‍न  भागों  से  ये  शिकायतें  प्राप्त  हो  रही  हैं  कि

 यह  सहायता  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  रही  हैं  ।  कुछ  प्रंश  भ्रष्टाचार  का  भी  है|

 यही  नहीं  रिजर्व  बैंक  के  दिशा  निदेशों  का  भी  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  और  कुछ  बैंक  तो  इनक

 तब  पालन  करते  हैं  जब  सरकार  इन  शिकायतों  पर  ध्यान  देकर  कुछ  अ्रनदेश  जारी  करती  है

 मैं  इस  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  जगह-जगह  जाता  रहता  हं  ।  हम  कमजोर  वर्गों  को  सूचित
 कर  रहे  हैं  कि  उन्हें  किसी  भी  व्यक्ति  को  एक  भी  पैसा  देने  की  आवश्यकता  नहीं  हम  बैंक

 प्रधिकारियों  को  भी  कह  रहे  हैं  #  उन्हें  जमानत  मांगने  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  ।

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  देश  में  कई  ऋण  मेले  लगाये  गये  हैं  ।  माननीय  मंत्री  ने  सम्भलपुर
 ढेंकानाल  और  ग्न्‍्य  स्थानों  के ऋण  मेलों  के  लिए  कई  दफा  उड़ीसा  का  दौरा  किया  समेकित

 ग्रामीण  विकास  योजना  और  अन्य  योजनाओं  के  ग्रन्तगंत  झ्रभी  भी  20,000  से  अधिक  लोगों  को

 ऋण  मिलता  बाकी  इस  योजना  के  ग्रन्तगंत  कितने  क्लर्क  और  ग्रन्य  लोगों  को  पद॒॑न्नति

 देकर  परिवीक्षा  अधिकारी  बना  दिया  गय  है  ॥  देश  न  यह  हाथों  में  लिग्ा  है  ।  पिछले
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 वर्ष  की  अपेक्षा  1982  से  1984  में  बैंकों  की  संख्या  में  चार  गुना  वृद्धि  हुई  वह  इस  समस्या

 को  कैसे  सुलझाने  जा  रहे  हैं--यानि  कि  सेवा  की  भ्र॒वधि  की  बजाय  उन  लोगों  को  पदोन्नति  दी

 जाए  जोकि  वास्तव  में  तकनीकी  और  व्यवासायिक  दृष्टि  से  विशेषज्ञ  हैं  ?

 भरी  जनादंन  पुजारी  :  झ्रगर  आप  प्रश्न  पर  नजर  डालें  तो  सेवा  की  पदोन्नति  पश्रादि

 इस  प्रश्न  के  दायरे  में  नहीं  झ्राते  ।  जहां  तक  कमजोर  वर्गों  को ऋण  न  वितरण  किये  जाने  का

 संबंध  तो  यह  बात  अ्रभी  तक  हमारी  जानकारी  में  नहीं  लाई  गई  है  ।  अगर  लिखित  में

 शिकायत  दी  जाए  तो  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  ये  ऋण  उन्हें  वितरित  किए  अगर  मंजूरी
 पत्न  जारी  कर  दिये  यये  हैं  भौर  पैसे  नहीं  दिये  गये  तो  हम  निश्चित  ही  उन  मामलों  में  कार्यवाही
 करेंगे  ।

 वित्तीय  वर्ष  को  बदलने  संबंधी  समिति  को  रिपोर्ट

 $ 101.  श्रो  गिरिधर  गोमांगो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेगें  कि  :

 क्या  मंत्रालय  को  वित्तीय  वर्ष  बदलने  के  संबंध  में  समिति  से  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  सिफारिशों  का  व्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  रिपोर्ट  का  अध्ययन  कर  लिया  है  और  इसे  राज्यों  को  उनके  विचार

 जानने  के  लिए  भेज  दिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्यों  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  और

 (S)  इस  संबंत  में  सरकार  कध्  तक  निर्णय  करेगी  ?

 वित्त  तथा  वाणिज्य  श्रोर  आपूर्ति  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  नहीं  ।

 fer\  3
 से  (=).  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  क्योंकि  यह  वित्तीय  वर्ष  बदलने  के

 संबंध  में  1867  में  वित्तीय  वर्ष  1  श्रप्रैल  से  3  मार्च  किया  गया  था  ।  यह  ब्रिटिश  परम्परा
 के  झनुसार  1956  में  यह  विषय  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  में  उठाया  गया  था  और  मुख्य  मंत्री
 सिद्धांत  रूप  में  इस  पर  सहमत  हो  गए  थे  ।  1958  में  प्राक्लन  समिति  ने  भी  इस  पर  सिफारिश
 की  थी  ।  1984  में  सरकार  ने  इसके  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  था  जिसको

 1984  तक  प्रतिवेदन  देना  था  |  उस  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  जाने  में  होने  वाले
 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  वह  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करन  के  लिए  कितना  समय  और
 लेगी  ताकि  उचित  समय  पर  उचित  निर्णय  लिया  जा  सके  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  यह्‌  समिति  1984  में  गठित  की  गई  प्रक्तूबर
 1984  में  इसने  भ्रपना  प्रतिवेदन  देना  समिति  ने  प्रश्नसूची  राज्य  सार्वजनिक
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 निकायों  व  व्यक्तियों  को  भेज  दी  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  और  इस  पर  राज्य  सरकारों  की

 राय  लेना  आवश्यक  है  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  उत्तर  दिया  है  कुछ  ने  नहीं  दिया  है  ।  इस
 समिति  का  समय  बढ़ाना  उचित  समझा  गया  ताकि  सब  राज्य  सरकारें  भ्रपनी  राय  भेज  सकें  ।

 इसलिए  इस  समिति  का  समय  दिसम्बर  तक  बढ़ा  दिया  गया  |  समिति  के  सभापति  ने  सभी  राज्य
 सरकारों  को  लिखा  है  |  लेकिन  तब  तक  लोक  सभा  के  चुनाव  आ  गये  ।  ऐसा  सोचा  गया  कि

 चुनाव  के  बाद  समिति  अपन  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  सकती  है  ।  यह  झ्ाशा  की  जाती  है  कि  फरवरी  के
 प्रन्‍्त  तक  समिति  अपना  प्रतिवेदन  दे  देगी  ।  फिर  भी  8  फरवरी  को  समिति  की  बैठक  हो  रही  है

 और  तभी  भ्रन्तिम  निर्णय  का  पता  लगेगा  ।

 श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  1960-61  में  अनुसूचित  जाति  और  प्रनुसूचित  जनजाति  आयोग
 ने  अपने  प्रतिवेदन  में  तीन  विकल्प  सुझायें  थे  ।  उनमें  पहला  यह  था  कि  ऐसा  तरीका  विकसित

 किया  जाये  जिसमें  किसी  वर्ष  विशेष  में  जो  प्रनुदान  स्वीकृत  हुए  हैं  वे  श्रनुवर्ती  वर्ष  में  भी  खर्च  के

 लिए  उपलब्ध  होंगे  प्रशासन  को  स्कीम  को  पूरा  करने  के  लिए  पूरे  12  मास  मिल  सकें  ।  दूसरा

 सुझाव  यह  था  कि  केन्द्रीय  मागे  आरक्षी  निधि  की  तरह  का  एक  न  समाय्त  होने  वाली  जनजाति
 विकास  निधि  बनाई  जाये  ।  और  तीसरा  सुझाव  यह  था  कि  वित्तीय  वर्ष  अ्रप्रेल-मार्च  स ेबदल  कर

 जुलाई-जून  कर  दिया  जाए  ।  उस  झ्राधार  पर  क्‍या  सरकार  वित्तीय  वर्ष  बदलने  का  निर्णय  लेगी

 क्या  सरकार  पहले  दो  सुझावों  जिसमें  जनजाति  क्षेत्रों  के  विकास  कार्य  पृूर्णरूप  से  लागू  किए  जा

 सकें  को  स्वीकार  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  विश्वनाथ  फ्रताप  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  वित्तीय  वर्ष  को  बदलने  के  लिए  कुछ
 दलीलें  पेश  की  हैं  ।  एक  जिस  पर  मैं  भी  सहमत  हुं  यह  है  कि  वित्तीय  वर्ष  में  काम  करने

 का  समय  झधिक  समय  होना  चाहिए  क्योंकि  वित्तीय  वर्ष  मानसून  के  दौरान  विभाजित  हो  जाता  है
 और  इससे  कार्य  की  गति  टूट  जाति  व  वर्षा  के  बाद  कृषि  उत्पादन  का  सही  ग्रनुमान  लगाया

 जा  सके  व  वित्तीय  वर्ष  में  उसका  रखूयाल  रखा  जा  सके  ।  वर्तमान  समिति  की  सिफारिश  का

 इंतजार  किए  बगैर  सुझाव  को  लागू  करने  को  स्वीकार  करना  मेरे  विचार  में  उचित  नहीं  होगा
 जबकि  समिति  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  ही  वाली  .  .  .  .  .  .  -  )

 प्रो०  एन०ज्षो०  रंगा  :  उस  पैसे  का  क्या  होंगा  जो  खर्च  नहीं  होगा  ?

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  ये  सुझावों  की  बारीकियां  हैं  कि  हम  बैसे  को  किस  प्रकार  प्रयोग

 करेगें  ।  भ्रब  प्रश्न  वित्तीय  वर्ष  से  संबंधित  है  और  जहां  तक  वित्तीय  वर्ष  का  संबंध  है  मेरे  विचार
 में  हमें  समिति  के  प्रतिवेदन  का  इंतजार  करना  चाहिए  ।

 झी  ए०ई०टी०  बेरो  :  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हुं  कि  वित्तीय  वर्ष  को  बदलने  के  प्रश्न  पर

 विचार  करते  हुए  स्कूलों  व  महाविद्यालयों  की  परीक्षाओं  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  उस  प्रश्न
 पर  भी  विचार  किया  गया  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  ये  सब  बातें  ध्योन  में  रखी  गई  यहां  तक  कि  जब  इसको

 लागू  किया  जाएगा  तो  संसद  के  माननीय  सदस्थों  का  बजट  सत्र  में  भाग  लेने  की  सुविधा  का  भी

 श्यान  रखा  गया
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 कि

 .  ..  इस्पात  और  इस्पात  को  छड़ों  को  कोमतों  में  बढ़ि

 *102.  भरी  सत्येश  नारायण  सिह  :  क्‍या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  दिनांक  11  1985  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 इस  आशय  का  समाचार  देखा  है  फि  इस्पात  की  छड़ों  की  कमी  तथा  उनके  मूल्य  में  वृद्धि
 के

 कारण  इस्पात  री-रोलिंग  उद्योग  को  सं  कट  का  सामना  करना  पड  रहा  है  ;

 यदि  तो  उद्योग  को  पर्याप्त  मात्रा  में  इस्पात  की  छड़ें  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  ओर

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  में  इस्पात  भूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  जैसा  कि
 समाचार

 में  कहा  गया  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 है

 ह  इस्पात  बिभाग  में  राज्य  संत्री  नटवर  :  ओर  जी  हमने
 रिपोर्ट  देखी  हमारे  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  पुनर्वेलन  उद्योग  में  किसी  प्रकार  का

 संकट  प्रतीत  नहीं  होता  पिछले  तीन  वर्षों  में  मुख्य  उत्पादकों  के  बिलेटों  के  मूल्य  में  औसतन
 मात्र  तीन  प्रतिशत  की  वार्षिक  वृद्धि  हुई  यह  वृद्धि  उत्पादन  की  बढ़ी  हुई  लागत  की  आंशिक

 पूति  करने  के  लिए  की  गई  है  ।  ।

 अध॑  तैयार  इस्पात  भी  शामिल  गोल  हल्के  संरचनात्मकों

 जैसे  तैयार  उत्पादों  क ेलिए  कच्चा  माल  ये  उत्पाद  देश  के  सभी  भागों  में  आसानी
 से  उपलब्ध  हैं  ।  ने  पुनर्वेलन  उद्योग  द्वारा  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  अधं-तैयार  इस्पात  का

 उत्पादन  अपनी  मूल  के  मुकाबले  बढ़ा  दिया  इनके  प्रेषण  और  लाने

 ले  जाने  पर  भी  लगातार  नजर  रख  रही  है  ।  मुख्य  उत्पादकों  भौर  से  कहा
 गया  है  कि  वे  पुनर्वेलकों  को  उनके  द्वारा  भूत  में  की  गयी  खरीद  के  आधार  पर  ध-तैयार  इस्पात

 भी  शामिल  सप्लाई

 श्री  सत्य ना  नारायण  सिह  :  रिरोलर्स  संगठन  के  अध्यक्ष  की  शिकायत  है  कि

 कीमतें  लगातार  बढ़  रही  माननीय  मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  कीमत  3
 प्रतिशत  प्रति  *

 वर्ष  की  दर  से  बढ़ी  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  1981  व  1984  में  एक  कम्पनी  के

 बिलेट  का  प्रति  टन  मूल्य  क्‍या  था  ?

 श्री  नटवर  सिंह  :  वास्तविक  स्थिति  इस  सम्बंध  में  यह  है  कि  बिलेटों  की  बिक्री  लघु
 इस्पात  संयंत्रों  व  मुख्य  उत्पादकों  व  द्वारा  की  जाती  लघु  इस्पात  क्षेत्र  के

 उत्पाद  के  मूल्यों  पर  कोई  निर्यत्रण  नहीं  है  ।  1-8-1981  को  बिलेटों  के  मुख्य  उत्पादक  का  मूल्य
 3,645  रुपये  प्रेटि  टन  था  व  22-6-1984  को  यह  मूल्य  तीन  वर्षो  में  बढ़कर  4,000  रुपये-फ्रति

 टन  हो  गया  ।  तीन  वर्षों  में  9  प्रतिशत  की  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  यह  बढ़ोतरी  अन्य  इस्पात  उत्पादों  के  ,

 मुकाबले  बहुत  कम  है  ।

 श्री  सतमेता  नारायण  कच्चे  माल  की  उपलब्धि  व  मांग  के  सम्बंध  में  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  पुनर्वेलकों  को  बिलटों  की  कुल  कितनी  मात्रा  की  आवश्यकता  है  व

 अब  कितनी  मात्रा  उपलब्ध  कराई  जाती

 ञ
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 श्री  नटबर  सिंह  :  गोल  व  हलके  संरचनात्मकों  की  मांग  प्रति  या  तो  मुख्य
 उत्पादकों  द्वारा  सीध्षी  की  जाती  है  या  पुनर्वे लकों  द्वारा  की  जाती  उत्पादन  का  70  प्रतिशत
 भाग  निजी  क्षेत्र  में  व  30  प्रतिशत  भाग  मुख्य  उत्पादकों  अर्थात्‌  टिस्को  व  इसको  की  होती  है  ।

 अब  में  उत्पादन  के  आंकड़े  दूंगा  ।  1981-82  पुनर्बेलकों  द्वारा  33  लाख  टन

 मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  14  लाख  1982-83  में  मंदी  के  कारण  उत्पादन  का  स्तर  गिरा

 पुनर्वेलको  द्वारा  32  लाख  टन  व  मुल्य  उत्पादकों  द्वारा  14  लाख  टन  ।  सब  मिलाकर  46  लाख
 टन  होता  है  ।  1983-84  में  पुनर्वेलकों  द्वारा  33  लाख  टन  व  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  लाख
 टन  ।  कुल  44  लाख  टन  |  अब  1984-85  वर्ष  में  47  लाख  टन  मांग  की  आशा  है  व  अनुमानित
 उपलब्धता  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  15  लाख  टन  है  व  पुनर्बेलकों  द्वारा  34  लाख  टन  कुल  49
 लाख  टन  बनती  -

 है

 श्री  पी०  शनमृगम  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  चालू  वर्ष  में  कोई  अन्य  इस्पात
 उद्योग  शुरू  करने  का  सरकार  विचार  कर  रही  अगर  ऐसा  है  तो  किस  राज्य  में  इसको
 स्थापित  करने  का  विचार  है  ।

 शो  नटबर  सिंह  :  सदन  के  समक्ष  जो  प्रश्न  है  यह  उससे  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 क्षेत्रोय  असन्तुलन  को  दूर  करना

 * 103.  श्री  असर  रायप्रधान  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  के  अधीन  विकास  के  मामले  में  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  समाप्त  करने  के  लिए
 सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ताकि  ग्रामीण  जनता  की  सहायता  की  जा  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  श्ौर  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 1...  अन्तर-राज्यीय  क्षेत्रीय  असंतुलनों  की  समस्या  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  स्तर  पर  एक

 फार्मूले  के  अनुसार  जो  पिछड़े  राज्यों  के  पक्ष  में  संसाधन  हस्तांतरण  के  माध्यम  से  हल  की  जा

 रही  है  ।

 2...  अन्तर-राज्यीय  क्षेत्रीय  असंतुलनों  की  समस्या  मुख्यतया  राज्य  सरकारों  से  संबंधित  है  ।
 राज्यों  को  जनजातीय  क्षेत्रों  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कार्यक्रम  आरंभ  करने  के  लिए
 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  अलग  से
 भो  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  निर्वारित  की  जाती  है  ।  इसके  केन्‍्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों
 के  अंतर्गत  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  और  घूखा-प्रवृत्त  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  50  प्रतिशत  धनराशि  की
 व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  करती  पिछड़े  जिलों  का  त्वरित  औद्योगिर  विकास  करने  के  लिए
 निवेश  राजसहायता  और  रियायता  वित्त  का  प्रावधान  है  ।
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 3.  उपयुक्त  के  राज्य  सरकारें  भी  अपने  राष्यों  में  पिछड़  क्षेत्रों  का  मिर्धारण  करती

 हैं  और  योगात्मक  योजना  धनराशि  के  प्रावधान  के  माध्यम  से  अपने  विकास  की  समस्‍्यां  हल  कर

 रही  हैं  ।

 4,  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  1984  में  अपनाए  गए  सातवीं  योजना  के  नीति  पत्र

 में  विभिन्न  स्तरों  पर  क्षेब्वीय  असमानंताओं  की  समस्या  हल  करने  की  आवश्यकता  पर  विशेष  ध्यान

 दिया  गया  नीति  पत्र  के  अनसार  कुछ  समाधान  कम  विकसित  क्षेत्रों  में  कृषि
 के  विकास  में  है  लेकिन  यह  बहुत  ही  व्यापक्र  समस्या  है  और  इसके  समाधान  के  लिए  वित्त
 प्रभाग  के  लिए  तंत्रओद्योगिक  अवस्थिति  से  संबंधित  सिंचाई  और  आधार  संरचना  में

 निवेशों
 क ेवितरण  और  अन्य  परिपोषी  मामलों  के  संबंध  में  परीक्षा  की  आवश्यकता

 यह  अनिवाय  है  कि  विकास के  क्षेत्रीय  आयाम  के  बारे  में  सातवीं  योजना  के  अ्रभिन्‍न  अंग  के  रूप  में

 विचार  किया  जाए  ।

 भरी  ग्रमर  राय  प्रधान  :  हम  अब  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  शरू  करने  जा  रहे  हैं  ।  प्रत्येक

 योजना  नीति  पत्र  इस  बात  पर  बल  दिया  जाता  है  कि  क्षेत्रीय  असंतुलन  समाप्त  किया  जायेगा
 लेकिन  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  और  यह  बहुत  दुःख  की  बात  है  कि  यह  क्षेत्रीय  असंतुलन  अभी
 तक  समाप्त  नहीं  किया  गया  ।  यह  असंतुलन  अपेक्षाकृत  और  बढ़ा  है  चाहें  हम  अंतर्राज्य  असंतुलन
 को  लें  अथवा  राज्य  के  भीतर  के  असंतुलन  को  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  स्पष्ट  रूप  से

 यह  जानना  चाहूंगा  कि  राज्यों  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  समाप्त  करने  के  विशेषकर  उत्तरी

 उत्तरी  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  और  जनजातीय  क्षेत्रों  जेसे  इलाकों  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ।  इन  स्थानों  की  स्थिति  भ्रब  काफी  विस्फोटक  है  ।

 भी  के०आर०  मारायणन  :  यह  सच  है  कि  प्रत्येक  योजना  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  समाप्त

 करने  का  प्रयास  किया  जाता  है  लेकिन  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  सरकार  द्वारा  योजना  के

 माध्यम  से  इस  बारे  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  क्षेत्रीय  असंतुलन  समाप्त  करने  संबंधी

 नीति  में  दो  बातें  हैं  ।  एक  तो  राज्यों  के  बीच  अंतुलन  के  बारे  भें  इस  प्रकार  के  भ्रसंतुलन  दूर
 करने  के  लिए  योजनाओं  में  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  के  लिए  सहायता  व्यवस्था  की  जाती  है  ।
 जैसाकि  आप  ज़ानते  हैं  कि  यह  सहायता  लोगों  के  जीवन  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  दी  जाती

 माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  संशोधित  गाडगिल  फार्म ले  में  जो  अन्य  राज्यों  पर  लागू  है  में  इस
 प्रकार  की  बात  है  कि  जनसंख्या  के  आधार  पर  60  प्रतिशत  घन  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  इसका
 मतलब  यह  हुम्ला  कि  इतनी  घनराशि  आम  जनता  के  जीवन  स्तर  में  सुधार  के  लिए  जाती  है  ।

 इसके  बाद  एक  अन्य  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाता  20  प्रतिशत  धनराशि  उन
 राज्यों  को  जाती  है  जिन  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  राष्ट्रीय  प्रति  व्यक्ति  औसत  आय  से  कम

 यह  विशेष  रूप  से  लोगों  का  जीवन  सुधारने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 दूसरी  बात  राज्यों  के  भीतर  व्याप्त  क्षेत्रीय  असंतलन  इस  उद्देश्य  के  लिए  सरकार

 द्वारा  बहुत  से
 कदम  उठाये  गये  हैं  एक  कदम  पिछड़े  अविकसित  विशेषकर  पहाड़ी

 क्षेत्रों  और  जनजातीय  क्षेत्रों  पर  विचार  करना  और  फिर  देश  के  अधिक  गरीब  और  भ्रविकसित
 क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  चलाई  गई  योजनाएं  हैं

 10
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 श्री  अमर  रायप्रधान  :  अध्यक्ष  यह  सब  टीक  लेकिन  जिन  क्षेत्रों  का  मैंने
 अभी-अभी  उल्लेख  किया है  ये  प्रधिकांश  पहाड़ी  पिछड़े  क्षेत्र  हैं और  यहां  अनुसूचित  जातियों
 तथा  जनजातियों  की  संख्या  अधिक  है  ।  मैं  मंत्री  महोदम  से  छठी  योजना  अवधि  तथा
 सातवीं  योजना  अवधि  के  बारे  में  जानना  छठी  यौजना  अवधि  में  मूलभूत  सुविधाओं  में
 कितनी  प्रगति  हुई  है  और  इस  उद्देश्य  के  लिये  सातवी  योजना  श्रवधि  में  कितना  धन  आबंटित  किया
 गया  है  ।

 क्रो  क०  भ्रार०  नारायणन  :  सातवीं  योजना  के  लिये  अभी  तक  धन  का  झाबंटन  तहीं  किया
 गया  है  क्योंकि  अभी  योजना  बनाई  जानी  है  और  उसे  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।  हम
 आवश्यकताओं  का  हिसाब  लगा  रहे  आपको  पता  है  कि  छठी  योजना  भ्रवधि  के  लिये  कितना
 धन  आबंटित  किया  गया  है  ।

 भी  अमर  रायप्रधान  :  आपने  कितना  धन  प्राबंदित  किया  है  और  वे  आधारभूत
 सुविधाएं  कौन-कौन  सी  हैं  ?

 श्री  क०झभार०  नारायणन  :  अभी  विचार-विमर्श  होगा  और  उसके  बाद  ही  इसे  अंतिम  रूप
 दिया  जा  सकता  साधनों  की  स्थिति  के  विषय  में  हमें  पता  है  कि  केन्द्र  किसना  दे  सकता  है
 और  राज्य  कितना

 दे
 सकते  लेकिन  आपको  मालूम  ही  है  कि  राज्यों  की  विशेष  श्रेणी  के  लिए

 योजना  में  3251  करोड़  रुपये  रखे  गए  हैं  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेलिये  560  करोड़  रुपये  ।

 जातीय  क्षेत्रों  के  लिये  यह  धनराशि  470  करोड़  रुपये  है  और  पूर्वोत्तर  परिषद्‌  के  लिए  340
 करोड़  रुपये  रखे  गये  छठी  योजना  में  ये  राशियां  इन  अविकसित  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिये
 अलग  से  रखी  गई  थी  ।

 ननः
 (७

 श्री  पाल  रेड्डी  :  मंत्री  जी  ने  अ्रपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  कमजोर  वर्गों

 और  पिछड़े  क्षेत्रों  दोनों  के  विकास  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  चलाई  गई  योजनाएं  हैं  जोकि

 राज्यों  के  भीतर  ही  यह  सच  है  कि  कमजोर  वर्गों  के  विकास  के  लिये  भी  योजनाएं  हैं  ।

 लेकिन  राज्यों  के  भीतर  ही  पिछड़  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  केन्द्र  सरकार  की  कोई  योजना

 नहीं  है  ।  क्या  मंत्री  इस  बारे  में  किसी  विशिष्ट  योजना  के  संबंध  में  बताएंगे  ?

 श्री  के०आर०  नारायणन  :  पहाडी  क्षेत्रों  के  लिये  आबंटित  की  गई  राशि  विशिष्ट

 नाओं  के  जिये  होती  है  ताकि  राज्य  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  का विकास  किया  जा  सके  ।

 श्री  जप ग)जयपाल  रेड्डी  :  पिछड़े  क्षेत्रों  से  मेरा  तात्पये  पहाड़ी  क्षेत्रों  स ेनहीं  था  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  तेनंगाना  और  रायलसीमा  जैसे  पिछड़े  क्षेत्र  लेकिन  राज्य  में  ही
 ऐसे  क्षेत्रों  क  विकास  के  लिये  कोई  केन्द्रीय  सरकार  की  योजना  नहीं  है  ।

 श्री  के  ०प्रार०  नारायणन  :  यही  विभाजन  है  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  ।  मेरे  विचार  से

 अधिकांश  विकास  राज्य  में  ही  शरू  होना  है  और  केंद्र  इसके  लिए  सहायता  दे  सकता  है  ।

 भरो  प्रिय  रंजन  दास  मुस्शी  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं 2
 कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  योजनाएं  बनाते  समय  और  उनका  मूल्यांकन  करते  समय
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 क्या  मंत्री  महोदय  पिछली  परम्परा  से  हट  कर  काम  मेरा  भ्रभिप्राय  यह  है  कि  राज्य

 सरकारों  से  ज्ञापन  और  कांगजपत  मंगाने  की  बजाय  क्‍या  योजना  आयोग  के  अ्रधिकारी  इस  बार

 देश  के  उन  स्थानों  का  दौरा  करेंगे  जिन्हें  पिछड़े  इलाके  कहा  जाता  है  और  योजना  मूल्यांकन  के

 लिए  दिल्‍ली  में  प्राप्त  हुये  कागजातों  पर  निभर  रहने  की  स्थान  पर  ही  निर्णय  लेंगे  ?

 मैं  मंत्री  महोदय  को  याद  दिलाना  चाहता  हुं--मुझे  इस  बात  का  पता  नहीं  कि  मंत्री  महोदय  जी
 को  इस  घात  की  जानकारी  है  या  नहीं--कि  पिछली  छठो  पंच  वर्षीय  योजना  में  पटसन  और
 इमारती  लकड़ी  से  प्राप्त  हुआ  अधिकांश  राजस्थ  उत्तरी  बंगाल  से  ही  आया  था  लेकिन  छठी  पंच

 वर्षोय  योजना  में  उस  क्षेत्र  से  हजारों  ज्ञापन  मिलने  के  बावजूद  समूचे  उत्तरी  बंगाल  में  न  तो  कोई

 बड़ा  उद्योग  लगाया  गया  न  कोई  बड़ी  भधिचाई  योजना  आरम्भ  की  गई  न  कोई  बड़ा  कृषि  कार्यक्रम

 शुरु  किया  गया  ।

 श्री  के०आर०  नारायणन  :  जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का  संबंध  योजना  आयोग  के

 अधिकारी  दिल्‍ली  में  विचार-विमर्श  करने  के  साथ-साथ  राज्यों  का  दौरा  कर  रहे  हैं  और  वहां
 विचार-विमर्श  कर  रहे  जहां  तक  विशिष्ट  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  का  प्रश्न  इस  मामले  पर

 विचार  किया  गया  है  और  ऐसा  किया  जाता  है  ।

 प्रधान  मंत्री  राजोब  गास्धी  )  :  मैं  इस  बारे  में  यह  कहना  चाहुंगा  कि  कुछ  राज्यों  में

 योजनागत  व्यय  का  मैर-योजनागत  क्षेत्रों  में  बड़े  पैमाने  पर  अन्तरण  हुआ  हम  इसकी  जांच
 करेंगे  और  ऐसा  नहीं  होने  देंगे  ।

 समेकित  वित्त-सूचना  प्रभालो  शुरू  करना

 डा०  कृपा  सिंधु  भोई  :  क्‍या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोई  समेकित  वित्त-सूचना  प्रणाली  शुरू  की  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या

 क्‍या  शीघ्र  ही  कोई  क्रियात्मक  लेवी  प्रणाली  शुरू  किये  जाने  का  भी  विचार

 वदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  और

 (8)  इससे  प्रश।सनिक  ढांचे  में  सुधार  करने  और  कार्य  के  शीघ्र  निपटाने  में  कहां  तक

 सहायता  मिलेगी  ?

 वित्त  तया  वाणिज्य  और  आपूति  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप
 :  से  एक

 विवरण  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भोर  (@).  वित्त  मंत्रालय  ने  एक  कम्प्यूटर  आधारि  सूचना  प्रणाली  शुरू  की

 है  जिसमें  भारत  सरकार  के  इलेक्ट्रानका  आयाग  के  राष्ट्रीय  सूचता-विज्ञान  केन्द्र  के

 नामक  तंत्र  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  इस  प्रयोजन  के  वित्त  मंत्रालय  में  एक

 कम्प्यूटर  टमिनल  चालू  किया  गया  है  और  संभावित  श्रनुप्रयोगों  का  पिता  लगाया  जा  रहा
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 ४-४  फजफउफ"प_्ात  -+--«  Aen  ल  ललित ने  निज लक  नन  अल  स्‍पन्‍ली  ऑन  अननननानिनाना  +

 और  यंत्रेतर  सामग्री  विकसित  की  जा  रही  है  ।  यह  कम्प्यूटर  टमिनल  राष्ट्रीय
 सूचना-विज्ञान  केन्द्र  के  मुख्य  कम्प्यूटर  से  जुड़ा  हुआ  है  जहां  से  यह  प्रणाली  अन्य  मंत्रालथों  से  भी
 डाटा  प्राप्त  कर  सकती  टमिनल  में  एक  स्वाश्रीन  अतिरिक्त  प्रणाली  भी  है  और  कुछ  समय
 में  एक  डाटा  आधारित  शूचना  प्रणाली  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  यह  सूचना-प्रणाली  कम
 समय  सामग्री  के  संग्रह  और  प्राप्ति  की  सुविधाएं  भी  प्रदान  करेगी  ।

 भ्लौर  .  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  क्रियात्मक  लेवी
 प्रणालीਂ  लेवी  सिस्टम  )  शब्दावली  का  क्‍या  अर्थ  है  ।

 आशा  की  जाती  है  कि  उपर्यक्त  प्राचलों  के  आधार  पर  एक

 सूचना  प्रणाली  विकसित  करने  से  मंत्रालय  के  कार्य-निष्पादन  का  सुधार  करने  में  सहायता

 मिलेगी  इस  सूचना  प्रणाली  से  विभिन्न  निर्देशकों  का  पता  चलेगा  और  उनसे
 निर्णय  करने  वालों  को  तत्परता  और  शीघ्रता  से  निर्णय  लेने  में  मदद  मिलेगी  ।

 ह

 डा०  सिंधु  भोई  :  जहां  तक  इस  विषय  विशेष  का  संबंध  मैं  इस  बारे  में

 ज्यादा  नहीं  जानता  ।

 तत्कालीन  संसद  सदस्य  तथा  वतंमान  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  वित्त  विधेयक  और

 1983-84  के  बजट  पर  अपने  भाषण  में  कुछ  ऐसा  कहा  जो  इस  प्रश्न  के  विषय  में  काफी

 संगत  इसके  उत्तर  में  माननीय  वित्त  मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  5  जनवरी  1985

 को  समाचार  पत्रों  में  एक  वक्तव्य  दिया  था  जिसमें  इस  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  दी  गई  थी  ।

 लेकिन  सदन  को  जो  आलंकारिक  उत्तर  दिया  है  वह  जनता  में  वैज्ञानिक  रुचि  पैदा  करने  के  लिये

 देश  को  दलित  लोगों  से  प्रभावित  नहीं  कर  पायेगा  ।

 मैंने  उनसे  प्रंस  में  दिये  गये  उनके  वक्तव्य  से  परे  प्रश्न  नहीं  पछा  सभा  पटल  पर

 रखे  गये  अपने  वक्तव्य  में  उन्होंने  कहा  है  :

 स्पष्ट  नहीं  है  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रयोग  किये  गये  वाक्यांश  लेवी
 सिस्टमਂ  का  क्‍या  अभिप्राय  है  ।

 मैंने  लेवी  सिस्टमਂ  वाक्यांश  का  प्रयोग  उनके  प्रेस  वक्तव्य  में  दी  गई  जानकारी

 के  आधार  पर  किया  गया  है  ।

 मझे  इस  संबंध  में  सरकार  को  बधाई  देनी  चाहिये  और  मैं  उनके  उस  कार्य  निष्पादन  से

 असहमत  नहीं  हं  जो  वह  अपने  मंत्रालय  में  कर  रहे  इसके  साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  सदन  में  दिया  गया  उत्तर  सरकार  के  कार्यकरण  के  बारे  में  जनता  में

 वैज्ञानिक  अभिरूत्ि  पैदा  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 उसी  के  आधार  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  i  आम  जनता  से

 सीधा  सम्पर्क  होता  उन  मामलों  में  कैसे  तेजी  भ्रायेगी  ।  इससे  सरकार  की  बजट  नीतियां  बनाने

 और  बजट  प्रस्तावों  को  अंतिम  रूप  देने  में  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  जो  फंक्शनल  लेवो  प्रणाली  आरम्भ  की  जाएगो  उसकी  विशेषताएं  क्‍या  इस  पर
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 कितना  व्यय  होगा  और  इसे  प्रत्येक  अर्थात  सरकारी  क्षेत्र  तथा  आधुनिक  डिजाइन

 सहित  .  .  ..  ...  .  .  उपयोग में  लाने  में  कितना  समय  लगेगा  ।  .  .  .  ..  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  कया  पूछ  रहे  कितने  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  उत्तर  देने  के  लिये  वे  कम्प्यूटर  हैं  ।

 ड०  कृपा  सिंधु  भोई  :  आप  उस  प्रैस  वक्‍तव्य  को  पढ़िये  जो  इन्होंने  दिये  हैं  ।  मैं  उसी  के

 आधार  पर  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  ।

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  सर्वप्रथम  सार्वजनि+  व्यवहार  में  तत्परता  लाने  के  उद्देश्य  से

 मैंने  माननीय  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  सभी  पत्रों  को  कम्प्यूटरी  कृत  करने  के  लिये  कहा  है  ताकि

 उनके  उत्तर  भेजने  और  उन  पर  की  गई  कार्यवाही  के  विषय  में  उच्चित  रखी  जा

 सके  ॥

 डा०  कृपा  सिंधु  भोई  :  सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  आपका  क्‍या  कहना  क्योंकि  आप

 समूची  सरकार  के  शीर्षस्थ  मंत्रो  हैं  ।

 श्री  जिश्वमाथ  प्रताप  सिह  :  यह  एक  संगत  प्रश्न  है  कि  सरकारो  शोत्र  के  कार्य-निष्पादन
 की  निगरानी  रखी  जा  सकती  है  और  यही  बात  हमारे  दिमाय  में  भी  लेकिन  यह  शुरूआत

 जेसे-जंसे  हम  आगे  बढ़ेंगे  ये  चीजे  भी  कम्प्यटरीकरण  के  लिये  आएंगी  ।

 साझ++  कृपा  सिधु
 मैं  यह  जानना  चाहंगा  कि  इसके  परिणामस्वरूप  कितने  कर्मचारी

 फालत  हो  जायेंगे  और  उनकी  सेवाओं  का  कैसे  उपयोग  किया  जाना  इस  कम्प्यूटर  प्रणाली

 एकीकृत  वित्त  सूचना  सेवा  जो  आप  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  के  लागू  करन  से  बिदेशों  के

 साथ  होने  वाले  समझौतों  को  कैसे  जल्दी  अंतिम  रूप  दिया  जायेगा  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  कम्प्यूटरीकरण  से  कोई  कर्मचारी  फालतू  नहीं  होगा  ।  यह
 प्रणाली  कुछ  कर्मचारियों  को  फालतू  घोषित  करने  के  लिये  शुरू  को  जा  रही  इसका  उद्देश्य
 जल्दी  कार्य  करना  इससे  आंकड़े  एकत्र  करने  और  आश्थिक  विश्लेषण  के  उपयोजन  में

 सहायता  मिलेगी  करना

 बिक्रो  कर  समाप्त  करना

 श्री  नथीत्र  क्‍या  जिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समाज  के  सभी  वर्गों  से  देश  में  बिक्री  कर  को  समाप्त  करने  तथा  इसे  उत्पादन

 शुल्क  आदि  में  बदलने  की  जोरदार  मांग  को  जा  रही

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  यया  है  और  यदि  तो  उसके

 निर्कर्ष  क्या  भौर

 देश  में  बिक्रो  कर  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  संबंध  में  सरकार  की  मीति  क्‍या

 निष्कर्ष
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 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जवादंग  :  समाज  के  कतिपय  क्गों

 की  झोर  से  बिक्री  कर  को  समाप्त  करने  तथा  उसके  स्थान  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगाने

 की  मांग  की  जाती  रही  है  ।

 1981  में  आथोजित  मख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  पारित  संकल्प  के

 पांच  जिन्सों  पर  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्फ  लगाने  की  योजना  लागू
 करने  के  वित्तीय  प्रभावों  तथा  इस  बात  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की
 गई  थी  हि  राज्यों  के  वित्तीय  हितों  की  रक्षा  किस  प्रकार  की  जा  सकती  श्री  कमलापति

 संसद  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  19-1-1983  को

 प्रस्तुत  की  थी  जिसे  29-4-1983  को  दोनों  सदनों  के  पटलों  पर  रखा  गया  था  ।

 चूंकि  बिक्री  कर  राज्य  कराधान  का  विषय  है  इसलिए  बिक्री  कर  की
 प्रणाली  भें  कोई  भी  सुधार  राज्यों  के  परामश  तथा  सहयोग  से  किया  जा  सकता

 श्री  नवीन  रावणी  :  श्री  कमलापति  त्रिपाठी  की  अध्यक्षता  में  एक  विशेषज्ञ  समिति

 नियुक्त  की  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  कमलापति  त्रिपाठी  समिति  की  सिफारिशों  के

 क्रियान्वयन  के  लिये  किसी  राज्य  ने  केन्द्र  से  परामर्श  किया  है  ।  यदि  तो  क्‍यों  ?

 भो  जनादन  पुजारो  :  बहुत  से  मुख्य  मंत्रियों  ने  इस  सिफारिश  तथा  प्रस्ताव  का  स्वागत

 हिया  लेकिन  पश्चिम  कर्नाट  ॥,  आंध्र  तमिल  विहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  के

 मख्य  मंत्री  इस  सिफारिश  से  सहमत  नहीं  थे  भोर  कुछ  मूख्य  मंत्री  चाहते  थे  कि  इस  सिफारिश

 को  सरका  रिया  आयोग  के  समक्ष  रखा

 जैसा  कि  मैंने  अपने  मुख्य  उत्तर  में  बताया  यह  राज्य  का  विषय  है  तथा  केंद्र  राज्यों  पर
 अपनी  इच्छा  नहीं  थोप  सकता  ।

 श्री  नवीन  रावणी  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  रिपोर्ट  मिलने  के  बाद  उसमें  दी  गई

 उस  सिफारिश  पर  किसी  राज्य  ने  केन्द्र  से विचार-विमश  किया  है  ?

 भरी  जनादंन  पुजारी
 :  2-11-1983  को  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  हुआ  था  और  यह

 सिफारिश  मख्य  मंत्रियों  क ेसामने  रखी  गई  थी  उसी  समय  मुख्य  मंत्रियों  न  यह  सुझाव  दिया  था  ।

 जैसाकि  मैंने  कहा  इसे  थोपा  नहीं  जा  सकता  ।  राज्यों  के  साथ  विचार-विमर्श  करके  तथा

 उनके  सहयोग  से  ही  हल  निकाला  जायेगा  ।

 श्री  नवोन  राबणो  :  समिति  की  मुख्य  सिफारिश  क्‍या  है  और  समिति  की  सिफारिशों  के

 बारे  में  राज्यों  को  प्रतिक्रियाएं  क्‍या  हैं  ?

 भरी  जनाबंन  पुजारी
 :  जैसाकि  मैंने  पहले  बताया  इसे  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष

 रखा  गया  था  इसे  देखा  जा
 पता

 श्री  ६00  फा्टि शो  पाटि काटिल  :  बिक्री-कर  विधा  अपने  आप  में  प्रतिगामी  इसे  समाप्त  किया

 जाना  चाहिये  ।  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  राय  है  !

 श्री  जनावंग  पुजारी
 :  मैंने  इसे  स्पष्ट  कर  विया  था  कि  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  ने

 राय  दी  है  विपक्षी  दलों  के  कुछ  मुख्य  मंत्रियों
 ने

 यह  सुझाव  दिया  था  कि  यह  प्रस्ताव  सरकारिया
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 आयोग  को  भेजा  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  केन्द्र  का  यह  मत  है  कि  सरफारिया  आयोग  केन्द्र-राज्य

 संबंधों  पर  विचार  कर  रहा  है  और  इसे  आथोग  के  पास  भेजने  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  उसका

 अधिकार  क्षेत्र  बहुत  सीमित  सा

 श्री  विनेश  सिंह  :  उत्तर  से  ऐसा  लगता  है  कि  आयोग  की  सिफारिशों  से  कुछ  राज्य

 सहमत  हैं  और  कुछ  नहीं  ।  क्या  जिन  राज्यों  ने  इस  पर  सहमति  प्रकट  की  है  वे  आयोग  की

 सिफारिशों  को  लागू  करने  जा  रहे  और  इस  बारे  में  केन्द्र  कितनी  सहायता  देने  जा  रहा

 है  ?  कुछ  राज्यों  द्वारा  इन्हें  लागू  करने  को  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्‍या  अन्य  राज्यों  को

 भी  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  मनाना  संभव  होगा  ?

 हरी  जनादंन  पुआरी  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  हम  सभी  राज्यों  में  सहमति  लाने  की

 चेष्टा  कर  रहे  यह  किसी  एक  या  किसी  अन्य  राज्य  में  लागू  नहीं  की  जा  सकती  जैसा  कि

 मैंने  कहा  है  कि  हमें  इसको  आवश्यकता  और  समस्या  की  जानकारी

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  मन्‍त्ती  महोदय  ने  कहा  है  कि  राज्य  सरकारों  के

 परामर्श  से  ही  पिछली  कर-प्रणाली  में  कोई  परिवर्तन  किया  जा  सकता  मैं  प्रापके  माध्यम  से
 माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहती  हूं  क्‍या  कुछ  महीने  पहले  भारत  सरकार  ने  एक  सम्मेलन

 बुलाया  था  जिसमें  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्री  एवं  वित्त  मन्त्री  उपस्थित  हुए  उस  बैठक  में  क्‍या

 कोई  निष्कर्ष  इस  बारे  में  निकले  थे  ?  यदि  निकले  तो  भारत  सरकार  ने  उसके  बाद  उस  पर
 क्या  कायवाही  को  ?

 भरी  जनादंग  पुजारी  :  मैंने  पहले  ही  बता  दिया

 सत्मूहिक  बेंक  ऋण  योजना

 *107.  भीमती  किशोी  सिन्हा  :  क्या  किस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सामूहिक  ब्रेंक  ऋण  योजना  के  अन्तर्गत  31  1984  तक  कितने  व्यक्तियों
 को  ऋण  दिया  गया  है  ;

 उन  ऋणों  को  देने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाये  और

 क्‍या  सरकार  के  पास  कोई  ऐसी  रिपोट्स  हैं  जिनसे  पता  चल  सके  कि  इन  ऋणों
 का  किस  विशेष  कार्यों

 क ेलिए  उपयोग  किया  गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनदिन  :  से  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  म्रया
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 बैंक  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के  तहत  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  ऋण  सहायता  दे  रहे  हैं  ।
 मोटे  तौर  पर  ऋण  सहायता  का  उपयोग  प्राथमिकता  प्रात्स  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आने  वाले  कार्यों  के

 लिए  किया  जाता  1983  के  अन्त  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  प्राथमिकता  प्राप्त
 क्षेत्र  अग्रिमों  की  14057  करोड़  रुपए  की  रकम  बकाया  इसमें  से  कमजोर  वर्गों  के  नाम
 114  लाख  ऋण  खातों  के  अधीन  2824  करोड़  रुपए  की  रकम  बकाया  थी  ।

 श्रीमती  किशोरी  मी  खेद  है  कि  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया
 गया  में  जानना  चाहतो  हूं  कि  क्या  कोई  एसी  व्यवस्था  है  जिससे  यह  पता  लगाया  जा  सके
 कि  जिस  काये  के  लिए  ऋण  दिया  गया  है  उसी  के  लिए  उसका  उपयोग  किया  गया

 भरी  जनादंन  पुजारो  :  जी  व्यवस्था  है  ।  जिला  स्तर  पर  जिलः  सलाहकार  समिति
 और  खण्ड  स्तर  पर  भी  सलाहकार  समिति  हैं  जोकि  इसके  कार्यान्वयन  के  बारे  में  नजर  रखती

 जहां  तक  आई०आरण्डी०पी०  के  विशेष  कार्यक्रम  का  संबंध  हमने  मुख्य  मंत्रियों  को
 सलाह  दी  है  कि  वे  अपने  यहां  खण्ड  स्तर  पर  सलाहकार  समितियों  का  गठन  कुछ
 मुख्य  मंत्री  इससे  सहमत  नहीं  लेकिन  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  ने  सलाहकार  समितियां  गठित
 को

 कि
 प्‌

 शोमती  किशोरी  कुल  जितनी  राशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  उसमें  कमजोर
 वर्गों  को  दिये  गये  ऋण  का  प्रतिशत  बहुत  कम  कमजोर  वर्गों  को  हइस  योजना  से  लाभ  मिल

 इस  उद्देश्य  से  उन्हें  प्रोत्ताहन  देने  के  लिए  क्‍या  उपाय  क्येजा  रहे  हैं  ।

 थ्री  जनादंग  पुजारी  :  भूतपूर्व  और  वतंमान  सरकार  ने  यह  वादा  किया  हैं  कि  हम
 विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  उत्पादन  प्रयोयनों  के  लिए  कमजोर  वर्गों  की  आवश्यक
 प्रावश्यकताओं  की  पूति  कर  रहे  प्रायमिकता  क्षेत्र  के  अन्तगंत  1985  तक  जो
 धन  दिया  जाना  इसमें  से  40  प्रतिशत  कमजोर  वर्गों  को  दिया  यानि  कुल  अग्रिम

 धनराशि  का  10  प्रतिशत  कमजोर  वर्गों  को  दिया  हाल  ही  में  वर्गोंਂ  की

 एक  नई  परिभाषा  दी  गई  है  ।  जहां  तक  प्राथमिकत  क्षेत्र  मे ंकमजोर  वर्गों  के  लिए  हिस्से  का
 संबंध  स्थिति  यह  है  ।

 थी  राजेश  पाइलट  :  पिछले  वर्ष  दिये  गये  एक  वक्तव्य  में  माननीय  मंत्रो  ने  कर्नाटक
 में  कहा  था  कि  सरकार  बैंकों  से  ऋण  लेने  में  बिचोलियों  को  समाप्त  करने  की  हर  सम्भव  कोशिश
 कर  रहो  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  कुछ  जगह  अभी  भी  व्याप्त  इस

 प्रवृति  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 भरी  जनादन  पुजारी  :  कुछ  शिकायतें  ज॑सा  कि  मैंने  पहले  कहा  बिचोलिये

 कुछ  भ्रष्टाचार  भी  जिसके  फलस्वरूप  ऋण  का  राजसहायता  अंश  कमजोर  वर्गों  तक  नहीं

 पहुंच  पा  रहा  इसलिए  सरकार  ने  उपाय  किये  मैं  अपनी  ओर  से  कह  सकता  हूं  कि  में

 जगह-जगह  जा  कर  इस  पर  व्यक्तिगत  तोर  पर  निगरानी  रख  रहा  हूं  और  लोगों  को  इस  बारे

 में  जानकारी  दे  रहा  हूं  ताकि  यह  उन  तक  सीधे  ही  पहुंच  सके  और  कोई  विचोलिया  न

 कहीं  भ्रष्टाचार  न  हम  न  केवल  बैंक  वालों  को  सलाह  और  निदेश  दे  रहे  हैँ  कि  किसी

 विचौलिये  की  मदद  न  लें  बल्कि  इस  प्रणाली  पर  निंगरानी  भी  रख  रहे  हम  बैंकों  से  यह  भी

 कह  रहे  हैं  कि  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  लोगों  की  सही  शिनाख्त  यही  नहीं  बैंकों  के

 17
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 अलावा  स्थानोय  दिल्‍ली  बिकास  आदि  भो  आई०आर०डी०पी०  कार्यक्रम
 के  अम्तर्गत  कमजोर  वर्गों  का  पता  लगा  रहे  उनका  पता  लगाने  के  बाव  वे  उनके  प्रार्थता-पत्नों

 को  बैंकों  को  प्रेषित  कर  देते  हैं  मोर  बैंक  उस  पर  कार्यवाही  करता  और  उसके  बाद  ऋण

 मंजर  करता  है  ।

 श्री  डालचन्ड्र  जन  :  अध्यक्ष  शासन  को  नीति  के  झनुसार  कमजोर  व  को

 ऋण  प्राप्त  होता  लेकिन  बैक  वाले  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  परेशान  करते  इन
 लोगों  को  एप्लीकेशन  देने  के  बाद  बैंकों  के  कई  चक्कर  लगाने  पड़ते  इसके  बावजूद  भी  जो

 राज्नि  मंजूर  होती  वह  भी  पूरी  प्राप्त  नहीं  होती  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  का  ध्यान

 इस  बात  की  ओर  आकर्थित  करना  बाहता  हूं  कि  बैंकों  में  इस  तरह  की  बातें  नहीं  होनी
 जितना  पैसा  हमारे  कमजोर  वर्ग  के  भाईयों  को  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त  होना  उतना  तो

 उनकों  मिलना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  नहों  होता  है  कि  बैंक  के  अधिकारियों  के  खिलाफ  आपको

 एक्शन  लेना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  सजेशन  है  पूछिए--क्या  एक्शन  आप  लेंगे  या  नहीं  लेगे  ?

 ,
 श्री  जर्नादन  पुजारो  :  अपने  मुख्य  उत्तर  में  मैंने  कमजोर  वर्गों  पर  बकाया  राशि  का

 उल्लेख  किया  114  लाख  ऋण  खातों  के  अधीन  2,824  करोड़  रुपए  की  रकम  बकाया

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  कि  केवल  आई०आरण०्डी०्पी०  के  अन्तगंत  ही  हम  120  लाख  से

 झधिक  लोगों  को  ऋण  दे  पाये  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिए  1.5  करोड़  के  लिए  है
 भऔर  3,000  करोड़  रु०  देने  का  लक्ष्य  रखा  गया  हम  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  वर  लेंगे  और

 हम  पहले  ही  इसके  नजदीक  पहुंच  चके  हैं  ।

 भी  साला  रेड्डो“रघुसा  रेड्डी  :  क्या  कमजोर  वर्मो  में  आ्थिक  दृष्टि  से  पिछड़े  वर्ग

 भी  शामिल  हैं  ।  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़े  वर्गों  में  भी  कई  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हैं  ।
 उनके  लिए  क्‍या  वायंत्रम  है  ?

 दर
 "
 -  ब्र  पुजा  रो

 :  कमजोर  वर्गों  के  लिए  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  है  ।

 इसके  अलावा  उनके  लिए  विभेदों  ब्याज  दर  का  कार्यक्रम  भो  इसके  युवकों  के

 ग्रामोण  लोगों  के  लिए  प्रधान  मंत्री  को  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  योजना

 आई०आरण०डी०पो०  के  भूमिहीन  गारंटो  योजना  है  ।  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  इसे

 लागृ  किया  जा  रहा  है  ।

 मुद्रा  संबंधी  घोटाला

 १108.
 भो  बिन्‍्ताम्म्रक्ष जेना

 :

 2  ऑ्लिहन आल  बटेल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अम्बई  में  सहर  पुलिस  द्वारा  करोड़ों  रुपए  की  मुद्रा  के  घोटाले  का  भंडाफोड़

 किया  गया

 18
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 यदि/हां,  तो  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  हैं  और  उनकी  राष्ट्रीयता  क्‍या

 »श  इस  घोटाले  में  कुछ  सीमाशुल्क  अधिकारी  भी  शामिल  यदि  तो  उनका
 ब्यौरा  क्या  और

 पकड़ी  गई  भारतीय  और  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  एक  विवरण  सदन-पटल  पर  रख
 दिया  गया

 विवरण

 से  सहार  पुलिस  थाने  के  अधिकारियों  द्वारा  सहार  हवाई  अड्डे  पर  काम
 करने  वाले  एक॑  श्री  बालकृष्ण  रामचन्द्र  सतम  को  दिनांक  3-1-1985  को  पकड़ा  गया  था
 जिसके  पास  से  48,871.50  रुपए  मूल्य  की  समतुल्य  विदेशी  मुद्रा  और  810  रुपए  की  भारतीय

 मुद्रा  मिली  थी  ।  यह  मुद्रा  उसके  कब्जे  से  उस  समय  बरामद  की  गई  जब  वह  निर्गमन  कक्ष
 से  बाहर  जा  रहा  इस  मामले  के  सिलसले  छानबीन  किए  जाने  के

 आधार  पर  पुलिस  ने  श्री  सतम  और  भारतीय  राष्ट्रिकता  के  दो  अन्य  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 है  ।  अब  तक  जा  छानबीन  की  गई  है  उससे  इस  मामले  में  किसी  सीमाशुल्क  अधिकारी  के

 अंतग्रंस्‍्त  होने  का  संकेत  नहीं  मिलता  है  ।  अभिगृहीत  भारतीय  तथा  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा

 इस  प्रकार  है  :---

 (1)  भारतीय  रुपए

 (  2)  विदेशी  मद्रा

 (1)  अमेरिकी

 (ii)  सऊदी  4030

 (iii)  कुवैत

 (iv)  ओमानी

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  मैं  वित्त  मंत्री  के  प्रति  आभार  व्यक्त-करता  हूं  कि  उन्होंने  देश  में

 व्यापत  इस  प्रकार  के  घोटालों  को  रोकने  के  लिए  गहरी  दिलचस्पी  ली  इन  घोटालों  से  देश  की

 अर्थव्यवस्था  प्र  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  व्यक्ति  को  गिरफ्तार

 करने  के  पश्चात्‌  क्या  व्यक्तिगत  लोगों  के  घरों  की  छानबीन  की  गई  और  यदि  तो  उन

 व्यक्तियों  के  नाम  क्या  है  और  उन्हें  यह  विदेशी  मुद्दा  कैसे  प्राप्त  हुई  और  ऐसे  कौन-कोन  से  स्रोत

 हैं  जहां  से  उन्हें  यह  राशि  प्राप्त  हुई  और  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  घोटा  लों  को  रोकने  के  लिए

 वित्त  मंत्रालय  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  ।

 श्रो  जनादंन  पुजारी  :  श्री  सतम  और  दो  प्रन्य  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  जांच

 जारी  अभियकत  से  जो  मुद्रा  बरामद  हुईं  उसका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 भारतीय  रु७

 43,871.50  रु०  के  कीमत  की  विदेशी  मुद्रा  ।
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 जहां  तक  इन  मामलों  में  को  जाते  वाली  कार्यवाही  का  संबंध  मैं  इस  सम्मानित  सभा

 के  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  भ्रधिकारियों  की  एक
 बैठक  बुलाई  हमने  इन  अ्रधिकारियों  को  बिलकुल  स्पष्ट  कह  दिया  है  कि  वे  बिना  किसी  भय

 और  पक्षपात  के  कार्यवाही  करें  और  उनके  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  हमने  उनसे  कहा  है  कि

 प्रशासन  को  चुस्त  करें  और  अगर  कहीं  अ्रकुशल  व्यक्ति  हैं  तो  उन्हें  हटाया  जाए  और  उनकी  जगह

 चुस्त  और  कुशल  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  ताकि  परिणाम  सामने  आ  सकें  ।

 करी  चिन्तामणि  जेना  :  मेरे  पूरक  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जो  ने  हमें  बताया  है
 कि  उनके  मंत्रालय  ने  सीमा  शुल्क  और  अन्य  लोगों  को  की  जाने  वाली  कार्यवाही  के  बारे  में  स्पष्ट

 निदेश  जारी  किए  अब  हमारे  प्रिय  नेता  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  नई  सरकार

 ने  स्वच्छ  प्रशासन  देने  और  सा्वंजनिक  जीवन  से  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  प्रण
 लिया  क्‍या  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  बारे  में  किए  जाने  वाले  उपायों  के  बारे  में  जान  सकता

 ताकि  तस्करी  और  इस  प्रकार  के  घोटालों  को  भविष्य  में  रोका  जाए  ?  इस  प्रकार  की  विदेशी

 मुद्रा  देश  में  न  आ  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किए  जा  रहें  हैं  ?  मैं  की  गई  कार्यवाही  श्रौर

 भविष्य  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  ब्यौरा  जानना  चाहता  हूं  ।

 थ्री  जनादंन  पुजारी  :  मैंने  पहले  ही  इसका  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 क्री  मोहन  लाल  पटेल  :  कितने  व्यक्तियों  का  पता  लगाया  गया  है  और  उनके  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री  जमादंन  पुजारी  :  इस  प्रश्न  का  भी  मैंने  पहले  ही  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 पर्वतोय  क्षेत्रों  मे ंविकास  योजनाओं  के  लिए  कम्द्रोव  सहायता

 +109.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  देश  में  पर्वतीय

 क्षेत्रों  में  विकास  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु  शत-प्रतिशत  अनुदान  के  आधार  पर  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  दिये  जाने  का  प्रावधान  किया  गया  और

 क्या  इस  योजना  प्रारूप  में  इन  क्षेत्रों  में  बैंक  और  भश्रन्य  सुविधाओं
 के  विस्तार  हेतु  वर्तमान  निर्धारित  मानदण्डों  में  ढील  दिये  जाने  की  भी  व्यवस्था  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और  सातवीं

 पचरवर्षोव  योजना  का  प्रारूप  श्रभी  तैयार  किया  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हुआ्ना  ।
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 ,.४

 डायर  उद्योग  से  उत्पाद  शुल्क  को  बकाया  राशि  को  बसली

 *97  श्री  के०  टी०  कोसलराम  :  क्‍या  वित्स  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 निर्माणोत्तर  जर्चों  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  उत्पाद  शुल्क  की  बकाया  राशि

 को  विशेष  रूप  से  टायर  उद्योग  से  वसूली  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  उच्चतम  न्यायालय  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क्र  और  नमक  1944  की  के  अ्रधीन  शुल्क-निर्धार्य  मूल्य  में

 निर्माणोत्तर-ब्यय  को  शामिल  किए  जाने  के  मुद्दे  पर  1983  में  एक  आ्रादेश  पारित  किया

 था  और  1983  में  इस  विषय  पर  एक  विस्तृत  निर्णय  दिया  था  ।  उक्त  निर्णय  में

 प्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  उल्लेख  भी  था  कि  उक्त  निर्णाय  को  मद्देनजर  रखते  हुए  उचित

 आदेश  हेतु  अलग-प्रलग  रिट  विशेष  श्रनुमति  याचिकाओं  और  अभ्रन्तरित

 मामलों  को  सूचीबद्ध  किया  जाएगा  ।

 शुल्क-निर्धारण  के  अनिर्णीत  पड़े  मामलों  में  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  की  वसूली  हेतु  जो

 कार्यवाही  की  गई  वह  निःनलिखित  के  सम्बन्ध  में  थी--न्यायिक  और  न्यायिक-कल्प

 करणों  के  जिनके  पास  मामले  विचाराधीन  पड़े  उक्त  मामलों  में  उच्चतम  न्यायालय

 के  निर्णय  के  प्रकाश  में  फँंसला  करवाने  हेतु  समावेदन  करके  तथा  ऊपरउलिखित  अलग-अलग  मामलों

 आदि  में  निर्णत  हेतु  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  समावेदन  करके  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क

 समाहर्तालयों  द्वारा  शुल्क-निर्धा रण  के  श्रनिर्णीत  पड़े  मामलों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जानो  ।

 जिन  मामलों  में  शल्क  निर्धारण  के  अनिर्णीत  पड़े  मामलों  को  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय

 के  अनरूप  अन्तिम  रूप  दिया  गया  उनमें  भी  शुल्क  की  अन्तिम  रूप
 से  प्राप्य  रकमों  की  वसूली

 के  लिए  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  अथवा  उच्च  न्यायालयों  ने  अभी  तक  ऐसे  किसी  मामले-विशेष  में

 निर्णय  नहीं  दिया  जिसका  प्रभाव  टायर  उद्योग  से  सम्बन्धित  निर्माणोत्तर  व्यय  पर  पड़ता  हो  ।

 थोक  मूल्य  सूचकांक  में  गिरावट

 +98.  री  जी०  एस०  विजयराधवन  :  क्‍या  विश्त  मंत्री  यह  बताने  को  क्या  करेंगे  कि  ॥

 क्‍या  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  थोक  मूल्य  सूचकाॉफ  में  गिरावट  की  प्रवृति

 रही  है  ;  ।  |
 यदि  तो  कितने  गिरावट  भाई  ;  और

 गिराबट  की  प्रवृत्ति  जारी  रखने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 जा  रहे
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 वित्त  रंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  .  से  .  मूल्य  सूचकांक  (1970-

 71=100)  ऊ#ा  स्तर  5  1985  को  337.6  जिसकी  तुलना  में

 इसका  स्तर  7  1984  को  321.0  5  1985  को  मुद्रास्फीति  की

 वाधिक  दर  5.2  प्रतिशत  थी  जिसकी  तुलना  में  पिछले  वर्ष  इसी  तारीख  को  यह  10.  6  प्रतिशत
 सरकार  मूल्य  स्थिति  पर  सावधाती  से  नजर  रखती  है  और  ऐसे  उपाय  करती  है  जो  मूल्यों

 को  उचित  नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  आवश्यक  होते  हैं  ।  विशेष  रूप  खाद्यान्न  के  संकटकालीन

 भण्डार  तैथार  अन्य  संवेदनशील  वस्तुग्नों  जैसे  कि  चीनी  और  खाद्य  तेलों

 की  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  और  भप्रर्यव्यवस्था  में  कुल  मांग  में  होने  वाली  वृद्धि  को

 नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  कदम  उठाए  गये  हैं  ।

 हिन्व-सहासागर  में  अस  रोकी  सेना  को  उपस्थिति

 + 105.  ओऔमतो  गीता  मुखर्जो  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उपग्रह  रोधी  प्रौर  अन्तरिक्ष  युद्ध  के  लिए  औद्योगिकी  में  विकास  और

 निकीकरण  के  साथ-साथ  हिन्द  महासागर  में  अमरीकी  सेना  की  उपस्थिति  बढ़ती  जा  रही
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबध  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मन्त्री  पी०वी  नरसह  :  और  .  पिछले  कई  वर्षो  से  हिन्द

 महासागर  में  अमरीकी  नोसेना  की  उपस्थिति  में  सामान्‍्यतया  वृद्धि  होती  रही  है  यद्यपि  इसमें

 कभी-कभी  घट-बढ़  भी  हो  जाती  अमेरिका  नौसेना  को  उपग्रह  रोथब्री  तथा  गअंतरिक्ष  युद्ध
 संबंधी  कार्यों  में  सहायता  के  लिए  तैनात  किए  जाने  की  कोई  पक्की  सूचना  नहीं  है  हालांकि  इस

 संभावना  से  इन्कार  भी  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 भारत  सरकार  हिन्द  महासागर  में  आधुनिक  हथियारों  के जमाव  पर  इस  दृष्टि  से  बरावर

 नजर  रखती  है  ताकि  खतरे  की  स्थितियों  का  सामना  करने  के  लिए  अपनी  नौसेना  योजनाओं  को

 अद्यतन  बनाया  जा  सके  ।

 राजनयिक  दृष्टि  से  भी  सरकार  इस  बात  का  प्रयोत  और  समर्थन  करती  रही  है  कि

 हिन्द  महासागर  को  शान्ति  क्षेत्र  बनाए  रखा  जाए  ।

 कोयले  F  मूल्यों  में  बृद्धि

 +110,  भी  अमल  दत्त  :  क्‍या  खान  श्रोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  ;

 राष्ट्रीयकरण के  बाद  से  अब  तक  कोयले  के  मूल्य  कितनी बार  बढ़ाए  गए

 तत्संबंधी  वर्षषबार  ब्यौरा  क्या  है  और  कोयले  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  कारण

 क्या
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 इसका  आम  उद्योगों  और  सामात्य  मूल्य  स्थिति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा
 और

 ह

 कोयले  के  मूल्यों  मे ंऐसी  नियमित  वृद्धि  से  कोयला  उत्पादक  राज्यों  को  कितना

 खान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  :  राष्ट्रीयकरण  से  अब  तक

 कोयले  की  कीमतों  म॑  छः  बार  संशोधन  किया  गया  है  ।

 संशोधन  का  «  न्‍्ौरा  नि  म्नलिखित  है  :

 जज  ——— अजल-बने  जननाायनी--«  _

 या  आग
 संशोवन  की  कोल  इंडिया  सिगरेनी  कोलियरीज़ञ  साफ्ट  कोक  की

 तारीख  लि०  कंपनी  लि०  कीमत

 1.4.  1974  रु०  47.50  रू०  50.  50  रु०  86.00

 1.7.1975  रु०  64.  92  रु०  67.65  रु०  86.00

 17.7.1979  रु०  101.18  रु०  99.  92  रु०  110. 00

 14.2.1981  रु०  128.02  02  रु०  136.85  85  रु०  150.00  00
 रू०  145.90  रु०  154.75  75  रु०  175.00

 8.1.1984  रु०  183.00  00  रु०  192.00  रूु०  175.00
 हा  नी-आसफ  फकललसकअन  ह  «

 कोयले  की  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होने  क ेकारण  कोयले  की  कीमतों  में  व॒द्धि  श्रावश्यक

 हो  गई  थी  ।  उत्पादन  लागत  में  व॒द्धि  के
 कारण  हैं  भंडार  विस्फोटक

 तेल  और  चिकनाई  जैसी  उत्पादन  सामग्री  को  कीमतों  में  मूल्यह्नाप्  और

 ब्याज  में  वृद्धि  का  भार  आदि  ।  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  कामगारों  की  मजदूरी  में  तीन  राष्ट्रीय

 कोयला  मजदूरी  समभौतों  के  कारण  काफी  वृद्धि  हुई  यह  तीन  समझौते  1.1.  1975,

 1.1.1979  और  1.1.  1983  से  लागू  हुए  थे  ।  मजदूरी  की  लागत  कोयले  की  कुल  उत्पादन

 लागत  का  लगभग  60  प्रतिशत  होती  है  ।

 उपभोक्ता  उद्योगों  पर  कीमतों  में  संशोधन  का  बोझ  बहुत  अधिक  नहीं  रहा  है  ।  कीमतों

 में  पिछली  बार  संशोधन  8.  1.  1984  से  किया  गया  था  ।  इस  संशोधन  का  जो  प्रभाव

 बिजली  और  सीमेंट  जैसे  प्रमुख  उपभोक्ता  उद्योगों  पर  हुप्लमा  था
 उसका  निम्नलिखित

 अनुमान  लगाया  गया  था  +--
 रा

 कुल  लागत  के  प्रतिशत के  रूप  में  बोश

 रेलवे  1.86.

 इस्पात
 3.5

 बिजली
 1,5 से  1.7

 सीमेंट  4.  39



 लिखित  उत्तर  25  1985

 कीमशों  में  पिछले  संशोधन  के  समय  धाम  झादभी  के  इंधत  अर्थात्‌  साफ्ट  कोक  को  कीमत

 नहीं  बढ़ाई  गई  यह  कीमत  रु०  175.  00  प्रति  टन  ही  चलने  दी  गई  यह  कीमत

 1982  से  चल  रही  है  और  इस  ईंधन  की  वास्तविक  उत्पादन-लागत  से  भी  काफी  कम  है  ।

 कोयले  की  कामतों  में  वृद्धि  स ेकोयला-उत्पादक  राज्यों  को  कोई  सीधा  लाभ  नहीं  होता

 परन्तु  राज्यों  को  प्रत्यक्ष  लाभ  जरूर  होता  है  क्योंकि  कोयले  की  बिक्री  पर  राज्य  सरकारें

 बिक्री-कर  लेती  हैं  और  यह  कर  भामतौर  पर  मुल्य  के  प्राधार  पर  होता  यद्यपि  राज्य

 सरकारों  को  देय  कोयले  की  रायल्टी  टनों  के आधार  पर  तय  की  जाती  है  और  कोयले  की  कीमतों
 से  इसका  संबंध  नहीं  तो  भी  कुछ  राज्य  सरकारें  कोयले  पर  उपकर  लेती  हैं  और  यह  उपकर

 कोयले  की  कीमतों  में  वृद्धि  क ेकारण  बढ़  गए  उपकरों  की  दरें  एक  समान  नही  होती  है
 और  इनमें  अलग-भलग  राज्यों  में  शोर  अलग-अलग  वर्षो  में  श्रन्तर  रहता  है  ।

 दूसरी  रक्षा  पंक्षित  के  रूप  में  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर

 *111.  श्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 )  क्या  राष्ट्रीय  कंढेट  कोर  की  केरद्रीय  सलाहकार  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  इस
 संगठन  का  दूसरी  रक्षा  पंक्ति  के  रूप  में  विकास  किया  जाना

 यदि  तो  समिति  का  यह  मत  है  कि  इस  समय  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  प्रशिक्षण  में

 साहसिक  पहलू  पर  भ्रधिक  बल  दिया  जाता  है  और  एक  प्रकार  से  सैन्य  पहलू  की  उपेक्षा  की

 जाती

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  पड़ौसी  देशों  से  संभावित  खतरे  को  देखले  हुए  उक्त

 प्रस्ताव  पर  नंभीरता  से  विचार  किया

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  और

 (४)  दूसरी  रक्षा  पंक्ति  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  श्रत्य  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०  बी०  मरसिह  :  से  .  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  की  केन्धीय

 सलाहकार  समिति  ने  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  कि  इस  संगठन  का  दूसरी  रक्षा  पंकित  के
 रूप  में  विकास  किया  जाना  फिर  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  प्रशिक्षण
 कार्यक्रमों  तथा  उपलब्धियों  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  मूल्यांकन  समिति  का  गठन  करने  के
 बारे  में  15-3-1984  को  हुई  समिति  की  बैठक  में  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  का  दूसरी  रक्षा  पंक्ति  के
 रूप  में  प्रयोग  करने  की  सम्भावना  पर  भी  विचार  किया  गया  था  ।

 2.  कंन्द्रीय  सलाहकार  समिति  नें  सिफारिश  की  थी  कि  इन  सभी  पहलुओं  पर  विचार
 करने  के  लिए  रक्षा  राज्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  किया  इस  समिति
 के  यठन  का  प्रश्त  विचाराधीन  है  +
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 उ्योग  में  काला  धन  बनाया  जाना

 *112.  भ्री  मूलचन्द  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  फिल्म  उद्योग  में  बड़े  पैमाने  पर  काला  धन  बनाए  जान  के  संबंध
 में  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  फिल्म  उद्योग  में  ऐसे  काले  धन  के  बड़े  पैमाने  पर

 बनाए  जाने  के  कारणों  की  जांच  कराई  है  और  यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या

 सरकार  ने  फिल्म  उद्योग  में  काले  धन  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही
 की  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  फिल्म  उद्योग  में  कार्यरत  ऐसे  लोगों  के  विरुद्ध  सख्त

 कायंवाही  करने  का  है  जो  काले  धन  के  निवेश  ग्लौर  आय-कर  अपवंचन  में  लगे  हैं  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादन  :  सरकार  को  फिल्म  उद्योग

 में  हुए  कर-अपवंचन  की  जानकारी  है  ।

 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  और  नीति  संस्थान  अन्य  बातों  के  प्र्॑व्यवस्था
 के  ऐसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  का  जिनमें  काला  धन  पनपता  है  और  उन  कारणों  का  पता  लगाने  को  कहा
 गया  है  जो  इसकी  व्‌द्धि  करते  उनकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 जब  भी  कभी  कर-अपवंचन  की  कोई  विशिष्ट  सूचना  मिलती  तो  संगत

 नियमों  के  अंतर्गत  समुश्षित  कार्यवाही  जाती  है  ।

 सरकार  समुचित  विधायी  और  प्रशासनिक  उपायों  के  माध्यम  से  काले  धन  के

 प्रचलन  और  प्रसार  को  रोकने  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  कर  रही

 [  प्रमुवाव  ]

 *113.  श्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृथा  करेंगे

 कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  हुई  प्रगति/उपलब्धियों  का

 ब्योरा  कया

 क्‍या  राज्यों  द्वारा  कार्यक्रम  के  श्रन्तर्मत  प्राप्त  उपलब्धियों  का  मूल्यांकन
 करने  के  लिए  कोई  समिति  नियुक्त  की  गई

 यदि  तो  समिति  के  क्‍या  निष्कर्ष  और

 देश  के  गरीब  आदिवासियों  के  हित  में  देश  भर  में  कार्यक्रम  को

 क्रियान्कति  करने  के  लिए  अन्य  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  राजोब  तिपुरा  और  नागालैंड  को  जिनके  संबंध
 में  सूचना  1994  तक  सभी  राज्यों  में  1984  तक  कार्यक्रम  के

 वर्यर्यान्वयन  की  प्रगति  संबंधी  विवरण  संलग्न

 सें  रखा  गया  ।  देखिए  संक्ष्या  एल०्टठों०  413/85]

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  प्रगति

 25



 लिखित  उत्तर  हैं  25  1985
 ++-++++  *

 और  यद्यपि  राज्यों  में  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  उपलब्धियों  का

 ध्‌ल्यांकन  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  समिति  निषुक्त  नहीं  की  गई  है  तथापि

 योजना  आयोग  और  संबंधित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  द्वारा  मासिक  और  तिमाहो  आधार  पर  कार्यक्रम
 का  नियमित  प्रबोधन  किया  जा  रहा  राज्यों  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कार्यान्वयन  और  प्रबोधन
 समितियां  भी  गठित  को  गई

 अनुसूचित  जनजातिथों  का  विकास  जनजातीय  उप  योजना  के  जरिए  सुनिश्चित
 किया  जाना  इसके  अंतगंत  लाभपग्राही  परिवारों  की  विशिष्ट  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  उनके  रहन-सहन  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए  और  उन्हें  गरीबी  की  रेखा  पार  करने
 में  समर्थ  बनाने  के  उन्हें  आय  सृजित  करने  वाली  स्कीमें  देने  के  लिए  सेवा-संवेष्ठन
 उपलब्ध  कराया  गया  है  ।

 जम्म  और  कश्मोर  में  प्लोश्नोगिक  प्रगति

 * 114.  प्रो०  सेफुहोन  सोश  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  प्रगति  के  मामले  में  जम्मू  ग्रौर  कश्मीर  राज्य  का  हिस्सा  अत्यधिक
 कम  रहा  और

 यदि  तो  उस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  राजोव  गांधी  )  :  भौर  ऐतिहासिक  कारणों  जम्मू  झ्ौर  कश्मीर
 राज्य  भ्रोधोगिक  रूप  में  अपेक्षाकृत  पिछड़ा  हुआ  रहा  है  ।  सरकारी  नीति  का  एक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य
 क्षेत्रीय  असंतुलन  ठीक  और  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  का  प्रौद्योगीकरण  करना  यह  करने  के  लिए

 जम्मू  और  कश्मीर  के  मामले  इस  राज्य  को  प्राथमिकता  देकर  इसके  प्राकृतिक
 साधन  सम्पन्नता  श्रौर  संवृद्धि  संभाव्यता  के  अनुकूल  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  पर  विचार
 कर  रही  इस  प्रयोजन  के  लिए  अपनाए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  है  :--

 (1)  जम्मू  और  कश्मीर  में  एकाधिकार  प्रतिबंधित  व्यापार  प्रणाली  अधिनियम
 के  उपबंध्र  लागू  नहीं  हैं  ।

 (2)  संपूर्ण  राज्य  श्रेणी  का  पिछड़ा  क्षेत्र  धोषित  किया  गया  यह  राज्य

 25  लाख  रु०  की  उच्चतम  सीमा  तक  अधिकतम  25  प्रतिशत  केन्द्रीय  निदेश

 राजसहायता  पाने  का  हकदार  है|  यह  राज्य  कच्चा  माल  लाने-ले  जाने  और
 तेयार  माल  को  जम्मू  अथवा  पठानकोट  रेल-केन्द्र  जो  भी  नजदीक  राज्य  से

 बाहर  ले  जाने  के  लिए  75  प्रतिशत  परिवहन  राज  सहायता  के  रूप  में  पाने  का

 हकदार  ऐसे  जिलों  को  देय  आधार  संरचनौत्मक  सहायता  को  राज्य  में  सात

 उद्योग  विहीनਂ  जिले  भी  पाने  के  हकदार  हैं  ।

 (  3)  राज्य  में  उपलब्ध  कुशल  कारीगरी  और  दशाप्नरों  के  अनुकूल  केन्द्रीय  सरकार
 के  उद्यम  वहां  स्थापित  किए  जाने  का  विचार  राज्य  में  रेशम  कीट  पालन
 ग्रीर  हस्तशिल्प  उद्योग  के  विकास  पर  विशेष  बल  दिया  जा  रहा  है  ।
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 बिहार  में  परित्यक्त  कोयला  खानें

 भरी  जिजय  कुमार  यादव  :  क्या  खान  भौर  कोयला  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  राज्य  खनन  विकास  निगम  ने  कुछ  ऐसी  कोयला  खानों  को  जिन्हें
 कोल  इंडिया  लि०  ने  बन्द  कर  दिया  को  चलाने  में  गैर-सरकारी  पार्टियों  की  सेवाओं  को

 लेने  का  निर्णय  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  क्या  है  और  उप्त  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है

 खान  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  और  बिहार  राज्य
 सरकार  ने  14-12-34  को  सर्वोच्च  न्यायालय  के  एकतरफा  आदेश  प्राप्त  कर  लिये  थे  जिनमें

 उसे  बिहार  खनिज  विहास  निग्रम  के  जरिए  दो  कोयला  खानों  में  काम  करने  की  अनुमति  दी  गई

 यह  खानें  हैं  बास  जगेश्वर  और  जगेश्वर  कोलियरियां  ।  इस  एकतरफा  आदेश  का  पता  चलते  ही  कोल

 इंडिया  लि०  को  सहायक  कंपनी  सेंट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  ने  इस  आदेश  के  निरसन/संशोधन  के

 लिए  न्यायालय  में  एक  याचिक्रा  दायर  की  थी  क्योंकि  यह  एकतरफा  आदेश  खान  श्रौर  खनिज
 झ्रौर  1957  की  व्यवस्थाओं  के  अनुरूप  नहीं  दिनांक

 25-10-1984  को  न्यायालय  अपने  पूर्व  आदेश  के  संबंध  में  स्पष्ट  किया  कि  प्रश्नाधीन

 कोयला  खानों  में  केवल  नियमों  और  विनियमों  के  अनुसार  ही  काम  किया  राज्य

 सरकार  ने  अब  तक  भारत  सरकरर  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भेजा

 ?

 रक्षा  उत्पादन  में  आत्म  निर्भरता

 *116.  भी  चित्त  सहाटा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  रक्षा  उत्पादन  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  पड़ोसी  देशों  द्वारा  प्राप्त  किए  जा  रहे  अत्याधुनिक  श्रस्त्रों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  ने  कहां  तक  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  की  है  ?

 रक्षा  मंत्रो  पी०  बो०  नरसह  :  और  रक्षा  उत्पादन  के  क्षेत्र  में

 आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करना  सरकारी  नीति  के  प्रमुख  उद्देश्यों  में  से  एक  यह  एक  निरंतर

 चलने  वाला  प्रक्रिया  है  इसलिए  सशस्त्र  सेनाओं  की  आवश्यकता  के  हथियारों  और  उपस्फ़रों
 के  क्षेत्र  में  काफी  आत्मनिर्भरता  प्राध्त  कर  ली  गई  आयुद्ध  निर्माणियों  श्रौर  सरकारी  क्षेत्र

 के  रक्षा  उपक्रमों  के  माध्यम  से  जिन  हथियारों  और  उपस्करों  के  मामले  में  आत्मनिर्भरता
 प्राप्त  कर  लीं  गई  है  उनके  अंतर्गत  फील्ड  हल्के  और  भारी  छोटे

 इनसे  सम्बद्ध  लड़ाक्‌
 विमान  और  एयरो-इंजिन  रेडिथों  संचार  उपस्फ़र  आदि  आते

 1990-81  की  तुलना  में  1983-84  के  अंत  में  110%  मूल्य  का  अधिक  उत्पादन  हुआ  है  और

 इस  वर्ष  (1984-35)  में  19%  और  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ।

 वर्तमान  झायध  निर्माणियों  को  आधुनिक  वनाया  जा  रहा  है  और  नए  उत्पादन  यूनिट
 स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इस  संबंध  में  आगे  और  ब्यौरे  देना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।
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 |  झनुवाद  |  ४

 मसगध  पग्रामोण  गया  में  चने  गए  उम्मोदवारों  की  नियुक्तित  न  किया  जाना

 290.  श्री  संफुद्दोन  चौधरी  :  क्‍या  जिस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  मग्रध  ग्रामीण  गया  के  चुने  गए  उम्मीदवारों  से चयन  के  बावजूद
 उनकी  नियुक्ति  न  किए  जाने  के  संबंध  में  प्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  और

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  और  .  हां  ।  सरकार

 को  कुछ  व्यक्तियों  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  वह  कहा  गया  है  कि  यद्यपि  उनके

 नाम  मगध  ग्रामीण  गया  में  नियुक्ति  के  लिए  घोषित  उम्मीदवारों  की  सूची  में  शामिल  हैं
 लेकिन  उनकी  नियुक्तित  नहीं  हुई  है  ।

 ह

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  यह  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  संभावित  रिक्त  स्थानों

 और  इसके  अलावा  आंकी  गई  आवश्यकताओं  के  लिए  10%  तक  के  बराबर  भरती  परीक्षाओं
 में  सफल  उम्मीदवारों  की  सूचियां  तैयार  यह  अतिरिक्त  व्यवस्था  चुने  हुए  उम्मीदवारों

 द्वारा  नियुक्तियों  के  प्रस्ताव  से  इन्कार  कर  आवश्यकताओं  में  वृद्धि  होने  श्रादि  के  लिए

 ऐसी  सूचियां  प्रायः  एक  वर्ष  के  वैश्र  होती  इन  सूचियों  में  से  नियुक्तियां  सूची  की

 अवधि  के  दौरान  उपलब्ध  रिक्त  स्थानों  के  अनुसार  की  जातो  हैं  ।  सफल  उम्मीदवारों  री

 सूची  में  शामिल  होना  अ्रनिवायं  रूप  से  नियुक्ति  की  गारंटी  नहीं  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  भारत  इलेक्ट्रोलिक्स  लिसिटेड  के  एकक  को  स्थापना

 291.  भ्री  अजित  कुमार  साहा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  का  कोई  एकक

 स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  यो०  नरसह  .  भारत  इलेक्ट्रोनिक  लिमिटेड  की

 एक  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  समेत  देश  के  कई  संभावित  स्थानों  के  बारे  में

 विचार  किया  गया  सभी  सम्बद्ध  तथ्यों  पर  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  भारत  इलेक्ट्रोनिक्प
 लिमिटेड  की  नई  हरियाणा  में  पंचकुला  और  उत्तर  प्रदेश  में  कोठद्वार  नामक  स्थानों  पर

 स्थापित  करने  की  स्वीकृति  दो  है  ।

 पेंशन  आयोग  की  नियुक्ति  के  लिए  झापन

 292.  *ी  वसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पेंशन  भोगियों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  में  ग्रब॒  तक  के  वेतन  झाथोगों  के
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 ल्रगातार  असमर्य  रहने  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  के  पेशन  भोगियों  की

 ओर  से  पेंशन  भोगियों  को  विशेष  समस्याओं  को  सुलझाने  के  वेतन  आयोग  की  नियक्ति
 के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 ऑ  कल  +“-+.:-/-+++---  किन

 यदि  तो  उक्त  अभ्ष्यावेदन  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में
 कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  संत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  और  .  पेंशनभोगियों  को  समस्याओं

 की  जांच  करने  के  लिए  पेंशन  आयोग  का  गठन  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पेंशन  भोगियों

 से  कुछ  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  वेतन  आयोग  सेवारत  कर्मचारियों  के  वेतन  तया  सेवा  शर्तों
 और  मृत्यु-एवं  सेवा-निवृत्ति  लाभों  की  जांच  करते  चतुर्थ  वेतन  ग्रायोग  सेवारत  सरकारी

 कर्मचारियों  की  पेंशन  सम्बन्धी  हकदारी  की  पहले  ही  जांच  कर  रहा  जहां  तक  वतंमान  पेंशन

 भोगियों  का  सम्बन्ध  पेंशन  आयोग  के  गठन  संबंधी  मांग  को  स्वीकार  करना  सरकार  के  लिए
 सम्भव  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  सेवानिवृत्ति  लाभ  सरकारी  कर्मचारियों  की  सेवा-निवृुत्ति

 को
 तारीख

 को  लागू  नियमों  द्वारा  शासित  होते  हैं  ।  पेंशन  भोगियों  को  राहत  प्रदान  करने  के  लिए
 सरकार  ने  अनेक  उपाय  किए  हैं  जैसे  सेवास्त  कर्मचारियों  के  लिए  महंगाई  भत्ते  की  पद्धति  पर

 तीसरे  वेतत  आयोग  की  सिफारिशों  क  अनुसार  महंगाई  राहत  की  पेंशन  में  तदर्थ

 समय  समय  पर  न्यूनतम  पेंशन  में  वृद्धि  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा  के  अन्तगंत  आ  ने  वाले  क्षेत्रों

 में  चिकित्सा  सुविधाओं  की  आदि  ।

 फलकतता  स्थित  प्नलीपोर  में  क्‍झ्रार्डनेन्स  ट्रांजिट  डिपु  को  बनाए  रखना  हर

 293.  श्री  सेयब  मसुदल  हुर्सन  :  तया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्‍या  सरकार  ने  कलकत्ता  स्थित  अलीपोर  में  आउउनेन्स  ट्रांजिट  डिपु  को  यहां  से

 समाध्त  कर  देने  संबंधी  पहले  के  आदेश  को  रद्‌द  करते  हुए  उसे  वहीं  पर  बनाए  रखने  का  निर्णय

 किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 रक्षा  मंत्री  पी०  बी०  मर्रासह  और  सरकार  ने  1980  में  आडनेंस

 डिपु  कलकत्ता  को  बन्द  करके  उसके  स्थान  पर  प्राइंनेंस  ट्रांजिट  डिटंचमेंट  स्थापित  करने  का  निर्णय

 लिया  था  ।  अच्छी  तरह  से  विचार  करने  के  इस  डिपो  को  बन्द  करने  के  विरुद्ध  प्राप्त  विभिन्‍न !  न  पी
 अभ्यावेदनों  के  भाधार  आड्डनेंस  डिपु  कलकत्ता  को  फिर  से  बनाए  रखने  का  निर्गेय  लिया

 विदेशी  मुद्रा  की  आमदनी  में  वृद्धि  करने  हेतु  केल्त्रीय  बिक्री  कर  भ्रधिनियम  को  कुछ

 धघाराएं  लागू  करमा

 294.  श्रीमती  बेजयन्तीमाला  बाली  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  को  आमदनी  में  वृद्धि  करने  हेतु  केन्द्रीय  बिक्री

 कर  अधिनियम  की  उपधारा  संख्या  3  से  5  जोड़ी
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 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  कर  तथा  धामिक  दान  विभाय  की  जी०

 मो०  संख्या  1055  दिनांक  20  1984  द्वारा  उसमें  एक  पक्षीय  संशोधन  कर  दिया  जिसमें

 उपयुक्त  उद्देश्य  समाप्त  हो  जाता

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  संबंध  में  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  न्यायालय/उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  कोई  ऐसा  निर्णय  दिया  गया  जिसमें  केन्द्रीय
 बिक्री  कर  भ्रधिनियम  को  वैध  करार  दिया

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  अधिनियम  में  नई  धारा  जोड़ने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  ने

 तमिलनाडु  सरकार  से  यदि  कोई  स्पष्टीकरण  मांमा  तो  वह  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादम  :  से  .  राज्य  के  भीतर

 होने  वाले  माल  के  क्रय  अथवा  विक्रय  पर  कर  लगाया  जाना  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की

 सूची  11  की  प्रविष्टि  54  के  अन्तगंत  कराधान  का  राज्यगत  मामला  केन्द्रीय  बिक्रो  कर
 1956  के  उपबन्धों  के  अन्तग्गत  माल  की  अन्तरराज्यीय  बिक्री  पर  लगाये  जाने  वाले

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  से  होने  वाली  आय  संविधान  के  अनुच्छेद  269  (1)  के  अधीन  राज्यों

 को  सौंप  दी  यई  चु्‌ंकि  केन्द्रीय  बिक्री  कर  1956  को  प्रसाशन  कानून  द्वारा  राज्यों
 के  सुपुर्दं  कर  दिया  गया  इसलिए  संगत  सूचना  तमिलनाडु  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ,
 जनसंख्या  के  दबाव  से  पारिस्थितिकीय  प्संतुलन

 295.  श्री  महेन्द्र  सह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्राकृतिक  संसाधनों  पर  जनसंख्या  के  अत्यधिक  दबाव  के  परिणामस्वरूप

 स्थितिकीय  संतुलन  के  बिगडने  से  उत्पन्न  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  पर्थावरण  और

 स्थितिकीय  संतुलन  की  रक्षा  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  और  क्‍या

 प्रयास  किए  गए  और

 इस  संबंध  में  अब  क्या  कदम  उठाए  जा  रहें  है  तथा  पिछली  योजनाएं  तैयार  करते

 समय  इस  पहलू  पर  पर्याप्त  ध्यान  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण  थे  ?

 योजना  ख्ंड्रालय  में  राज्य  मंत्री  क०  झआर०  :  और  .  सातवीं

 योजना  तैयार  करने  में  पर्यावरण  तथा  पारिस्थितिकी  संतुलन  की  रक्षा  हेतु  कई  उपयों  का  निर्धारण

 और  कार्यक्रम  तैयार  किए  गए  पर्यावरणीय  संरक्षण  के  साथ  एक  विकास  कार्यनीति  तैयार  करने

 की  आवश्यकता  को  स्वीकार  करते  प्राकृतिक  पारिस्यितिकीय  व्यवस्था  की  पुष्टि के  लिए

 एकीकृत  और  बढुआआयामी  कार्यक्रमों  को  तेज  जिया  गया  है  और  नई  नीतियां  तैयार  की  गई  हैं  ।

 कुछ  मुख्य  कार्यक्रमों  में  ये  शामिल  हैं  :

 अभिकरणों  को  सक्रिय  भागीदारी  के  साथ  एकीकृत  पारिस्थितिकी

 विकास  अनुसंधान
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 कैम्पों  का आयोजन  ;
 वन  उद्योग  और  कमजोर  ढ़ालों  को  मजबूत  अनाने  के  लिए  प्रारिस्थितिकी

 बलों  की

 शुष्क  भूमि  कच्छ  वनस्पति  के  संदर्भ  में  अवक्रमित  पारिस्थितिकी
 यवस्था  का  पारिस्थितिकीय  विकास  ;

 जीव-मण्डल  निलयों  का
 पव॑ंत

 प्रशिक्षण  और  जानकारी ;

 अनुसंधान  प्रोत्साहन  ;

 प्रबोधन  और  नियंत्रण  ;
 प्रभाव

 संसाधन  संरक्षण  ;

 कार्यक्रम  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्यस्तर
 पर

 संरचनाओं  की
 आदि  ।

 1980  में  केन्द्र  में  एक  अलग  पर्थावरण  विशज्ञाग  बनाया  इससे  पहले
 पर्यावरणीय  संरक्षण  और  बचाव  कार्यक्रम  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  वन  शैक्षिक  और

 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  आदि  के  माध्यम
 से  निर्धारित  और  कार्यान्वित  किए  जाते  थे  ।  छटी  योजना  अवधि  में  एक  विभाग  से  बनाए  जाने  के

 बाद  से  पर्यावरणीय  नीतियों  और  मामलों  को  सुब्यवस्थित  रूप  से  प्रोत्साहन  दिया  गया  और  तब  से

 सतत  व्यवस्थित  प्रयत्न  किए  गए  सातवीं  योजना  में  बल  वाले  नए  क्षेत्रों  पर  ध्यान  देने  के
 छठी  थोजना  में  निर्धारित  किये  बये  काग  कमों  को  ओर  तेज  किया  जायेगा  ।

 प्रद्/स्फीलि  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपाय

 296.  श्रीमती  चश्रभानु  देवो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  मुद्रास्फीति  को  दर  कया  रही

 सरकार  ने  मद्रास्फ़ीति  को  रोकने  के  लिए  क्या  काम्रवाही  करी  और

 इन  उपायों  से  म॒द्रास्फीति  को  रोकने  में  कितनी  सफलता  मिली  है  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :
 बिन्दु-अतिबिन्दु

 श्राधार  पर
 प्ोक  मूल्य

 सूचकांक  के  अनुसार  मुद्रा  सस्‍्फीति  की  दर  1982-83  में  7.  1983-84  में  8.3

 प्रतिशत  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  5  1985  तक  4.8  प्रतिशत  थी  ।

 जो  उपाय  किये  गये  हैं  उनमें  दालों  श्रे  भिन्‍त  अनाज़ों  की  खरीद  और  संकृुटकालीन

 भंडारण  सहित  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  ऐसी  वस्तुओं  जैसे  कि  खाद्य  तेलों

 और  चीनो  की  देश  में  पूर्ति  में  वृद्धि  अधिक  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कृषकों  को

 लाभकारी  मूल्य  राजकोषीय  अनुशासन  लागू  सरकारी  खर्च  में  कमी  करना  और

 प्रणाली  भें  से  नकदी  के  बाहुल्‍य  को  बटोरना  शामिल  है  । ४  |
 ।  ।

 कि
 ।

 सूचकांक  की  घटबढ़  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  की  दर  में  काफी
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 गन  जज  ख  आख अ जम  ग्  ञम़ैफ्ुँ़ु  ्  ््णणणष0़ुेुि  ""  "  कि  लक  ०  था

 यूनियन  कारबाइड  भोपाल  हारा  सुरक्षा-ओखिस  संबंधी  बेशानिक  परीक्षण

 करने  को  असुसति  हेतु  आवेदन

 297.  श्री  सुरेश  कुरूप
 :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सुरक्षा  जोखिम  संबंधो  वैज्ञानिक  परीक्षण  करने  की  अनुमति  के  लिए  प्राप्त

 आवेदनों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  यूनियनਂ  कारबाइड  भोपाल  ने  एक  अनुसंधान  और

 विकास  खंड  शुरू  करने  की  अनुमति  के  लिए  उक्त  समिति  को  कोई  आवेदन  पत्र  दिया

 क्‍या  समिति  ने  उसे  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पों०बी०  नरसिह  :  से  कृषि  पैस्टीसाईड्स  से  संबंधित  कुछ
 तकनीकी  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  यूनियन  कारबाइड  इंडिया  लिमिटेड  से  यूनियन  कार्बाइड  ,

 एग्रोकलच  रल  प्राडक्ट्स  कम्पनी  यू०एस०ए०  के  साथ  करार  करने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।

 इस  प्रस्ताव  पर  अन्तिम  निर्णय  अभो  लिया  जाना  ।  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार
 यूनियन  कार्बाइड  इंडिया  लिमिटेड  उत्फट  कीड़े  मकौड़ों/कीटाणुओं  पर  यूनियन  कार्बाइड

 चरल  प्राडक्ट्स  यू०एस०ए०  द्वारा  विकसित  अथवा  उपलब्ध  किए  गए  पैस्टीसाईड
 कम्पाउन्डस  पर  परीक्षण  करती  रही  है  ।

 गूजरात  में  छोटे  एक  झोर  दो  रुपयों  क  नोटों  की  कमी

 298.  भी  उत्तमभाई  एच०  पटेल  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  गुजरात  के  छोटा  उदयपुर  जिलों

 के  विभिन्‍न  कस्बों  और  शहरों  में  और  दादरा  और  नागर  हवेली  संघ  क्षेत्र  में  आदिवासियों

 और  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  सिक्‍्क्रे  तथा  एक  और  दो  रुपयों  के  नोटों  को  प्राप्त  करने  में

 भारी  दिक्‍कतें  हो  रही

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इलन  क्षेत्रों  में  प्र्याप्त  संखया  में  और  नोटों

 की  सप्लाई  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  और

 1  1981  से  31  1984  तक  इन  क्षेत्रों  के  विभिन्‍न  बैंकों  और

 कोबागारों  को  सप्लाई  किए  य्रये  इस  प्रकार  के  सिक्‍कों  और  नोटों  की  संद्या  कितनी  है  और

 तत्संबंधी  वषंवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जनादंग  :  और  सिक्‍कों  तथा  कम

 मूल्य  वर्ग  के  करेंसी  नोटों  की  कमी  के  संबंध  में  देश  के  विभिन्न  भागों  से  रिपोट  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 वन  क्षेत्रों  के  आन्तरिक  भागों  में  वन  उत्पादों  के  संबंध  में  जनजाति  के  लोगों  को  अदायगियां  करने

 के  लिए  भारी  मात्रा  में  छोट  सिक्‍कों  और  नोटों  के  लिए  ग॒जरात  सरकार  के  वित्त  विभाग  से

 1984  में  प्राप्त  आवेदन  के  प्रत्युत्तर  में  भारतीय  रिजवं  बैक  के  अहमदाबाद  कार्यालय  ने  राज्य

 सरकार  को  इस  बात  की  पुष्टि  की  थी  कि  विभिन्‍न  वन  क्षेत्रों  जैसे  कि  बालतधाड़  जिले  में  धर्मपुर  और

 चिरवली  और  बड़ोदरा  जिले  में  छोटा  उदयपुर  और  इसी  के  राज्य  के  कुछ  अन्‍य
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 बन  क्षेत्रों  को  स्टाक  के  अनसार  पूर्तियां  को  जा  रही  हैं  ।

 (  ग  )  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  ॥

 टिन्धारिया  में  रेलवे  वकशाप

 299.  श्री  ध्लानन्द  पाठक  :  कया  योजना  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  क्या  योजना

 आयोग  ने  दाजिलिंग  जिले  में  टिन्घारिया  स्थित  रेलवे  वर्कंशाप  को  आधुनिक  बनाने  तथा  उसका
 विस्तार  करने  की  स्वकृति  दे  दो  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  इस  प्रकार  की  स्कीमों  के

 लिए  योजना  आ्रायोग  की  स्वीकृति  की  आवश्यकता  नहीं  होती  है  ।

 कोयले  का  उत्पादन  ध्रौर  गुणषत्ता  बढ़ाने  के  लिए  उपाय

 300.  ओ  मानवेसद्र  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  कोयला  कोल  इंडिया  लि०  ने  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने
 झ्रौर  उसकी  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  झर  कोयला  मंत्री  वसन्‍त  :  हां  ।

 कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए  इन  कदमों  में  यह
 बातें  शामिल  हैं--आधा  रभूत  सुविधाम्रों  में  सुधा  नई  खानों  की  कामिकों  और  मशीनरी
 को  उत्पादकता  में  कोपला  जनन  के  लिए  भूमि-अधिग्रहण  में  शीघ्रता  करना और  श्रनुपस्थिति
 की  प्रवत्ति  को  नियंत्रित  करना  । ढ़

 कोयले  की  किस्म  के  संबंध  कोयला  सप्लाई  की  किस्म  में  सुधार  के  अनेक  उपाय  किए

 गए  हैं  ।  इन  उपायों  में  यह  शामिल  हैं  :--

 (1)  प्रत्येक  कोयला  कंपनी  में  स्वतंत्र  क्वालिटी  नियंत्रण  संगठन  की  स्थापना  ।
 (2)

 2)  जहां  कहीं  आवश्यकता  हो  वहां  ग्रधक  कोयला  रख-रखाव  संयंत्रों  की  स्थापना

 जिनमें  कोयले  को  सही  आ्राकार  देने  ओर  छनाई  की  व्यवस्था  हो  ।

 (3)  जहां  कोयला  रख-रखाव  संप्रत्न  नहीं  हैं  वहां  प्रादमियों  को
 लगाकर  ब  ड़  श्राकार  का

 कोयला  तोड़ना  और  कोयले  से  बाहरी  चीजें  अलग  करना  ।

 (4)  बड़  उपभोक्ताओं  के  साथ  समझौते  में  ऐसा  खंड  रखना  जिसमें  संयुक्त  न  मूने  लेने
 ऐर  उसके  आधार  पर  भगतान  का  प्रावधान  स्‍्रोर |

 (5)  कोयला  नियंत्रक  को  स्वतंत्र  प्राधिकारी  के  रूप  में  यह  शक्तियां  दी  गई  हैं  कि  वे

 खानों  के  कोयला  सीमों  के  झ्रौर  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  किए  गए  कोयले  के  भी का

 निर्धारित  करे  और  इन  उद्देश्यों  के लिए  वह  ग्रपने  आप  पग्थवा  इस  संबंध  में

 किसी  उपभोक्ता  की  शिकायत  मिलने  पर  कोपले  के  नमूने  लें  और  कोयले  की  जांच

 के  प्रबंध  करें  ॥  उस  मामले  में  कला  नियंत्रक  का  निर्णय  अंतिम  होगा  ॥

 कै
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 उद्योगों  को  कम  दरों  पर  कोयसे  की  सप्लाई

 301.  भरी  हाफिज  सोहस्सद  सिद्दोक  :  क्‍या  खान  शोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  मुरादाबाद  में  कोयले  की  दरें  श्रत्याधिक  ग्रौर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उस  क्षेत्र  में  सामान्य  दरों  पर  कोयले  की  पर्याप्त  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  का  विचार  है  ?

 खान  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  नहीं  ।

 कोयले  का  प्रेषण  मुरादाबाद  और  देश  के  ग्रन्य  भाषणों  के  संयुजित  उपभोक्ताओं

 को  कोलियरियों  से  रेल  द्वारा  किया  जाता  रेल  द्वारा  प्रेषण  में  जो  कमी  रह  जाती  है  उसे

 सड़क  द्वारा  प्रेषण  करके  पूरा  किया  जाता  जहां  तक  कीमतों  का  प्रश्न  सरकार

 मुहाना  कीमतें  निश्चित  करतो  कोयले  की  उपभोक्ता  कीमत  अलग-अलग  स्थान  पर

 झलग  रहती  है  भौर  यह  कीमत  इन  बात्तों  पर  निर्भर  होती  है--परिवहन  को  लागत  श्र  उसका
 रायल्‍ल्टी  और  अन्य  सांविधिक  प्रभारों  की  अलग-प्रलग  दरें  ।

 .८

 श्रीलंका  को  नोका  का  पकड़ा  जाना

 302.  श्री  शरद  डिघे  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्‍या  11  1985  को  श्रीलंका  की  भारी  मात्रा  में  हथियारों  से  लैस
 जो  रामेश्वरम  के  पास  भारतीय  समुद्री  सीमा  में  घुस  आई  थी  और  जिसने  भारतीय  मछियारों  पर
 गोलियां  चलाई  के  पकड़े  जाने  और  पामबन  ले  जाए  जाने  के  बाद  कोई  जांच  की  गई
 और

 यदि  तो  जांच  के  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०वी०  नरसह  :  श्र  (a).  .  अनाधिकार  प्रवेश  के  सभी

 पहलुझों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 सातवों  योजना  के  दोरान  पोलावरस  परियोजना  का  क्रियान्वयन

 303,  थी  सी०  एच०  भीहरिशाब  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  में  कौन-कौन  सी  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाएं  शामिल  की  गई

 क्या  सातवों  योजना  की  परियोजनाओं  में  पोलावरम  में  परियोजना  भी  शामिल

 यदि  तो  पोल्ावरम  परियोजना  के  क्रियान्वयन  की  क्या  स्थिति  है  ?

 वोजना  मंजालघ  सें  राज्य  मंत्री  के०  अच्र०  :  से  आंध्र
 प्रदेश  सहित  राज्यों  को  सांतवीं  पंचवर्थीय  योजना  को  श्रभी  श्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 मणिपुर  के  पिछड़े  पहाड़ो  क्षेत्रों  के लिये  विशेष  योजना

 304  Sere  नकल
 कामसन  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मणिपुर  के  पिछड़े  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेलिए  कोई  विशेष  योजना  तैयार  करने  का

 विचार  और

 यदि  तो  क्‍या  योजना  -  तैयार  की  जा  रही  है  श्रौर  किन  विशिष्ट  क्षेत्रों  को

 प्राथमिकता  दी  जाएगी  तथा  कुल  कितने  क्षेत्र  के  लिए  योजना  बनाई  जाएगी  ?

 योजना  मंत्रालय  म  राज्य  संत्री  के०  ग्रार०  :  और  मणिपुर
 जनजातीय  उपयोजना  के  अंतगंत  कार्यक्रम  तमेंगलांग  और

 न्देल  के  सभी  पांच  पहाड़ी  जिलों  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में
 जनजातीय  उपयोजना  के  अंतर्गत  राज्य  योजना  से  98.07  करोड़  रु०  परिव्यय  श्रौर  विशेष

 केन्द्रीय  सहायता  से  18.24  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  की  गई  जनजातीय  उपयोजना  का

 उद्देश्य  क्षेत्र  विकास  तथा  जनजातीय  परिवारों  को  आथिक  सहायता  उपलब्ध  कराना  है  ताकि

 वे  गरीबी  की  रेखा  को  पार  कर

 2.  नितांत  पिछड़े  क्षेत्रों  अर्थात्‌  चुराचान्दपुर  जिले  में  वांगई  बर्मा  सीमा  के  साथ

 चन्देल  जिले  में  मोलचम  क्षेत्र  और  तमेंगलांग  जिले  में  ताऊसेम  खंड  के  लिए  विशिष्ट  विकास

 कार्यक्रम  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 रक्षा  सेनाझों  में  मणिपुर  के  युवकों  की  भर्ती

 05.  श्री  एन०  टोम्बो  सिंह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  रक्षा  सेनाओं  में  मणिपुर  के  यवकों  की  भर्ती  के  लिए  कदम  उठा

 रही
 क्या  इसके  लिए  विशेष  रैलियों/मेलों  का आयोजन  किया  जाता

 यदि  तो  1982-83,  1983-84,  1984-85  के  दौरान  इस  प्रकार  की  कितनी

 रैलियां/मिले  आयोजित  किए  गए  और  कहां-कहां  किए  और

 याद  तो  क्य्रा  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  आयोजन  करने  का  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  यी०  नरासह  :  हां  ।

 से  किसी  राज्य  में  भर्ती  योग्य  पुरुषों  की  संख्या  के  आधार  पर  किसी

 वर्ष  जितनी  भर्ती  होनी  चाहिए  उससे  कम  होती  है  तो  इसके  लिए  विशेष  रैलियां/मेले  आयोजित

 किए  जाते  ऐसी  एक  रैली  6  1982  में  इम्फाल  में  आयोजित  की  गई  थी  ।

 1983  1984  में  मणिपुर  से  युवकों  की  भर्ती  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  थी  ।
 म्राएण

 सामान  संबंधी  नियमों  के  अंतर्गत  निजो  कम्प्युटरों  का  भ्रायात

 306.  ओर  :  क्या  वित्त  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सामान  संबंधी  नियमों  के  अन्तर्गत  “64  किलो  बाइट्स  एंड  लेसमिमोरीਂ  के  निजी  कम्प्यूटरों  के

 आयात  को  किस  आधार  पर  अनुमति  दी  गई  है  विशेषकर  जब  इस  प्रकार  की  परिभाषा  के  अन्तगंत
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 प्रत्येक  किस्म  के  लघु  वाणिज्यिक  कम्प्यूटर  का  आयात  किया  जा  सकता  है  भौर  इससे  स्वदेशी

 उद्योग  ठप्प  हो  सकता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  स्वदेशी  उद्योग  के  हितों  को
 नजर  रखते  हुए  से  अधिक  की  मेमोरी  वाले  निजी/घरेलू  कम्प्यूटरों  असबाब  के  रूप

 आयात  करने  की  आज़ा  नहीं  दी  गई  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  नई  कंप्यूटर  नीति  की

 घोषणा  की  जिसे  स्वदेशी  कंप्यूटर  उद्योग  के  द्रतगामी  विकाश  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  बनाया
 '

 गया  इस  नीति  को  बनाते  समय  कंप्यूटरों  का  इस्तेमाल  करने  वालों  के  हितों  के  साथ-साथ

 सामान्यतया  अर्थ-व्यवस्था  का  भी  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 सेत्‌  समुद्रम  नहर  परियोजना  का  क्रियान्ययन

 307.  ओ  के०टो०  कोसलराम  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा  परियोजना  के  रूप  में  सेतु  समुद्रम  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे

 क्‍या  लक्ष्मीनारांयण  जिसमें  दक्षिण  नौसेना  कमान  के  चीफ  भी  एक  सदस्य

 ने  भी  इसके  सामरिक  महत्व  को  स्वीकार  किया  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०वी०  नरसिह  :  सेतु  समुद्रम  नहर  परियोजना  पर  रक्षा

 परियोजना  के  रूप  में  विचार  नहीं  हो  रहा  है  ।

 और  की  आ्थिक  उपादेयता  का  अध्ययन  करने  के  लिए  नोवहन
 परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  गठित  समिति

 में
 परियोजना और  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  गठित  लक्ष्मी  नारायण  समिति  में  परियोजना  के  सामरिक  महत्व  का

 वर्णन  अवश्य  किया  गया  था  ।  लेकिन  संबंधित  मंत्रालय  सभी  सुसंगत  पहलुओं  से  इस  परियोजना

 पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 कोयला  खानों  में  अतिरिक्त  सुरक्षोपाय

 308.  आओ  थम्पन  थासस  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कोयला  खानों  के  लिए  कोई  अतिरिक्त  सुरक्षोपाय  किए  क्‍योंकि

 इनमें  से  भी  जहरीली  गैस  निकलती  जैसा  हाल  ही  में  यूनियन  कार्बाइड  कारखाने  से

 निकली  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  :  और  .  कोयला  खानों

 से  सामान्यतया  जहरीली  गैसें  नहीं  निकलती  जब  भूमिगत  खान  में  आग  लगी

 होती  है  जहरीली  गैसें  कार्बन  निकलती  ऐसी  जो  जहरीली  गैसें

 निकलती  हैं  उन्हें  प्रभावहीन  करने  के  लिए  समुचित  सावधानी  का  प्रबंध  पहले  ही  किया  जा  चुका
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 सावधानी  के  इस  प्रबंध  में  खान  1957”  का  दृढ़ता  से  पालन  और  खान

 सुरक्षा  महा-निदेशक  द्वारा  समय-समय  पर  की  जाने  वाली  सिफारिशों  का  दृढ़ता  से  कार्यान्वयन
 शामिल  इसके  कोयला  खनिकों  को  किसी  भी  स्थिति  का  सामना  करने  का  प्रशिक्षण
 दिया  गया  है  और  डिग्री-ा  तथा  की  खानों  में  उन्हें  स्व-रक्षा  उपकरण  रेस्कयूअर्स )
 दिए  गए

 कछून्ो  >
 जा  बिहार  में  कोयले  के  भंडार

 309.  भ  योगेश्वर  प्रसाद  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  पालामु  जिले  के  अंतर्गत  बालुमठ  में  कोयले  का  भारी  भंडार  का
 पता  चला  है  और  मिनरल  एक्सप्लोरेशन  कारपोरेशन  लि०  ने  इस  संबंध  में  काफी  कार्य  किया

 क्या  हजारीबाग  और  गया  जिलों  के  इन  सर्वाधिक  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंविद्यमान

 गरीबों  और  बेरोजगारी  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  लोक  हिंत  में  इन  क्षेत्रों  में
 खनन  काये  आरंभ  करने  का  विचार  और

 यदि  कब  तक  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  वसंत  :  से  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ्‌  ९५५३  ८61९
 हि

 ‘  ~
 कोयले  का  वितरण  और  मूल्य  निर्धारण

 310.  श्री  विजय  कुमार  राजू  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  इंडिया  लिमिटेडਂ  द्वारा  सब्लाई  किए  जाने  वाले  कोयले  के  वितरण

 और  मूल्य  निर्धारण  की  कोई  सभ्यक  प्रणालो  और

 यदि  तो  किस  आधार  पर  प्राथमिकता  निर्धारित  की  जातो  है  ?

 खान  और  कोयसा  मंत्री  बसंत  :  और  उपयोग
 केਂ  लिए  कोक्‍्कर  कोयले  को  छोड़कर  कोयले  के  वितरण  पर  कोई  सांविधिक  नियंत्रण  नहीँ
 फिर  चूंकि  उपभोक्ताओं  को  कोयले  का  अधिकांश  भाग  रेल  द्वारा  प्रेषित  किया  जाता

 इसलिए  कोयले  की  वास्तविक  सप्लाई  वैगनों  के  आबंटन  के  लिए  प्रायोजन  प्रणाली  के  अधीन

 नियमित  करना  जारो  वैगनों  का  आबंटन  रेल  मंत्रालय  द्वारा  जारी  वरीयता  यातायात  ग्नुशुची
 सामान्य  आदेश  द्वारा  नियमित  किया  जाता  वैगनों  के  इस  आबंटन  के  लिए  सरकार  विभिन्‍न
 क्षेत्रों  क ेलिए  अग्रताएं  निश्चित  करतो  हैं  और  ऐसा  करते  समय  जनहित  में  उपभोक्ता  क्षेत्रों  के

 तुलनात्मक  महृत्व  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 जहां  तक  कीमतों  का  संबंध  कोयले  की  केवल  खान  मुहाना  कोमतें  सरकार  निश्चित

 करती  उपभोक्ता  द्वारा  देय  कीमतें  अलग-अलग  रहती  हैं  और  परिवहन  के  कोल्पिरी
 से  आदि  पर  निर्भर  करती  हैं  ।
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 बिहार  में  सेन्स  कारखानों  को  स्थापना

 311,  भ्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पटना  अथवा  बिहार  में  अन्य  रक्षा  कारखाने  स्थापित  करने  के

 समय  पर  मांग  की  जाती  रही
 यदि  तो  क्या  बिहार  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०वी०  नरसह  :  से  .  बिहार  सरकार  ने  अनुरोध  किया

 था  कि  उनके  राज्य  में  रक्षा  उत्पादन  यूनिटें  स्थापित  की  जाएं  ।  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया

 गया  था  कि  नए  प्रस्तावों  पर  विचार  करते  समय  उनके  अनुरोध  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 लिए

 कोयला  भंडार

 312,  भरी  प्रमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्थान  ने  वर्ष  1984  के  दौरान  देश  में  कोयले  के

 भंडारों  का  पता  लगान  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  जिन  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  किया  उनका  ब्यौरा  क्या  है और  उसके

 निष्कर्ष  क्या  रहे  और  गुजरात  में  किस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  देश  में  और  शभ्रधिक  कोयले  की  खोज  करने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  और  कोयला  मंत्रो  बसंत  :  हां  ।  अनुमोदित  जांच
 कार्यक्रम  की  मदों  के  अनुसार  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  को  देश  के  विभिन्न  भागों  में  क्षेत्रीय

 समन्वेषण  कार्य  के  लिए  लगाया  गया  था  ।

 वर्ष  1984  के  दौरान  भा  रतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  कोयले  का  क्षेत्रीय  समन्‍्वेषण
 जिन  राज्यों  में  किया  था  वह  हैं:--आंपध्र  अरूणाचल  मध्य

 उड़ोसा  और  पश्चिमी  बंगाल  ।  इस  अवधि  के  दौरान  समन्वेषण  के

 स्वरूप  2924  मिलियन  टन  कोयले  के  भंडार  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।  भारतीय

 भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  गुजरात  राज्य  में  कोयले  के  अन्वेषण  का  अभी  तक  कोई  कार्यक्रम  नहीं

 शुरू  किया  है  ।

 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  दीघंकालीन  कोयला  समन्वेषण  कार्यक्रम  प्रलेख

 1982)  के  देश  में  कोयले  के  क्षेत्रीय  समन्‍्वेषण  और  अतिरिक्त  कोयला  स्रोतों  के

 मूल्यांकन  के  लिए  उपकरणों  और  कमिकों  के  रूप  में  उपलब्ध  सभी  साधन  लगाए  हैं  ।  भारतीय

 भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  कोयले  का  क्षेत्रीय  समनन्‍्वेषण  कार्यक्रम  इस  उद्देश्य  से  चलाया  जा  रहा  है
 कि  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  हो  और  देश  में  कोयले  की  बढ़  रहो  मांग  पूरी  की  जा  सके  ।

 इसके  कोयला-भंडारों  का  समन्वेषण  केन्द्रीय  खान  आयोजन  और  डिजाइन
 पध्स्थान  लि०  और  खनिज  समन्वेषण  निगम  द्वारा  भी  किया  जाता  छठी  योजना  के

 झुल  ड्रिलिंग  13.71  लाख  मीटर  हुई  थी  और  सातवीं  योजना  में  21.67  लाख  मीटर  ड्रिलिंग
 के  समन्वेषण  कार्यक्रम  की  व्यवस्था  है  ।
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 भूल्यों  में  बद्धि  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपाय

 313.  थी  झभर  सिह  शाठवा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1985

 में  मूल्यों  में  वृद्धि  के  रूख  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मुद्रास्फीति  की  वाधिक  दर  5  1985
 पिछले  वर्ष  के  इसी  समय  के  10.6  प्रतिशत  की  तुलना  में  कम  होकर  5.2  प्रतिशत  आ

 गई  सरकार  की  मुद्रास्फीति  निरोधी  नीति  में  मांग  और  पूर्ति  के  प्रभावी  प्रबंध  को  प्रधानता

 दी  गई  है  ।  जो  उपाय  किये  गये  हैं  उनमें  दालों  से  भिन्‍न  भ्रनोजों  की  खरीद  और  संकटकालीन

 भंडारण  सहित  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  ऐसी  वस्तुओं  जैसे  कि  खाद्य  तेलों

 और  चीनी  की  देश  में  पूर्ति  में  वृद्धि  अधिक  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कृषकों  को

 लाभकारी  मूल्य  राजकोषीय  अनुशासन  लागू  करना  ।  सरकारी  खर्च  में  कमी  करना  और

 प्रणाली  में  से  नकदी  के  बाहुल्य  को  बटोरना  शामिल  सरकार  लगातार  मूल्य

 स्थिति  पर  सावधानी  पूर्वक  नजर  रखे  हुए  है  और  उभरती  हुई  प्रवृत्तियों  के  परिप्रेक्ष्य  में  आवश्यक

 कदम  उठाये  जाएंगे  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पानापढ़  एक  टक्‍्साल  को  स्थापना

 314.  थी  सेफुहोंन  चोशरी  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंमे  कि  पश्चिम

 बंगाल  में  पानागढ़  में  एक  टक्‍्साल  की  स्थापना  के  संबंध  में  नवीनतम  स्थिति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मस्त्रासय  में  राज्य  मम्त्री  जनादंन  :  एक  नए  करेंसी  नोट  मुद्रणालय  के

 लिए  स्थल  चयन  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  पानागढ़  एक  सम्भावित  स्थान

 हो  सकता  है  ।  इसकी  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  पर  शीघ्र  ही  कार्य  शुरू  किया  जाएगा  ।

 केम्पबेल  प्रन्दभाम  में  यांजिक  परियोजना  के  नेसित्तिक  अमिकों  को  बहालो

 315.  भी  सेफुहोन  चौधरो  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यांत्रिक  कैम्पबेल  बे  के  नैमित्तिक  श्रमिकों

 के  नेता  श्री  जौसेफ  कुजूर  सहित  सभी  नैमित्तिक  श्रमिकों  जिन्हें  1983  में  अपनी  मांग  मनवाने

 के  लिए  आन्दोलन  करने  पर  काम  पर  से  हटा  दिया  गया  सेवा  में  वापस  ले  लिया  गया

 क्‍या  नियमित  किए  बेहतर  मजूरी  और  कार्य  बोनस  आदि  की  उनकी

 मांगों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  इन  विषयों  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यबाही  का  ब्यौरा

 क्‍या  है  ?

 रक्षा  सम्त्री  पी०बी०  नरसिह  :  वे  सभी  नैमित्तिक  मजदूर  जो  हड़ताल

 पर  थे  और  29-11-1983  को  हड़ताल  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  काम  पर  आ  गए  उन्हें  सेवा

 में  वापस  ले  लिया  हड़ताल  शुरू  होने  से  पहले  श्री  जोसेफ  कुजूर  और  24  भन्‍्य  मजदूरों
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 अनुशासनिक  आधार  पर  बरखास्त  किया  गया  सीमा  सड़क  संगठन  में  कठोर  अनुशासन

 गे  जरूरत  होती  इसलिए  इन  व्यक्तियों  को  सेवा  में  वापस  लेना  संभव  नहीं  है  ।

 और .. उनकी मांगों पर विचार किया गया है और निम्नलिखित कार्रवाई गे गई है :-- उनकी जो स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करके तय की जाती है समय समय पर संशोधित की जाती है । हड़ताल की अवधि के दौरान उनकी मजदूरी संशोधित करके से रु० प्रतिमाह से 275 रु० प्रतिमाह और से 275 रु० प्रतिमाह से 290 रु० प्रतिमाह कर दी गई । यद्यपि उनकी मांगों में बोनस की मांग नहीं की गई फिर उन्हें उसकी अदायगी की जा रही है । नैमित्तिक मजदूर केन्द्रीय सरकार के नियमित कमंचारी नहीं होते हैं इसलिए वे नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार नहीं और (४) मजदूरों को नियमित करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि सीमा सड़क संगठन नैमितिक मजदूरों को कार्यभार के आधार पर आवश्यकतानुसार भरती करता इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी/व्यवसाय में अपेक्षित नैमित्तिक मजदूरों की संख्या काम के किस्म और उसकी मात्रा पर निर्भर करती है इसलिए हमेशा ऐसा करना संभव नहीं होता है कि उन्हें उन्हीं ट्रेडों में दुबारा वापस लिया जाए जिनमें वे पहले लगाए गए थे । उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :- कार्ये स्थल के पास साधारण आवास । सस्ती दर पर राशन । जनरल रिजवं इंजीनियसे फोर्स एम आई कक्षों में निःशल्क चिकित्सा । (घ):पोतारोहण केन्द्र अर्थात्‌ कलकत्ता अथवा मद्रास से कार्य स्थल तक समुद्र/सड़क/रेल मार्ग से नि:शुल्क यात्रा । (3) महाद्वीप तक मुफ्त समुद्री यात्रा और उसके बाद नि:शुल्क रेलवे जो छः महीने अथवा महाद्वीप छोड़ने को अवधि इसमें से जो भी बाद में संतोषजनक सेवा के पूरा किए जाने पर प्रति व्यक्ति 60 रु० से अधिक नहीं होगा । रेल/सड़क मार्ग से यात्रा पर प्रति प्रतिदिन 2 रु० की दर से पाकेट भत्ता लेकिन कार्य स्थल तक की यात्रा अवधि के लिए इसकी अधिकतम राशि 20 र० से अधिक नहीं होगी और समुद्र मार्ग से यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लेकिन इसकी अधिकतम राशि 75 रु० से अधिक नहीं भ्रौर पोतारोहण बन्दरगाह पर मजबरोी में दकने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ₹० की . दर से ॥ प्रतिदिन न
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 कजण  हा  अत  की  अिननननन  ह  रत  हल  अल  ले  जिला  ऑभिभनरभफतनण+-+  ॑>न्‍-न+  ननज>ननन+

 उड़ीसा  में  खनिजों  के  आरे  में  सर्वक्षण ait  २

 316.  श्री  गिरिधर  गोमांगों  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  खनिजों  का  पता  लगाने  और  भू-वैज्ञानिक  मानचित्र.तैयार  करने  के

 लिए  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  और  उड़ीसा  सरकार  के  राज्य  खनन  विभाग  द्वारा
 सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  खनिजों  के  नाम  और  उनकी  मात्रा  व  किस्म  कया

 श्रब  तक  जिलेवार  किन  स्थानों  में  खनिजों  का  पता  लगा  है  मानचित्र  तैयार

 किए  गए

 अब  तक  खनिजों  की  कितनी  मात्रा  निकाली  गई

 कया  उनके  मंत्रालय  और  उड़ीसा  सरकार  ने  भविष्य  में  खनिज  निकालने  की  कोई

 मास्टर  प्लान  बनाई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  झौर  कोयला  मन्‍्त्री  बसन्‍्त  :  और  हां  ।

 उड़ीसा  में  किए  गए  खनिज  सर्वेक्षण  के  अनुसार  निम्नलिखित  भंडारों  का  अनुमान  लगाया  गया

 टनों

 खनिज

 ः  भ्रममानित
 ग्रेड

 बाक्साइट  1,601.473  धात्विक  तथा  रिफ्रेक्ट्री
 चीनी  मिट्टी  93.230  सभी  ग्रेड

 क्रोमाइट  131.488  अधिकतर  धात्विक  चाज

 घटिया  अवर्गक्रत  ग्रेड  ।

 कोयला  8,321.79  सभी  ग्रेड

 तांबा  अयस्क  1.66  1.59%  तांबा  तत्व

 डोलोमाइट  668.317  सभी  ग्रेड

 अभ्नि-सह  मिट्टी  136.937  सभी  ग्रेड

 ग्रेफाइट  0.407  सभी  ग्रेड

 लौह  अमस्क  3,123.87  87  हेगेटाइटस  अयस्क

 55%

 युक्त  )
 सीसा  अयस्क  2.63  6.73%  सीसा

 चूना  पत्थर  840.68  सभी  ग्रेड
 है

 मेगनोज  अयस्क  160.26  0.2  से  1.0%  निकल  ग्रेड

 सिलीमेनाइट  7.90  +58%6  एल्यू०  अक्साइड

 वेनडीਂ  फेयरस  5.25  0.21  से  2.41%

 शेसनेटाइट  2-5  बेरियम  आक्साइट
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 लिखित  उत्तर
 डर  ह जे  अनओनिजलनन+--+«  न्पतपियायय ।  पणज  /  6४

 25  1985

 इसके  अतिरिक्त  कोरापुट  जिले  में  कुछ  स्थानों  पर  केसीटेराइट  भी  पाया

 गया  है  ॥

 उड़ीसा  के  अधिकांश  भू-भाग  का  भूवैज्ञानिक  मानचित्रण  हो  चुका  लेकिन
 धेनंकनाल  तथा  मयूरभंज  जिलों  में  अभी  लगभग  5,000  वर्म  कि०मी०

 चतुर्धातुक  संरचनाओं  का  मानचित्रण  पूरा  होना  है  ।  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  :  2.5

 मिलियन  पैमाने  पर  भूवैज्ञानिक  स्तर  खनिज  मानचित्र  भी  प्रकाशित  किया  जा  चुका  है  ।

 अब  तक  निम्नलिखित  प्रमुख  खनिजों  का  दोहन  हो  रहा  है  :-

 1.  बाक्साइट  2.  क्रोमाइट

 3.  कोयला  4.  डोलोमाइट

 5.  अग्नि-सह  मिट्टी  6.  पग्रेफाइट

 7.  लोहे  अयस्क  8.  कैओोलिन

 9.  चूना  पत्थर  10.  मैंगनीज  अयस्क

 11.  ओकर  12.  बायरोकिलाइट

 13.  क्वार्टजाइट  14.  .  सिलिका  सैंड

 15.  स्टेटाइट  16.  जस्ता  सानद्र

 (2)  तथा  .  प्रमुख  खनिजों  का  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  में  खनिज  के  महत्व
 के  आधार  प्रावस्थाक्रम  से  हाथ  में  लिया  जाता  है  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  घन  का  झ्ावंटन

 किया  जाता  है  ।

 झस्युमिना-अल्युमोनियम  संयंत्रों  के  श्रनुप्रवाह  उत्पादों  का  आजार  सर्वेक्षण

 317.  श्री  गिरिधर  गोमांगों  :  क्या  इस्पात  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्नालय  को  अल्यूमिना-अल्यूमीनियम  संयंत्रों  के  अनु-प्रवाह  उत्पादों

 तथा  अन्य  संबंधित  विषयों  के  बाजार  सर्वेक्षण  के  बारे  में  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  से  कोई

 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  का  व्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  रोलिंग  मिल  ओर  फेत्रीकेशन  यूनिट  को  सावंजनिक  क्षेत्र  के  अन्तगगंत

 रखने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  ने  इन  यूनिटों  की  स्थापना  के  लिए  कौन-कौन  से  स्थानों  का

 चयन  किया  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्रो  वसंत  :  श्रौर  . राष्ट्रीय  औद्योगिक

 विकास  निमम  ने  रोल्ड  उत्पादों  कतरनों  एवं  पन्नियों  की  प्रायोजित  मांग  और  पूर्ति  का

 उल्लेख  करते  हुए  1983  में  एक  बाजार  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की
 विभिन्‍न
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 अद्ध॑निर्भित  उत्पादों  ओर  परवर्ती  उत्पादों  में  धातु-मिश्रण  के  बारे  में  प्रोधो-आथिक  साध्यता  रिपोर्ट

 तैयार  करने  के  लिए  1984  मेकोन  को  नियुक्त  किया  गया  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  जा

 रहा

 तार-छड़  उत्पादन  सुविधाओं  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  नाल्‍कों  विचार  कर

 है  ।

 तार-छड़  मिल  की  स्थापना  प्रद्रावक  के  निकट  अंगुल  में  किए  जाने  की

 संभावना

 वासमनजोड़ी ्फे  ०  हााकतें  कत  विकातय नजोड़ी  और  भ्रगुल  मं  सहायक-इकाइयों  का  विकास

 श्री  गिरिधर  गोमांगों  :  कया  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  दामनजोड़ी  और  अंगूल  में  सहायक  उद्योगों  का  विकास

 करने  हेतु  सलाह  और  सहायता  देने  के  संयंत्न-स्तर  पर  एक  सलाहकार  समिति  का  गठन

 जिया

 यदि  तो  क्या  इन  समितियों  ने  उन  सहायक  उद्योगों  का  पतारुँकर  लिया  है  और
 3<«

 इस  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  को  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 द्वारा  उक्त  समितियों  के  गठन  में  देरी  करने  के  क्या  कारण  थे  जबकि

 सार्वजनिक  उद्यम  ब्यूरो  की  ओर  से  इस  संबंध  में  स्पष्ट  निर्देश  और

 सहायक  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  तथा  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  .  क्‍या

 भूमिका  निभाई  गई  है  ?

 खान  झ्लोर  कोयला  मम्त्नो  बसंत  :  जी

 )  से  .  नाल्‍को  अभी  निर्माण  क्रे  चरण  में  नाल्‍को  के  अन्तर्गत  अनुषंगी  विकास

 हेतु  नीति  तथा  कार्य  क्रम  निर्वारग  के  लिए  एक  अन्तरिम  सलाहकार  समिति  पिछले  वर्ष  एक

 संयंत्र  स्तरीय  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  गया  जिसकी  पहली  बैठक  को  हुई  ।

 इप्की  सिफारिशों  पर  निम्नलिखित  समितियां  बनाई  गई  :-

 (  एक  सयत्र  स्तर  समिति  !

 (2)  दो  संयंत्र  स्तर  उप-समितियां  एक  दामनजोड़ी  तथा  एक

 अंगुल  में  ।

 (3)  एक  उद्यमी  चयन  समिति  ।
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 उद्यमी  चयन  समिति  ने  कार्यान्वयन  हेतु  निम्ननिलिखित  अनुषंगी
 उद्योगों  की  सिफारिश  की  है

 wt  अननननगनग-ग  अनननानन  जन  जन  जननी  ५  जिनियणा  न  विन  नी  ने  स्‍अजनजनन

 मद  प्रस्तावित  स्थल

 1.  ग्राइडिंग  मीडिथा  अंगुल  तथा  दामनजोड़ी--प्रत्ये  क  छोटे  क्षेत्र  में  एक  यूनिट  ।

 2.  गेंह  भूसा  दामनजोड़ी

 3.  अलम  तथा  दामनजोड़ी

 4.  सफेदी  दामनजोड़ी

 5.  विस्फोटक  दामनजोड़ी

 6.  पोलिथलीन  लाइन  वाले

 हेसियन  बेग  दामनजोड़ी

 7...  फिल्टर  वस्त्र  दामनजोड़ी-संयुक्त  सेक्टर  में  एक  यूनिट
 8.  इन्सूलेशन  विब्रिक्प  अंगुल-संयुक्त  सेक्टर  में  एक

 यूनिट

 (=)  (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 न  ल्‍कन  ऑल  न  औरत  6  सन  जनम  नम

 अनषंगी  उद्योगों  का  निर्धारण  करने  के  लिए  बनी  जिसमें  उडीसा
 सरकार  का  भी  प्रतिनिधि  होता  नालकों  एक  सदस्य  है  ।

 अनुषंगी  विकास  पर  नाल्‍कौ  ने  लोक  उद्यम  ब्यरो  के  मार्गदर्शी  नियम
 अपनाए  हैं  ।

 नाल्‍को  ने  उड़ीसा  स्थित  विभिन्न  सरकारी  तथा  छोटे  उद्योगों  को  46

 करोड़  रुपए  के  सप्लाई  आडडंर  दिये  हैं  ।

 नाल्‍को  ने  राज्य  सरफार  द्वारा  उड़ीसा  में  विहित  निर्यात  प्रोत्साहन  एवं
 विपणन  दर  मारकेटिंग  ठेकों  को  स्वीकार  किया

 नाल्‍को  ने  लघु  उद्योगों  को  म्ल्य-अधिमान्यता  की  सुविधा  दी  है  ।  है

 साहे  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  महान  किराया  भसे  की  श्रवायमो

 319.  श्री  अभव  वस  :  क्या  जि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  हि

 क्या  पांडिचेरी  प्रशाप्षन  ने  माहे  के  संउंध  में  उन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय  को

 पराश्चितता  प्रमाणपत्र  जारी  किया

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भाहे  के  सरफ़ारी  कर्भचारिप्रों  को  मकान

 फिराया  भत्ता  देने  के  आदेश  जारी  कर  दिए  और

 यदि  तो  उसमें  देरी  के  क्या  कारण दें  ?

 वित्त  मंत्री  (  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  .  पांडिचेरी  के  समाहर्ता  द्वारा
 जारी  किए  गए  ऐसे  निर्भरता  प्रमाण  पत्न  के  आधार  जिप्तमें  यह  प्रमाणित  किया  गया  हो  हि

 44

 .



 5  1906  )  लिखित  उत्तर

 माहे  सामान्यतः  अपनी  अनिवार्थ  वस्तुओं  की  आधूर्ति  के  लिए  तेल्लीचेरी  पर  निर्भर  करता
 पांडिचेरी  सरकार  ने  माहे  में  तैनात  सरकार  कर्मचारियों  को  तेल्लीचेरी  (  में  प्राप्त  दरों

 पर  मकान  किराया  भत्ता  मंजूर  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किथा  था  ।  विद्यमान  आदेशों  के
 मकान  ॥राथा  भत्ता  केवल  उसी  नगर  के  लिए  स्वीकार  किथा  जाता  है  जिसकी  जनसंख्या  कम  से

 कम  50,000  हो  ।  माहे  नगर  की  जनसंख्या  9,588  इसलिये  सामान्य  परिस्थितियों  के
 अन्तगंत  यह  मकान  किराथा  भत्ते  के  लिये  पात्र  नहीं  मकान  किराया  भत्ता  उन  फर्मचारियों
 को  भी  ग्राह्म  होता  है  य[द  उनकी  डथूटी  का  स्थान  उस  नगर  से  8  कि०मी०  कं  अन्दर  है  जिस  पर

 वह  अपनी  अनिवाये  वस्तुओं  की  आपूर्ति  के  लिए  निर्भर  लेकिन  ऐसा  स्थान  स्वयं  में  एक

 अधिसूचित  ट्षेत्र  या  नगरपालिका  क्षेत्र  घोषित  न॑  किथा  गया  हो  ।  माहे  अपने  आप  में  एक

 अधिसूचित  क्षेत्र  माहे  की  नगरपालिका  क्षेत्र  की  स्थिति  की  उपेक्षा  करते  हुये

 प्रमाणपत्रਂ  के  आधार  पर  माहे  में  कर्मचारियों  को  मकान  भत्ता  स्वीकार  फिये  जाने  के
 प्रस्ताव  को  स्त्री  नहीं  किया  जा  सका  ।

 पतधूर्य  सेनिक  पुनवांस  निदेशालय  के  कार्यकरण  को  सुव्यवस्यित  करना

 320.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  भूतपूर्व  सैनिक  पुनर्वास  निदेशालय  के

 कार्यकरण  को  सुब्यवस्थित  करन  के  बारे  में  4  1984  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  9981  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरझार  ने  अक्टूबर  1933  में  सरकार  को  प्रस्तुत  को  गई  भारतीय  लोक

 प्रशासन  संघ्यान  की  सिफारिशों  पर  विचार  और  जांच  पूरी  कर  ली

 (a)  यदि  तो  सिफारिशों  पर  सरकार  न  क्या  निर्गय  लिया  और  सरकार  द्वारा

 स्वीकार  की  गथी  सिफारिशों  का  सारांश

 क्या  उनको  गरन्वित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गये  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक

 सिफारिश  किस  तारीख  को  कार्यान्वित  की  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किस  तारोख  तक  निर्णय  जिये  जाने  की  संभावना  है

 और  किस  तारीख  तक  इन  शक्षिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  वो०  मरसह  :  से  भारतीय  लोक  प्रशासन

 संस्थान  की  रिपोर्ट  अभी  विचाराधीन  ही  थी  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  की  समस्याओं  पर  विचार  करने

 के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  कर  दिया  गया  ।  इस  समिति  ने  उन  समस्याओं  का  भी

 अध्ययन  किया  जिन  पर  भारतीय  लोए  प्रशासन  संस्थान  विचार  कर  चुफ़ा  भारतीय  लोक

 प्रशासन  संस्थान  को  रिपोर्ट  को  देखते  हये  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  भो  पुनर्वास  महानिदेशालय  के

 पुनर्गठन  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशों  को  हैं  ।  इन  दोनों  रिपोर्टों
 पर

 एक  साथ  विचार  करके  निर्णय
 किया  जायेगा  ।

 युद्ध  में  मारे  गए  सैनिकों  की  विधवाश्रों  को  नियमित  पेंशन  का  भुगतान

 321.  ब्रो०  नारायण  चरर  पराशर  :  क्या  रक्षा
 |

 यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  युद्ध  में  मारे  गये  सैनिकों  की  विधवाओं  और  उन  भूतपूर्व  सैनिकों

 45



 लिखित  उत्तर  ॥॒  25  1985
 सन  «०3  लिनकनननननननाकाक  फेकलन+-ममनकन--ओ  ७.3

 की  जिनकी  मृत्यु  से  पूर्व  हो  के  लिए  नियमित  पेंशन  का  भुगतान

 सुनिश्चित  किया  है;|

 यदि  तो

 दिया  है  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  बया  कदम  उठाए  हैं  कि  विशेष  राज्य  भी  इसी

 प्रकार  की  कार्यवाही

 क्‍या  सरक्रार  इस  संबंध  में  पूरी  जिम्मेदारी  लेगी  और  उन  विधवाओं  को  भी  पेंशन

 का  भुगतान  सुनिश्चित  करेगी  जो  ऐसे  राज्यों  में  रहती  हैं  जो  अपने  भाग  के  अंशदान  का  भुगतान

 नहीं

 यदि  तो  किस  तारीख  तक  ऐसा  किए  जाने  को  संभावना  और

 न-किन  राज्यों  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  अपने  भाग  का  अंशदान

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  संत्री  पी०  बो०  नरसिह  :  युद्ध  के कारण  हुई  विधवाओं  अर्थात्‌

 युद्ध  में  वीरगति  प्राप्त  सैनिकों  की  विधवाओं  को  इस  बात  का  ध्यान  रखे  बगर  कि  क्या  उनके  पति
 1-1-1964  से  पहले  अथवा  इसके  बाद  यद्ध  में  मारे  गए  पहले  से  ही  विशेष  परिवार  पेंशन

 मिलती  है  ।  केन्द्र  सरकार  इस  पर  होने  वाला  पूरा  व्यय  वहन  कर  रही  है  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  विधवाएं  नियमित  पेंशन  की  हकदार  नहीं  हैं  ।  लेकिन  1-1-1964  के

 बाद  सेवानिवृत्त  भूतगूर्व  सैनिकों  की  विधवाएं  कम  से  कम  150  रु०  प्रतिमाह  पेंशनਂ

 पाने  की  हकदार  हैं  ।

 1-1-1964  से  पहले  सेवानिवृत्त  भूतपूर्व  सैनिकों  की  विधवाएं  नियमित  पेंशन  अथवा

 परिवार  पेंशन  पाने  की  हकदार  नहीं  हैं  ।  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  की  एक  योजना  के  अंतर्गत  वे

 50  रु०  प्रतिमाह  की  दर  से  वित्तीय  सहायता  पाने  को  हकदार  इस  योजना  के  अंतगंत  होने
 वाला  आधा  व्यय  केन्द्र  सरकार  वहन  करती  है  और  शेष  आधा  व्यय  संबंधित  राज्य  सरकार/संघ
 राज्य  क्षेत्र  के  प्रभासन  वहन  करते  हैं  ॥

 से  .  करते हैं ॥  से  पहले  के  पेंशनरों  की  विधवाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 की  मोजना  कार्यान्वित  करने  वाले  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  आंच्र  प्रदेश  12.  पंजाब

 2.  बिहार  13.  राजस्थान

 3.  गुजरात  14.  तमिललाडू

 4.  हरियाणा  15.  उत्तर  प्रदेश
 5.  हिमाचल  प्रदेश  16.  त्रिपुरा
 6.  जम्मू  और  कश्मीर  *  17.  अंडमान  और  निकोबार

 7.  केरल  18.  अरुणाचल  प्रदेश

 9.  कर्नाटक  19.  दिल्ली

 9०  मध्य  प्रदेश  20.  गोवा

 10,  महाराष्ट्र  21.  मिजोरम

 11,  उड़ीसा
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 उन

 यह  मामला  शेष  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  साथ  उठाया  जा  रहा  आशा  है  कि
 ये  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  भी  इस  योजना  को  यथासमय  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  स्थापित  विशेषज्ञ-पेनलों  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट

 322.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  योचना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिनांक  12  और  13  1984  को  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  बैठक  में

 गठित  पांच  विशेषजपैनलों  ने  उन्हें  सोंपे  गए  विभिन्‍न  मसलों  पर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  संक्षेप  में  उनकी  सिफारिशों  सहित  इन  रिपोर्टो  की  मुख्य  बातें  क्‍या
 और

 यदि  तो  पैनलों  से  ये  रिपोर्ट  किस  तारीख  तक  मिल  जाने  की  झाशा  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  से  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद्‌  ने  सातवीं  योजना  1985-90  5-90  के  नीति  दस्तावेज  को  अंतिमरूप  देते  समय  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  तैयार  करने  से  संबंधित  कुछ  विशिष्ट  मामलों  पर  विशेषज्ञ  दल  स्थापित  करने  की

 सिफारिश  की  थी  ।

 बाद  योजना  आयोग  द्वारा  1984  तीन  विशेषज्ञ  समितियां  स्थापित  की

 गई  ।  इन  समितियों  को  जो  विशिष्ट  मामले  प्रेषित  किए  गए  वे  थे  :-

 (1)  क्या  सरकारी  क्षेत्रक  के  निवेश  से  सुजित  परिसम्पत्तियों  के  अनुरक्षण  के  लिए
 प्रावधान  योजना  व्यय  की  अथवा  योजनेयतर  व्यय  की  एक  मद  होना  चाहिए  ।

 (  2)  क्षेत्रकीय  विकास  योजनाझ्रों  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  का  कायंक्षेत्र  और

 भूमिका  ।

 (3)  क्‍या  सातवीं  योजना  की  अपनी  औपचारिक  संरचना  में  संसाधनों  तथा  निवेश  लाग्रत
 दोनों  ही  पर  मुद्रास्फीति  के  प्रभावों  के  लिए  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 पहली  दो  समितियों  की  रिपोर्ट  हाल  ही  में  योजना  आयोग  को  प्राप्त  हुई  ह ैजबकि  तीसरी

 समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  अभी  प्रस्तुत  करनी  हैं  ।

 समितियां  क्‍योंकि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  निवेश  पर  स्थापित  की  गई  थी  इसलिए
 उनकी  रिपोर्ट  विचार  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  को  प्रस्तुत  करनी  होंगी  ॥

 पर्वतीय  क्षेत्रों  का  जिकास

 323.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  योजना  मंत्री  पवंतीय  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए

 सलाहकार  समिति  के  बारे  में  24  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4806  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रवंतीय  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  विशेषज्  सलाहकार  समिति  ने  क्या  योगदान  किया

 है  तथा  सातवीं  पंचवर्षाय  थोजता  में  पर्वंतंय  राज्यों/क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  कया  कोई  नीति

 निर्धारित  की  गई  है  ;
 भर

 यदि  तो  नोति-निर्धारण  के  बारे  में  समिति  अपने  प्रस्त।व  किप  तारोख

 तक  भ्रस्तुत
 कर  दंगा  !

 योजना  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  पहाड़ी  क्षेत्र  विकास

 फे  लिए  विशेषज्ञों  की  सलाहकार  समिति  की  तक  दो  बैठक  हुई  है  ।  समिति  ने  क्षेत्र  फी  सामान्य

 सभस्याओं  और  कुछ  विशिष्ट  कार्पक्रमों  पर  विचार-विमर्श  किया  ।  समिति  सामान्यतया  इन  बातों

 पर  सहमत  थी  (1)  मुख्य  संकेनद्रण  लोगों  और  उनकी  आधारभूत  आवश्यकताओं  अर्थात्‌  आहार
 स्वास्थ्य  ग्रादि  पर  होना  (2)  सृक्ष्म-जलसंभर  विकास

 की  इकाई  होनी  और  (3)  स्वैच्छितः  अभिकरणों  को  पारिस्थितिकी  विकास  कार्यक्रमों  में

 भाग  लेने  के  लिए  प्रोत्पाहित  किया  जाना  चाहिए  ।  समिति  के  विद्वार  सातवीं  योजना  में  पहाड़ी

 क्षेत्रों  क ेविकास  से  संबंधित  कायंकारी  दल  को  सम्प्रेषित  कर  दिए  गए  हैं  कार्यकारी  दल  से  अपनी

 सिफा  रिशों  को  तैयार  करने  में  इन  विचारों  पर  ध्यान  देने  की  प्रत्याशा  की  जाती  कार्यशरी

 दल  की  रिपोर्ट  प्रतीक्षित  है  ।

 समिति  एक  सलाहकार  निकाय  है  और  इससे  किसी  औपचारिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने

 की  प्रत्याशा  नहीं  को  जातो  है  ।  विशिष्ट  मुद॒दों  श्रावश्यकता  होने  पर  समिति  के  विचार  प्राप्त

 किए  जाते  हैं  ।

 कोयले  से  तेल  के  उत्पादन  का  प्रस्ताव

 .  324.  भरी  अजीत  कुसार  साहा  :  क्या  दान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  कोयले  से  तेल  और  अन्य  उत्पादों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रायोगिक

 परियोजना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विच्ञार  कर  रही  है  जिसके  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 ने  निवेदन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उपर्युक्त  प्रस्ताव  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 परियोजना  को  मंजूरी  देने  में  बिलंब  के  क्या  कारण  हैँ  ?

 खान  और  कीयला  मंत्री  बसंत  :  से  (7).
 साध्यता  रिपोर्टਂ  तैयार  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  प्रस्ताव  की  भारत  सरकार  ने

 राष्ट्र  विकास  कार्यक्रमਂ  से  सहायता  सिफारिश  की  यह  परियोजना  शुरू  कर  दी  गई

 है  और  वेस्ट  बंगाल  इंडिस्ट्रल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०  इसका  कार्यान्वयन  कर  रहा  है  ।

 ऐसे  किसी  संयंत्र  की  स्थापना  का  प्रश्न  तकनीकी-आर्थिक  साध्यता  रिपोर्ट  उपलब्ध  होने  के

 बाद  ही  उठेगा  ।  *

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 पश्चिम  बंगाल  में  छोटे  सिक्‍कों  फो  फमी

 325.  श्री  अ्रजीत  कुमार  साहा  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पश्चिम  वंगाल  के  रानीगंज  क्षेत्र  तथा  देश  के  ग्रन्य  भागों  में  छोटे  .
 सिक्‍कों  तथा  छोटे  करेंसी  नोटों  की  अत्याधिक  कमी  की  शिकायतें  और

 यदि  तो  स्थिति  सुधारने  के  लिए  सरकार  रा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  पुज।री):(क)  पश्चिम  बंगाल  के  रानोगंज  क्षेत्र

 सहित  देश  के  कुछ  भागों  से  छोंटे  सिक्कों  तथा  कम  मूल्यवर्ग  के  करेंसी  नोटों  कमी  के  संबंध  में

 पोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 सरकार  ने  सिक्कों  तथा  करेंसी  नोटों  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए
 और  हैदराबाद  की  सभी  तीनों  टकसालों  तथा  नासिक  रोड  और  देवास  के  दोनों

 करेंसी  नोट  मुद्रणालयों  में  काम  के  घन्टे  बढ़ाने  के  साथ  साथ  प्रोत्साहन  योजनाएं  भी  शुरू  की
 गई

 है  ।  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  योजना  के  एक  अंग  के  रूप  में  तीनों  टकसालों  के  लिए  बाईस

 नई  सिक्‍गे  ढलाई  की  मशीन  खरीदी  जा  रही  हैं  और  करेंसी  नोट  मुद्रणालय  नासिक  रोड  में  दो

 उत्पादन  शूंखलाओं  तथा  बैंक  नोट  मुद्रणालय  देवात्ष  में  सेतोलन  उपस्करों

 की  स्थापना  की  जा  रही  कलकत्ता  टकराल  में  ए+  दूसरी  पारो  शरू  की  जा  रही

 है  ।  एक  नई  टकसाल  और  नोट  मुद्रणालय  की  स्थापना  करने  का  भी  निर्णय  किया  गया  है
 और  इस

 निर्णय  को  ऊार्यान्वित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  छोटे  सिक्कों  और  करेंसी  तथा  बैंक

 नोटों  के  उत्पादन  में  सुधार  होने  के  फलस्वरूप  भारतीय  रिजव  बैंक  ने  पश्चिम  बंगाल  सहित  विभिन्‍न

 क्षेत्रों  उपलब्ध  मात्रा  के  इन  सिक्‍कों  और  करेंसी  नोटों  के  निगम  में  वृद्धि  कर  दी

 मेग्नेसाइट  का  भ्रायात

 326.  श्री  खितार्माण  जंना  :  क्‍या  खान  ्रौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  देश  की  ता  पूरी  करने  के  लिए  मैग्नेसाइट  की  भारी  मात्रा

 आयात  करना  पड़ता
 तापसह

 यदि  तो  और  के  दौरान  मैग्नेसाइट  की  शितनी  मात्रा

 का  आयात  ५यो  गया  और  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  विदेशी  मद्रा  व्यय

 क्या  सरप्रार  को  देश  में  मैग्नेसाइट  का  पता  लगाने  की  संभावनाओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  गैर-सरवारी  उद्यमिंथों  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 ॥

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  ओर

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटवर  :  देश  में  उपलब्ध  मैग्नेसाइट  में

 सिलिए की मात्रा अधिक है और इसलिए विशेष उच क्वालिटी की तापसह ईटें बनाने में इसका इस्तेपाल नहीं किया जा सता इसलिए की 4 प्रतिशत से कम मात्ता वाले मृत तापन मेग्नेसाइट का मेग्नेसाइट शिन्‍्टर भी कहा जाता खुले सामान्य लाइसेन्स के 49
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 न  निनीननननी  जन  हनन  ite  काने  जानने  nee

 अन्तगत  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गई  4  से  6  प्रतिशत  सिलिका  की  मात्रा  वाले  मृत
 तापन  मेग्नेसाइट  का  आयात  आटोमेटिक  लाईसेंसिंग  योजना  के  अन्तर्गत  किया  जा  सकता  है  तथा

 6  प्रतिशत  से  भ्नधिक  सिलिका  की  मात्रा  वाले  मृत  तापन  मेग्नेसाइट  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  है  ।

 संलीन  मेग्नीशिया  तथा  स्थापित  मेग्नेसाइट  कैल्साइंड  मेग्नेसाईट )
 का  भी  थोडी  मात्रा  में  आयात  किया  जाता

 वर्ष  1980-81,  1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  आयात  किये  गये  सभी

 किस्मों  के  मेग्नेसाहट  की  कुल  मात्रा  तथा  उस  पर  खच  की  गई  विदेशो  मुद्रा  की  राशि  इस
 प्रकार  है  :

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 794  4.  93
 0.

 6,256
 |  नाग  जज  जज  वन्य

 से  .  केन्द्रीय  भूवैज्ञानिक  प्रोग्रामिंग  बोर्ड  जिसमें  भारतीय  भूसर्वेक्षण  के

 भू-वैज्ञानिक  कार्यक्रम  का  अनुमोदन  किया  वर्ष  1983-84  के  फील्ड  सीजन  में  हिमालय  क्षेत्र

 तथा  वर्ष  1984-85  5  के  फील्ड  सीजन  में  सेलम  क्षेत्र  में  मेग्सेसाइट  की  खोज  तथा  अन्वेषण  का

 कार्यक्रम  शामिल  करने  के  लिए  एक  गैर  सरकारी  उद्यम  से  सुझाव  प्राप्त  हुए  केन्द्रीय

 भूवेज्ञानिक  प्रोग्रामिंग  बोर्ड  की  बैठकों  में  इन  सुझावों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया

 मेग्नेसाइट  की  खोज  तथा  अन्वेषण  का  कार्यक्रम  भारतोय  भू-सर्वेक्षण  के  कार्यक्रम  में

 शामिल  कर  दिया  गया  था  ।  अन्तिम  जानकारी  से  इस  बात  का  संकेत  मिला  है  कि  चाक  की

 पहाड़ियों  तथा  सेलम  के  सिरावली  क्षेत्र  में  मेग्नससाइट  की  खोज  का  काम  पूरा  हो  गया  इसके
 भण्डारों  का  अनुमान  लगाया  जा  रहा  अलकनन्दा  की  घाटी  में  मेग्नेसाइट  की  खोज  का  कार्य

 चल  रहा  है  ।

 उदार  परिवार  पेन्शन  को  मंजूरो

 328.  ओरो  वसुदेव  झाचाये  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  ऊृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पेंशन  भोगियों  के  संगठनों  सहित  विभिन्‍न  क्षेत्रों  से  शिकायतें  मिली

 हैं  जिनमें  आरोप  लगाया  गया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुसार  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 के  अन्तगंत  उदार  परिवार  पेंशन  मंजूर  करने  में  भेदभाव  किया  जा  रहा  और

 उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  सभी  श्रेणियों  के  पेंशन  भोगियों  के  मामले  में  ठीक  से

 क्रियान्वित  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 किस  मंत्रों  विश्वनाथ  प्रताप  :  प्रोर  .  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  31.3.  3.  1979  के  पूर्व  के  पेंशन  भोगियों  को  दिये  गए  लाभों  को  परिवारिक

 पेंशन  भोगियों  को  भी  देने  के  बारे  में  कछ  प्रतिवेदन  प्राप्त.हुए  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  का

 संबंध  सेवा  निवृत्ति  पैन्शनों  से  था  तथा  इसका  परिवार  पेंशन  से  कोई  सबन्ध  नहीं  जो  कि  सेवारत

 कर्मचारियों  अथवा  पैंशनभोगियों  की  मृत्यु  के  मामले  में  दी  जाती  अन्य  सभी  वर्गों  के

 पेंशन  भोगियों  के  मामले  में  उच्चत्तम  न्यायालय  का  निर्णय  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  है  ।

 50
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 इस्पात  संयंत्रों  का  आधुनिकीकरण  और  विस्तार

 329.  भी  बसुदेव  झ्राचायं  :  क्या  और  कोयसा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  दुर्गापुर  इस्पात  मिश्र  धातु  इस्पात  दुर्गापुर  और  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील

 बनपुर  और  कुल्टी  के  आधुनिकीकरण  और  विस्तार  कार्यक्रम  संबंधी  नवीनतम  स्थिति

 क्या  और  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटबर  :  दुर्गापुर  तथा  इंडियन  आयरन  एंड

 स्टोल  कम्पनी  के  इस्पात  कारखानों  का  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  करने  के

 कार्यक्रमों  पर  सरकार  द्वारा  भिन्‍न-भिन्‍न  स्तरों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  कारखाने  का  आधुनिकीकरण  एवम्‌  विस्तार  किया  जा  रहा  है

 और  इस  काये  के  वर्ष  1986  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  को  संभावना  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में छोटे  सिदक्कों  की  कभी

 330.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :

 श्री  के०  टो०  कोसलराम  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पूरे  देश  में  और  विशेषरूप  से  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  छोटे  सिक्कों  और  एक  रुपए  के  सिक्‍के  नोटों  और  दो  रुपए  के  नोट  की  अत्याधिक  कमी

 जिसके  कारण  लोगों  को  अपने  दैनिक  कामकाज  में  भारी  कठिनाइयां  उठानो  पड़  रही
 और

 यदि  तो  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  छोटे  सिक्कों  और  कम  मूल्य
 बगे  के  नोटों  की  कमी  के  बारे  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  रिपोट  प्राप्त

 हुई  हैं  ।  ँ

 सिक्‍कों  और  करेंसी  नोटों  की  मांग  की  पृत्ति  क ेलिए  सरकार  ने  विभिन्‍न  उपाय

 किये  हैं  ।  कलकत्ता  और  हैदराबाद  की  तीनों  टकसालों  और  नासिक  रोड़  और  देवास  के

 दोनों  करेंसी  नोट  मुद्रणालयों  में  काम  के  घंटे  बढ़ाने  के  साथ-साथ  प्रोत्साहन  योजनाएं  चालू  की  गई

 आधुनिकीकरण  और  विस्तार  योजना  के  एक  अंग  के  रूप  में  तीनों  टकसालों  के  लिए  बाईस
 नई  सिक्का  ढलाई  मशीनें  खरीदी  जा  रही  हैं  और  करेंसी  नोट  मुद्रणालय  नासिक  रोड़  में  दो  उत्पादन

 खुंखलाओं  तथा  बैंक  नोट  देवास  में  संतोलन  उपस्करों  इक्विपमेंट्स )
 की  स्थापना  की  जा  रही  कलकत्ता  टकसाल  में  एक  दूसरी  पारी  भी  शुरु  की  जा  रही  है  ।  एक
 नई  टकसाल  और  एक  नए  नोट  मुद्रणालय  की  स्थापना  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  और  इस
 निश्चय  को  कार्यान्वित  करते  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 349/Lok  $80॥9/85--
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 ee  नीजिन  जिन  5५  +>०बन-लननननन  वानी  निफो  ने  पान  जन  न

 के  की  आआ

 भरी  मोहन  लाख  बढ़ेल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  भर  में  चुंगी  शुल्क  को  समाप्त  करने  की  काफो  मांग  की  जा  रही

 क्‍या  कुछ  राज्यों  न  अपने  यहां  पहले  ही  चुंगी  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  यदि

 तो  ऐसे  राज्यों  के  क्‍या  नाम

 क्‍या  इस  विषय  में  अध्ययन  करने  वाली  बहुत  सी  समितियों  तथा  आयोगों  ने  इसे

 अवनतिपूर्ण  पाया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  सारे  देश  में  चुंगी  शुल्क
 कब  तक  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  उद्योगों  और  व्यापारियों  ने  चुंगी  समाप्त

 करने  की  मांग  की  हैं  लेकिन  चुंगी  समाप्ति  के  विरोध  में  स्थानीय  निकायों  से  प्रतिवेदन  प्राप्त

 हुए  हैं  ।

 आंध्र  तमिलनाडु
 और  त्रिपुरा  किसी  प्रकार  की  चुंगी  वसूल  नहीं  कर  रहे  उन  अन्य  राज्यों  में  जो  चुंगी
 लगा  रहे  हिमाचल  मध्य  प्रदेश  और  मणिधुर  ने  इसे  समाप्त  कर  दिया

 हां  ।

 इसके  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  इस  मामले  पर  1980  में  मुख्य
 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  विचार-विमर्श  किया  गया  था  और  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  पहले
 चरण  के  रूप  चुंगी  को  उन  स्थानों  से  समाप्त  कर  दिया  जाए  जिनको  जनसंख्या  दो  लाख

 से  कम  है  ॥

 मुख्य  युद्ध  टंक  का  उत्पादन

 332.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुख्य  युद्ध  टेंक  के  निर्माण  के  संबन्ध  में  अद्यतन  स्थिति  क्‍या  और

 इसका  उत्पादन  कब  तक  प्रारम्भ  हो  जाएगा  और  इसका  वा्धिक  उत्पादन

 कितना  होगा  ?

 है

 oi,  रक्षा  संत्री  पीो०वी०  नरसह  :  मुख्य  युद्ध  टंक  का  विकास  संतोषजनक

 हक़  से  जा  रहा  टैंक  के  तीन  प्रौटोटाइपों  का  पहले  ही  विकास  किया  जा  चुका  है  और

 उसकी  तकनीकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ४5
 (we)  टेंक  का  उत्पादन  परीक्षण  पूरा  होने  और  सेना  द्वारा  उसे  स्वीकार  कर  लिए  जाने

 के  बाद  किया  जाएगा  ।  इस  बारे  में  और  आगे  ब्यौरे  देना  लोफहित  में  नहीं  होगा  ।
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 333.  श्री  बी०वी०  देसाई  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हमारी  सुरक्षा  सेनाओं  ने  जम्मू  और  कश्मीर  में  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  पर
 अपनो  निगरानी  तेज  कर  दी  है  क्योंकि  पाकिस्तानी  सैनिकों  ने  सीमा  पार  से  अपनी  गतिविधियां
 तेज  कर  दी

 यदि  तो  क्‍या  इतना  करने  पर  भी  पाकिस्तानी  विमानों  ने  1984  के

 दौरान  इस  क्षेत्र  में  भी  भारतीय  वायु  सीमा  का  अतिक्रमण  किया

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  के  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  दोनों  देशों  के  बीच  सीमा
 क्रमण  की  कितनी  घटनाएं  हुई  और

 हमारी  वायू  सीमा  का  कुल  कितनी  बार  अतिक्रमण  हुआ  तथा  इस  प्रकार  के

 अतिक्रमणों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रो  पी०वी०  नरसह  से  हमारी  सुरक्षा  सेनाएं  जम्मू  और

 कश्मीर  में  नियंत्रण  रेखा  पर  निरन्तर  निगरानी  रखती  पाकिस्तानी  फौजों  द्वारा  सीमा  पार

 अपनी  गतिविधियों  में  कोई  असामान्य  वृद्धि  करने  की  हाल  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 जम्मू  और  कश्मीर  में  नियंत्रण  रेखा  के  आस  पास  पाकिस्तानी  और  भारतीय  सेनाओं  के

 बीच  गोलोा-बारी  की  कुछ  घटनायें  हुई  हैं  ।  पाकिस्तानी  सेना  ने  अकारण  गोलियां  चलाई  ।

 अक्तूबर  1984  में  जम्मू  और  कश्मीर  में  नियंत्रण  रेखा  के  पार  से  पाकिस्तान  के  विमानों

 ने  हमारी  वायु  सीमा  का  कोई  अतिक्रमण  नहीं  किया  लेकिन  उस  अवधि  में  पंजाब-दक्षेत्र  मे ंएक  बार

 अतिक्रमण  किया  गया  ।  यह  मामला  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  ताकि  इस  तरह  की

 घटनाएं  दोबारा  न  हों  ।

 पाकिस्तानी  संन्‍्य  टुकड़ियों  द्वारा  जम्मू  भोर  कश्मोर  में  भारतीय  सीमा  में  घुसपंठ

 334.  श्री  बी०वी०  देसाई  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  30  1984  को  उत्तरी  क्षेत्र  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  के

 भारतीय  क्षेत्र  में  चोरी  छिपे  घुसपैठ  करने  का  प्रयत्न  करने  पर  कई  पाक्षिस्तानी  सैनिक  मारे

 गए  थे  ;

 यदि  तो  क्‍या  मुख्य  मुठभेड़  तब  हुई  जब  भारी  गोला-बारी  की  आड़  लेकर  कुछ
 पाकिस्तानी  सैन्य  टुकड़ियों  ने  भारतीय  क्षेत्र  में  घुसने  का  प्रयत्न  किया  परन्तु  भारतीय  सेना  द्वारा

 उन्हें  विफल  कर  दिया  गया  था  हु
 |

 क्‍या  उस  घटना  के  पश्चात्‌  दोनों  पक्षों  क ेबीच  कई  दिमों  तक  गोला-बारी .  होती
 रही  ्ि
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 कया  पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  में  भारतीय  क्षेत्र  में

 पाकिस्तानी-सैन्य  टुकड़ियों  द्वारा  किया  गया  यह  तीसरा  प्रयास  और

 (¥)  क्‍या  1984  के  पश्चात्‌  इन  क्षेत्रों  में  कुछ  और  मुठभेड़ें  हुई  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०वी०  नरसह  :  30  1984  को  उतरी  क्षेत्र

 में  भारतीय  तथा  पाकिस्तानी  सैनिकों  के  बीच  कोई  संघर्ष  नहीं  हुआ  ।

 से  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 (=)  19  84  के  बाद  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  नियंत्रण  रेखा  के  उस  पार

 बारी  की  कुछ  घटनाएं
 हुई

 हैं  ।

 विश्व  बंक  द्वारा  भवेष्य  में  ऋण  के  लिए  कठोर  शर्तें  लागू  किया  जाना

 335.  श्री  बी०वो०  देसाई  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  भविष्य  में  ऋण  देने  की  शर्तों  को  कठोर  बनाने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्‍या  विश्व  बैंक  का  यह  निश्चित  मत  है  कि  ऋण  लेने  वाले  देशों  को

 ढांचागत  समायोजन  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  से  प्राप्त  अनुभव  को  न  केवल  चालू  समायोजन  कार्यक्रम
 के  पुननियोजन  के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  उपयोग  किया  बल्कि  नए  कायंक्रम  बनाने  के  लिए  भी
 उसे  उपयोग  में  लाया  जाना

 यदि  तो  क्या  इस  निर्णय  के  कारण  विकासशील  देशों  को  भारी  नुकसान
 और

 यदि  तो  इस  निर्णय  से  भारत  किस  सीमा  तक  प्रभावित  होगा  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  विश्व  बेक  ने  हाल  में  ऋण  की  शर्तों  में

 कोई  परिवततंन  नहीं  किया  है  सिवाय  इसके  कि  ब्याज  की  दर  को  9.89  प्रतिशत  से  घटाकर  9.29
 प्रतिशत  कर  दिया  है  ।

 और  :  विश्व  बैंक  द्वारा  उन  देशों  की  सहायता  के  लिए  संरचनात्मक
 जन  ऋण  देने  का  कार्यक्रम  आरंभ  किया  गया  था  जो  आर्थिक  और  संरचनात्मक  नीतियों  पर  बैंक
 के  साथ  नीति  संबंधी  बातचीत  करने  के  लिए  तैयार  हों  और  जिनकी  आर्थिक  स्थिति  को  विश्व
 बैंक  से  बाहरी  प्राप्त  करके  सहारा  दिया  जा  सकता  हो  ।  संरचनात्मक  समायोजन  ऋण
 की  राशि  को  प्रारंभ  में  किसी  देश  के  ऋण  देने  के  कार्यक्रम  के  30  प्रतिशत  तक  और  विश्व
 बैंक  के  कुल  ऋण  के  10  प्रतिशत  तक  सीमित  रखा  गया  था  |  बाद  में  इसे  और  अधिक  लचीला
 बना  दिया  गया  ।  यह  निष्कर्ष  निकालना  ठीक  नहीं  होगा  कि  विश्व  बैंक  के  विचार  में  ऋण  लेने
 वाले  देशों  को  संरचनात्मक  समायोजन  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  से  प्राप्त  अनुभव  को  न  केवल  चालू
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 समायोजन  कार्यक्रम  के  पुननियोजन  के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  उपयोग  किया  बल्कि  नए
 क्रम  बनाने  के  लिए  भी  उसे  उपयोग  में  लाया  जाना  चाहिए  ।

 भारत  ने  विश्व  बैंक  से  संरचनात्मक  समायोजन  ऋण  नहीं  लिया  है  ।

 है

 भारत  को  विश्व  बंक  ऋण

 336.  श्री  बी०बी०  वेसाई  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  30  1984  को  समाप्त  होने  वाने  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान
 भारत  के  आ्िक  कार्य-निष्पादन  के  लिए  उसकी  सराहना  की

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  इस  बात  पर  प्रकाश  डाला  है  कि  भारत  की

 अर्थ-व्यवस्था  पिछले  वर्ष  में  सूखे  से  उत्पन्न  निराशाजनक  स्थिति  से  जल्दी  ही  उबर  आई

 क्या  विश्व  भारत  के  बेहतर  आथिक  निष्पादन  को  ध्यान  में  रखते  भारत
 को  वर्ष  1984-85  के  दौरान  बेहतर  कार्य  निष्पादन  करने  हेतु  और  अधिक  सहायता  और  सहयोग
 देने पर  सहमत  हो  गया

 j

 यदि  तो  विश्व  बैंक  ने  चालू  वित्त  वर्ष  के  लिए  कितना  ऋण  दिया  और
 रन

 (3)  इन  ऋणों  के  अधीन  कितनी  परियोजनाएं  आरंभ  की  जाएंगी  ?

 वित्त  मनन्‍्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  और  विश्व  बैंक  को

 कोषीय  वर्ष  1984  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  अच्छी  मानसून  वर्षा  से  भारत  की

 पिछले  वर्ष  में  सूखे  से  उत्पन्न  निराशाजनक  स्थिति  राजकोषीय  वर्ष  1984  में
 अच्छी  तरह  उबर  आई  इसमें  आगे  यह  भी  बताया  गया  है  कि  सकल  घरेलू  उत्पाद  में

 व्यवस्था  की  विकास  दर  7  प्रतिशत  से  भी  अधिक  हो  जाने  की  संभावना  है  जबकि  पिछले  दो  वर्षो

 में  यह  2.6  प्रतिशत  और  5.9  प्रतिशत  थी  ।

 जहां  तक  बैंक  ऋणों  और  असत्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  उधारों  की  स्वीकृति  का

 सवाल  भारत  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  परियोजनाओं  की  एक  श्र  खला  तैयार  करती  है  जिसे  सहायता

 के  लिए  विश्व  बैंक  समूह  के  सम्मुख  रखा  जाता  उन  परियोजनाओं  को  सही  संख्या  जिनके

 लिए  सहायता  ली  जा  सकतो  है  और  ऐसी  सहायता  की  बैंक  समूह  के  पास  निधियों  की

 उपलब्धता  और  परियोजनाओं  की  तैयारी  एवं  प्रगति  के  स्तर  पर  निर्मर  करती  है  ।

 और  :  विश्व  बैंक  समूह  ने  30  1984  को  समाप्त  होने  वाले

 कोषीय  वर्ष  के  लिए  भारत  के  वास्ते  कुल  272.24  करोड़  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर  के

 उधार  स्वीकृत  किए  विश्व  बेंक  द्वारा  राजकोषीय  वर्ष  1984  में  सहायता  के“लिए  अनुमोदित
 परियोजनाओं  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।



 लिखित  उत्तर  25  1985

 डालरों

 क्रम  परियोजना  का  नाम  अन्तर्राष्ट्रीय
 अ

 विशेਂ विशेष

 पुननिर्माण  विकास  संघ  निधि

 तथा  विकास  द्वारा  द्वारा  दिए
 बैंक  द्वारा  दिए  जाने  वाले  जाने  वाले

 जाने  वाले  ऋण  उधार  की  उधार  की

 |  की  राशि  राशि  राशि

 1...  उड़ीसा  सिचाईना  न  10.5  ण्ा

 2.  वर्षा  पोषित  क्षेत्रों  मे ंजल

 विभाजक  विकास  के  लिए

 प्रायोगिक  पारियोजन  ||  गन  3.1  विद

 3.  भारत  जन-संख्या  नस  7.0  न

 4.  नहावा  शवा  पत्तन  परियोजना  25.0  ना  ध्ा

 5.  दुधिवुआ  कोयला  15.1  ---  —

 6.  तमिलनाडु  जल  पूर्ति  तथा  सफाई  न्न+  3.65  3.65

 7...  पेरियाड़  वेगई  सिंचाई-॥  _  1.75  1.75

 8.  म०  प्र०  उव  रक  20.36  ना
 णा

 9.  बोघपाट  पन  बिजली  15.74  जा  14.30

 10.  रेल  विद्युतीकरण  तथा  कार्यशाला

 आधुनिकोकरण  28.07  ता
 न

 11.  गुजरात  मध्यम  सिंचाई-ना  जया  17.20  ता

 12.  कैम्बे  बेसिन  पैट्रोलियम  24.25  न  --

 13.  ट्राम्बे  तापीय  13.54  54  न+

 14,  फरवका  ताप  विद्युत|  30.08  णाा
 न+

 15.  ऊपरी  गंगा  सिंचाई  तथा

 आधुनिकोकरण
 न  12.50  ना

 16.  राष्ट्रीय  सहकारिता  बिकास  निगम  --  22.00  न

 17.  कर्नाटक  सामाजिक  वनपालन  ना  ,..  2.70  जा

 ,  जीड़
 :

 172-14  80.40  19.70
 हा

 _  273.24.  ४'( 5  ४ ४
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 सरकारो  तथा  गंर  सरकारोी  क्षेत्र  में  बचत  की  वर

 337.  श्री  महन्द्र  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों

 ही  क्षेत्रों  में  बचत  की  दर  में  लगातार  गिरावट  आयी  है  और  यह  केवल  घरेलू  क्षेत्र  में  ही  बढ़ो  है
 और  यह  भी  आय  के  वितरण  में  असमानता  के  कारण  गरीब  वर्गों  में  अत्यन्त  अपर्याप्त  और

 उपर्युक्त  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बचत  दर  को

 बढ़ाने  के  उद्देश्य  स ेइस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  पिछले  तीन  वर्षों

 अर्थात्‌  1981-82,  1982-83  और  1983-84  में  भारतीय  अर्थंब्यवस्था  के  तीन  बड़े  क्षेत्रों

 अर्थात्‌  (1)  घरेलू  (2)  निजी  निगमित  और  (3)  सरकारी  क्षेत्रक  में  बचतों  की

 निवल  दरें  घरेलू  उत्पाद  के  प्रतिशत  के  रूप  में  व्यक्त  बाजार  कीमतों  पर  निवल
 निम्न  प्रकार  है  :--

 at  बर्ष
 ्ः

 बचतों  की  निवल  दर

 6 _  है  |
 सरकारी  क्षेत्रक  निजी  निगमित  क्षेत्रक  घरेलू  क्षेत्रक  जोड़

 1981-82  3.4  0.9  12.3  16.6

 1982-83  3.2  0.9  13.0  17.1

 1983-84*  2.1  0.7  14.2  17.0

 सांख्यिकी  संगठन  के  त्वरित  भ्रनमान  )

 इस  1981-82  से  1983-84  तक  सरकारी  क्षेत्रक  बचत  दर  में  निरन्तर  ह्ास

 हुआ  है  ।  निजी  निगमित  क्षेत्रक  में  बचत  दर  1981-82  और  1982-83  में  स्थिर  रहीं  लेकिन

 1983-84  में  थोड़ा  ह्लास  हुआ  घरेलू  क्षेत्रक  में  बचत  दर  में  1981-82  से  1983-84  तक

 लभातार  वृद्धि  हुई  ।  बचतों  की  सम्पूर्ण  निवल  दर  1981-82  में  16.6  प्रतिशत  से  बढ़कर
 1982-83  में  17.1  प्रतिशत  हो  लेकिन  अनंतिम  अनुमानों  के  अनुसार  «1933-84  में  केवल

 मामूली  सा  हास  हुआ  जिससे  यह  17.0  प्रतिशत  हो  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  क्‍या
 आय  के  वितरण  में  असमानता  के  कारण  गरीब  वर्गों  में  बचत  दर  अपर्याप्त  है  क्योंकि  अब  तक

 पूर्ण  आय  वितरण  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 सातवीं  पंच  वर्षीय  1985-90  अभी  तैयार  की  जा  रही  इस  सम्बन्ध
 में  असमानता  दूर  करने  के  लिए  समुचित  उपाय  अपनाना  सातवीं  योजना  तैयार  करने  का  एक
 भाग  होगा  ।

 भारत-पाक  सीमा  पर  तस्करी  की  गतिविधियां

 338,  श्री  चित्त  महाटा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-पाक  सीमा  पर  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  हो  रही
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  तस्करी  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  का  यंवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादंन  से  सरकार  को

 मिली  रिपोर्टों  से  यह  पता  चलता  है  कि  भौगोलिक  विभिन्‍न  जिस्सों  के  संबंध  में

 तस्करों  द्वारा  तस्करी  के  मार्गों  को  बदलने  के  लिए  लगातार  प्रयास  करने  आदि  के

 रिहाय॑  कारणों  की  वजह  से  भारत-पाकिस्तान  की  सीमा  तस्करी  के  आकर्षण  वाला  क्षेत्र  बना  हुआ

 है  ।  वर्ष  1984  के  दौरान  इस  सीमा  पर  लगभग  2.8  करोड़  रुपये*  का  निषिद्ध
 माल  पकड़ा  गया  जबकि  वर्ष  1983  में  इस  सीमा  पर  3.8  करोड़  रुपये  मूल्य  का  माल  पकड़ा
 गया  था  ।

 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  की  निवारक  और  गुप्त  सूचना  एजेंसियां  इस  मामले  में  सतर्क

 रहतो  हैं  और  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित  प्राधिकरणों  के साथ  घनिष्ठ  तालमेल

 बेठाकर  तस्करी  निवारण  हेतु  उचित  उपाय  किए  जाते  उचित  कार्यवाही  हेतु  मामले  की

 लगातार  समीक्षा  भी  की  जाती  है  ।

 तस्करी  की  गतिविधियों  में  अन्तर्ग्रस्त  पाये  गये  व्यक्तियों  के  खिलाफ  विभागीय  तौर  पर

 तथा  न्यायालय  में  मुकदमें  चलाकर  कड़ी  कार्यवाही  की  जाती  उचित  मामलों  में  विदेशी  मुद्रा
 संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अधीन  नजरबन्दी  भी  की  जाती  है  ।

 हिन्द  महासागर  में  विदेशी  शक्तियों  को  उपस्थिति

 339.  प्रो०  पी०जे०  कुरियन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  हिन्द  महासागर  में  कुछ  विदेशी  शक्तियों  की

 नौसेना  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही

 क्‍या  उन्हें  इस  क्षेत्र  में  हमारी  मछली  पकड़ने  की  नौकाओं  पर  बढ़ते  हमलों  की  भी

 ज।नकारी  और

 यदि  तो  हिन्द  महासागर  में  अपने  हितों  की  रक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 रक्षा  मंत्री  पी०ो०  मरसिह  :  पिछले  कई  वर्षों  से  हिन्द  महासागर  में

 कुछ  विदेशों  शक्तियों  की  नोसेना  की  उपस्थिति  में  सामान्यतया  वृद्धि  होती  रही  है  ।  यद्यपि  इसमें
 कभी-कभी  घट-बढ़  भी  हो  जाती

 पालक  स्ट्रेट  में  श्रीलंका  की  फोजों  द्वारा  मछली  पकड़ने  की  हमारी  नौकाओं  पर  हुए
 हमलों  में  व॒द्धि  के  अलावा  अन्य  कोई  घटनाएं  नहीं  घटी  ।

 भारत  सरकार  हिन्द  महासागर  में  अपने  समुद्री  सुरक्षा  परिवेश  की  निरन्तर
 समीक्षा  करती  है  और  श्रपने  हितों  की  सुरक्षा  के लिए  उचित  उपाय  करती  नौसेना  को  भी

 मजबूत  किया  जा  रहा  है  ।
 बन  जलन  जनता  %  हे  शनररनन  ना  अ्क्‍ढज  नल  औन्‍ज+  अन  हअबक  डनरबल  ऑन  लकओ  +  उपाय  के  जेल  लिन  जनन+  मन  3  फनला  कला  3  को मन  +  अमन
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 1984  के  दोरान  कोयले  का  उत्पादन  और  मांग

 340.  प्रो०  पी०जे०  कुरियन  :

 श्रोमती  चन्द्रभानु  देवी  :

 श्रो  मानवेन्द्र  सह  :

 क्या  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  कोयले  का  उत्पादन

 वर्ष  1984  के  दौरान  कोयले  की  कुल  मांग  कितनी  और

 आगामी  वर्षों  में  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए

 ईै/उठाने  का  क्‍या  विचार  है  ?

 खान  झोर  कोयला  मंत्री  वसस्त  :  वर्ष  1984  के  दौरान
 उत्पादित  कोयले  की  मात्रा  निम्नलिखित  है  :

 मिलियन  टनों

 वर्ष  उत्पादन

 ह

 1984  144.81
 से  1984)

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  इन  वर्षों  के  आरंभ  में  योजना  आयोग

 द्वारा  अनुमानित  कोयने  की  मांग  और  1984  के  दौरान  वास्तविक  कुल  खरीद  निम्नलिखित  है  :

 (1)  योजना  श्रायोग  द्वारा  अनुमानित  योग
 ल्‍

 1983-84  147.17  मि०  टन
 1984-85  155.7  मि०  टन

 (ii)  वर्ष  1984  के  दौरान  वास्तविक  कुल  खरीद

 1984  139.06  मि०  टन
 से  1984)

 (4)  कोयला  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  ब्नेक  कदम  उठाए  जा  रहे  इनमें  यह  शामिल

 हैं--आधा  रभूत  सुविधाओं  में  नई  खानों  की  कामिकों  और  मशीनरी  की  उत्पादकता

 कोयला  खनन  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  में  शीघ्रता  कराना  और  अनुपस्थिति  की  प्रवृत्ति  पर

 ज्यंत्रण  ॥

 चतुर्थ  वेतन  श्रायोग  द्वारा  प्रतिजेदन  पेश  किया  जाना

 341,  प्रो०  पो०जें०  कुरियन  “
 श्री  नवीम  रावणी  :

 श्री  अ्मरसिह  राठवा  :

 झो  ललित  माकन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 चतुर्थ  वेतन  आयोग  का  प्रतिवेदन  कब  तक  पेश  किए  जाने  की  संभावना

 349/Lok  Sabha/85—9
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 क्‍या  सरकेरे  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों  के  लिए  कोई  अंतरिम  सहायता  मंजूर
 करने पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्त्ल  संक्नो  विश्वनाथ  प्रताप  :  अपने  विचारार्थ  विषयों  के  अनसार
 चौथा  केन्द्रीय  वेतत  आयोग  जितना  शीघ्र  व्यवहायं  हो  भ्पनी  सिफारिश  प्रस्तुत  करेगा  ।

 यदिਂ  श्रावश्यक  संभझे  किसी  भी  विषय  पर  जब  भी  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  रिपोर्ट  श्रेजने  पर  विचार  कर  सकता  आयोग  का  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 ०  इस  समय  बताना  वहीं  है  कि आयोग  कब  तक  भ्रपनी  रिपोर्ट  दे  देगा  ।

 और  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  अन्तरिम  राहत  की  दूसरी  ढिस्त  मंजूर
 करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 के

 रक्षा  सप्लाई  फे  लिए  सोवियत  संघ  से  बातचोत

 342.  श्री  सत्येन्द्र  भारायण  सिंह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  3  अक्तूबर  को  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  परिणामस्वरूप

 तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  के  स्वदेश  वापस  आ  जाने  के  सोक्यित  संघ  के  साथ  रक्षा  सप्लाई  के

 बारे  में  चल  रही  बातचीत  बीच  में  रुक  गई

 यदि  तो  क्या  उनका  विचार  इस  बातचीत  को  प्रारम्भ  करने  का

 यदि  तो  उनका  विचार  कब  तक  सोबिक्त  संघ  जाने  का  और  *

 क्‍या  उक्त  सप्लाई  के  बारे  में  चल  रही  बातचीत  में  अश्जतन  प्रणाली  के  टेक

 और  को  भी  शामिल  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०वी०  नरसिह  :  भूतपूर्व  रक्षा  श्री  एस०वी०

 चव्हाण  ने  एक  प्रतिनिधि  मंडल  का  नेतृत्व  किया  था  जो  30  1984  को  सोवियत  संघ

 पहुंचा  ।  यह  प्रतिनिधि  मंडल  अपने  दौरे  की  अवधि  कम  करके  31  1984  को  नई  दिल्ली
 वापस  शञ्रा  गया  ॥

 रक्षा  मंत्री  का  यह  दौरा  निश्चित  रूप  से  सदरभावपूर्ण  दोरा  फिर  भी  सोवियत  संघ

 के  नेताओं  के  साथ  बातचीत  के  दौरान  रक्षा  सहोग  से  संत्रंधित  पहलुओं  पर  भी  चर्चा  कर  ली

 गई  होती  ।'

 से  इस  संबंध  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 सशस्त्र  सेमाओरं  में  संवर्ग  सभ  क्ष

 343.  श्रो  सत्येन्द्र  नारायण  क्या  रक्षा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सशस्त्र  सेनाओं  की  संवर्ग  समीक्षा  का  काम  पूरा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  मध्यम  दर्जे  के  अधिकारियों  की  संख्या  में  कमी  आने  की

 संभावना  और
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 संवर्ग  समीक्षा  के  निष्कर्षों  और  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०वी०  नरसिह  चिढित्सा/दन्‍्त  ओर  मिलेद्री  नसिग

 सेवी
 ही

 छोड़कर  र्‌ः  तन  सेनाओं  र्कः  संवर्ग  की  ५६७५  सर्मीक्षा  का  कार्य  पूरा  कर  लिया
 गया  है  ।

 नहीं  t  ७3 क  का

 सरकार  ने.सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  दूसूरो  समीक्षा  की  मैं  न्री  जुलाई  1984  हे
 में  दी  थी  ।  संवर्ग  की  संख्या  में  कोई  परिवर्तन  किए  बिना  अफसरों  के  साथ-साथ  कोमिकों  की

 पदोन्नति  के  अच्छे  प्रवसर  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से  कई  पदों  का  दर्जा  बढ़ाया  गया  इसके

 कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  दो  न्नरणों  में  पूरी  जाएगी  और  इस  पर  कारंवाई  की  जा  रही  है  )

 लेकिन  बना  में  रैंक  का  दर्जा  बढ़ा  कर  कनल  करने  के  बारे  में  इनका  दर्जा  इन  पंदों  पर

 किए  जाने  वाले  पात्र  अफसरों  की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  अगने  कुछ  वर्षों  में  बढ़ाया
 जाएगा  ।

 सेना  में  कैप्टन  और  मेजर  और  ग्रन्य  दोनों  सेवाओं  में  इनके  समकक्ष  अफसरों  के  रैंक  में

 पदोन्नति  के  लिए  सेवा  के  ग्रवधि  को  घटाफर  5  वर्ष  और  वर्ष  तक  कर  दिया

 गया  ले०  कर्नल  और  इसके  समकक्ष  टाइम  स्केल  के  रेंक  में  पदोन्नति  के  लिए  सेवा  की

 अवधि  ह  को  समानः  रूपਂ  से  क्रम  क्रकेः  वर्ष  कर  दिया  गया  हैं  ,..1.844. श्री अमर रायप्रधरत : क्‍या fawn मंत्री'यह बताने करी क्पा करेंगे  खा

 जूनिय
 र  कमीशन

 प्रफमरों
 के  लिए  भी  आनरेरो  कमीशन्नों  की

 बढ़ा  दी  गई  है
 ।

 वर
 केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  राजस्व  का  बंटवारा

 श्री  ग्रमर  रायप्रधगत  :  क्या  विज्ञ  मंत्री'यह  बताने  क्री  कृपा  फरेंगे  कि  ara

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  केन्द्र  और  राफ्पों  के  बीच  राजस्व
 '  के  धटवारे

 वत्‌मान  प्रणाली  के  कई  असन्तोषजनक  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  साथ  करने  लिए

 सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विच्वार  और  ट

 सद्दि  ८ो  ससके  काश  प

 विस  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  केन्द्र  औरਂ  राज्यों  बो्चे राजस्व

 केक

 कीਂ  वर्तमान  प्रणाली  ठोस
 '
 सिद्धांतों  '

 पर  आ्रधार्ति  तथाਂ  वित्त  ओयोग॑  द्वारोंਂ

 न

 ही  आवधिक  समीक्षी  की  जाती  है  ।  फिर  संरकारਂ  ने  केम्द्र-राज्यं  सम्बन्धी  के  सम्पूण
 प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिए  एक  '  नियुक्त  किया  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इभ

 पहलुओं  की  भी  जांच  करेगा  ।  मे  वीक

 फ  और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
 ते
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 ड्राइभ  का  आवंटन  न  करने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंध्ो  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  संत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  )  और  अन्त  राष्ट्रीय  मुद्राकोष  के

 गवर्नरों  के  बोंड  की  अत्तरिम  समिति  ने  22  1984  को  वाशिंगटन  मे

 हुई  अपनी  बैठ  में  अन्तर्राष्ट्रीय  नगदी  की  स्थिति  और  विश्व  की

 अर्थ-व्यवस्था  की  परिस्थितिथों  की
 पृष्ठभूमि  में  विशेष  झाहरण  अधिकारों

 के  आवंटन  प्रश्न  पर  विचार  चूंकि  एसन्‍्डी०ग्रार०  आवंटन  के  मामले  में  अभी

 अपेक्षित  ग़हमति  नहीं
 हो

 पाई  इसलिए  इस  बैठ  में  क्रिसी  निष्कष  पर  नहीं  पहुंचा
 जा  सका  ।  चालू  मूल  अवर्धि  में  एस०डी०आर०  आवंटन  के  बारे

 में
 मोटे  तौर  पर  सहमत्ति

 प्राप्त  करने  की  दिशा  में  प्रयास  जारी  हैं  ।

 घातु  उद्योग  में  श्रमिकों  क ेलिए  पर्याप्त  उत्पादन  सुरक्षाप्रों  का  प्रभाव

 346  .  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बंताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्थाप्त  उत्पादन  सुरक्षाओं  के  अज्ञाव  के  कारण  धात  केਂ  श्रमिकों
 के  केंसर  के  ग्रधिक  शिकार  होने  की  संभावनाएं

 कफ  न
 यदि  तो  सरकार  वा  धातु  उद्योग  के  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  की  रक्षा के  लिए

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 इस  दिशा  में  कब  तक  उतयंवाही  क्रिए  जाने  की  सं  भावना

 खान  झोर  कोयला  मंत्री  वसंत  =  से  फ्रंक्टरियों  में  काम
 करने  वाले  कामगारों  के  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  की  विनियमन  पर  फंक्टरीज  1948
 के  के  अंतर्गत  किया  जाता  है  ।  यह  अधिनियम  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रबरतित
 जाता  अधिनियम  में  ऊुछ  रोगों  को  व्यवस्तायजन्य  रोग्र  घोषित  करने  तथा  ऐसे  रोगों  से
 कामगारों  के  बचाव  के  लिए  निवारक  उपाय  करने  का  प्रावधान  अधिनियम  में  कुछ
 प्रक्रियाओं  की  शारीरिक  चोट  और  रागों  के  दृष्टिकोण  खतरनाक  घोषित  करने  का  भी
 प्रावधान

 है  ।  यद्यपि  धात्रु  उद्योग  इस  तरह  की  खतरनाक  निर्माण  प्रक्रियाओं  वाले  उद्योगों
 की  सूची  में  नहीं  .  तथापि  .  सश्कार  26  कार्य-प्रक्रियओं  कामग्रार  स्वास्थ्य  के

 लिए  खतरायूक्‍त  दर्शाते  हुप्ने  संलग्न  किया  इनके  लिये  विस्तृत
 निवारक  उपाय  निर्धारित  किये  गये  हैं  ।  इन्हें  भी  राज्य  सरकारों  समुचित  अधिसूचना
 तथा  राज्य  फंक्टरी  निरीक्षालय  की  माफंत  समय-समय  पर  निरीक्षण  के  प्रवर्तित  किया
 जाता  है  ।
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 जिन

 '
 विवरण  हर  हे  9  a

 केक्टरी  1948
 की

 धारा  84  के  अन्तर्गत  निमित  मानक  नियमायेली  के  नियम  116  के

 21.

 22..

 23.

 24.

 25;

 36.

 पदार्थों  का  रख-रखाव  और  हस्त  प्रयोग  ।

 काबंन  डाइप्तल्फाइड  संमंत्रों  में;निर्माफ़  ग्रन्म  प्रक्तियाएं  4.  ..,  ....  ....

 प्रनुसार  खतरनाक  निर्माण-प्रक्रियाश्रों  को  सूचो

 फेनिल  जल  का  निर्माण  और  तत्संबंधी  अनुषंगिक  प्रक्रिपाएं

 पीले  तेजाब  या  अन्य  पीले  भ्रवयवों  युक्त  इज़ैक्ट्रोलाइट  से  धातु  सामात्र  की  इलैक्ट्रोलाइटिक
 प्लेटिंग  या  उपचयन  )।
 विद्युत  संचायकों  का  निर्माण  और  मरम्मत  ।

 कांच-निर्माण  ।

 धातुओं  की  घिसाई  या  चमकाई  ।

 तथा  कुछ  रांगग  यौगिकों  का  उत्पादन  और

 प्रेटोल  से  पेटो-गैस  तेयाश  करना  |  *  [0  71

 फागजी  रेगमाल  या  धातु  रेगमाल  याः  मेटल  प्रिट  अथवा  बायु  या  वार्प  सम्पीडित  : विस्फोट
 सर .  घालित  घर्षेकों  हशरा  वस्तुओं  की  सफाई  लिकनॉमा  या  चमकाना  आदि  |,

 च्चे  चमड़े  या  खाल  को  साफ  फरना  और  रंगना  तंथां  अन्य  संबंधित  प्रक्रियाएं  1:  !

 कुछ  प्रिटिए  प्रेसों  और  ठोइप  ढलाई  घरों  में  कुछ  रांगा-जुड़मार  प्रक्रियाएं  4  .'

 पाटरी  निर्माण  ।  ह

 रसनयन  निर्माण  क्रियाएं  4

 उष्म-सह  सामग्री  से  वस्तुओं  फा  त्तिर्माण  |  ह

 एस्बेस्टंस  को  रंख-रंखाव  और  उसका  '  एस्बेस्टस  !
 से  सामान

 तैयार  करना  तथा  ऐसी  निर्माण  यां  भ्रन्य॑  प्रक्रियार्ए  जिनमें  एस्वेस्टस  का  किसी  भी।'रूगਂ  में

 इस्तेमाल  होता  हा
 हा  toy  के

 3५  न
 काजू-सफाई  ।

 इलैक्ट्रोलाइटिक  जल  से  तैयार  आक्सीजन  और  हाईड्रोजनज  का  सम्पीडन  |...
 द्रव  त़िकासी  संयंत्रों  में  वनस्पति  या  पश्च  स्रोतों  से  ;  की
 प्रौक्रयाए  |

 मैगनीज  और  योगिकों  का  निर्माण  और  हस्त  प्रयोग  ।

 खतरनाक  कीटनाशकों  का'निर्माण  और  हस्ते  प्रयोग  |.

 बेन्जीन  या  बेन्जीतयुकत  प्रवाध्  का  मिर्माण  हस्त  प्रयोग  हे  |

 +

 कारसिनोसितिक  डाई  योगिक्सें  का  निर्माण  और  हस्त  प्रयोग  4  . .  Lhe?

 उच्च  शोर  वाले  कार्य  ।  cate  हत  ।;  ae

 बिस्‍्कोस  प्रोसेस  से  रेयत  निर्माण  ।  ०३  (५  1०  ०१  ;।

 अत्यन्त  ज्वलनशील  द्रव  पदार्थों  और  ज्वलनशील  सम्पीडित  ग्रेसਂ  अंबंधी  कार्मे  ।
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 लिखित  उत्तर  25  जनक  1935

 सध्य  प्रदेश  में  कोयला  भंडारों  का  पता  लगाया  जाना

 ।,..  347.  डा०  कृपा  सिनन्‍्धु भोई  :  क्या  ख/(न  प्लरौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  पर  ः

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  अछूते  कोयला  क्षेत्रों  में  कोयला  भंडारों  का  पता

 लगा  है  ;

 यदि  तीं  तंत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इस  खोज  की  मात्रा  श्रौर  किस्म  बारे  में  कोई  विश्लेषण  किया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इन  भंडारों  से  कोयला  निकालने  केਂ  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने

 का  विचार  है  और  उनसे  देश  की  आवश्यकताओं  की  किस  सीमा  तक  पूर्ति  हो  सक्रेगी  ?

 खान  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  जी

 मध्य  प्रदेश  में  सीठ्धी  और  रायगशढ़-जिल्मों  में  स्थित

 आठ  कोयला  क्षेत्रों  में  0.5-  मीठर  और  :  अधिक  की  मोटाई  वालीਂ  सीझों  |
 में  कुल  2382.98

 मिलियन  टन  कोयाड  भेंढाःर  सिद्ध  किए  गए  हैं

 अब  तक  फ्राप्त  जिश्ल पण  तथ्य  भ्रांकप्ों  के  आधार  पर  कोयले  को  किस्म  वर्ग  [

 से  वर्ग  1५  तक  अलग-अलग  है  ।

 देश  में  नए  कोयला  भंडारों  के  समन्वेषण  और  उपयोग  को  क्षेत्रीय

 ड्िलिंग  और  भूवैज्ञानिक  रिपोर्टों  को  तैयार  करने  की  जिम्मेदारों  भरतीय  भवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  की

 दन  भूवेज्ञानिक  रिपोर्टों  के
 आधार  पर  देश  में  कोयला  स्रोतों  के  समन्वेषण  के  लिए  संभावित

 कोेयलावाही  ब्लाक  बनाए  जांते  हैं.और  खजिज  .  द्विमम  सहयोग  से  केन्द्रीय  खान

 आयोजन  और  डिजाइन  संस्थान  लि०  द्वारा  विस्तृत  समन्वेषण  शुरू  किया  जाता  यह  कार्य

 देश  के  कोयला  स्रोतों  के  उपयोग  की  क्षमता  उत्पन्न  करनें  की  दृष्टि  से  किया  जाता  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  क्षेत्रीय  समन्‍्वेषण  तथ्य-आंकड़ों  के  आधार  पर  के०्खा०आन्डि०  सं७  लि»

 ने  सोहागपुर  कोयला  क्षेत्र  में  स्थित  बहारबंद  खंड  में  और  जोहीला  कोयला  क्षेत्र  में

 बीरसिंहपूर  विस्तार  एरिया  में  विस्तृत  सर्वेज्ेण  कार्य  शुरू  किया  कोयला  खनन  के  लिए  नई

 परियोजनाएं  '  शुरू  करने  का  प्रश्न  केक्ल  भंडारों  के  सिद्ठ  होने  पर  हीਂ  उत्पन्म  होगा  ।

 कम्पुनि/लें  की  हक्तिटो  कम  करना

 348,  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्‍या  घित्त  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बैंके  मे  देश  में  विदिज्ञीਂ  कम्ष्ियों  को  1984  तक

 विदेशी  इक्विटी
 को  एक  निर्धारित  स्सर  लेक  कमਂ  करने  अथवा  उसका  भारतीयकरंण  करने

 लिए  अन्तिम  आदेश  जारी  किए  थे  ।

 यदि  तो  क्या  ग्रभी  भी  कुछ  ऐसी  कम्पल्िबां  हैं  जिन्होंने  1973  के  विदेशी  मुद्राः
 विनियमन  अधिसियमः  के  प्र  वछाहनों  का  नहीं  किया
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 5  1906  लिखित  उत्तर

 यवि  तो  ऐसी  कम्पनियों  के  क्या  नाम  हैं  भौर  उनके  संबंध  में  सरकार  ने  क्या
 निर्णय  लिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी  नहीं  ।  सभी  कम्पनियों  से  ऐसी  अपेक्षा

 नहीं  की  गई  है  कि  वे  विदेशी  इक्विटो  में  31  1984  लक  कमी

 जिस  मामले  में  विदेशी  शेयरधारिता  में  कमी  किए  ज़ाने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  उस  मामले  में

 उस  प्रयोजन  के  लिए  जो  समयावधि  निर्धारित  की  जातो  है  वह  विभिन्‍न  बातों  पर  ध्यान  रखते

 निर्धारित  की  जाती  है  जिनमें  शेयरों  में  किए  जाने  वाले  तनुकरण  की  मात्रा  भी  सम्मिलित

 होती  है  ।

 तथा  केवल  21  कम्पनियों  को  छोड़  कर  नाम  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गये  अन्य  समस्त  कम्पनियों  के  मामलों  को  अन्तिम  रूप  से  निपटो  दिया  गया  है  और

 जहां  कहीं  पर  आवश्यक  विदेशी  सामान्य  शेयरघेरिता  के  स्तरों  में  आवश्यक  समायोजन  भी

 कर  दिया  गया  है  ।  इन  2  कम्पनियों  के  मामले  में  आदेशों  के  अनुपालन  में.जो  बिल्म्ब  हुआ  है
 वह  कुछ  एक  ऐसे  कारणों  से  हुआ  है  जैसे  न्यायालय  में  मामलों  का  विचाराधीन  सम्बद्ध  कम्पनियों

 को  भारी  हानि  विदेशी  मुद्रा  विनिषमन  अधिनियम  के  निर्देशों  के  जो  हाल  ही  में  जारी

 किए  गए  सम्बद्ध  कम्पनियों  द्वारा  अभ्यावेदनों  का  प्रस्तुत  किया  जानो  तथा  आयकर  सम्बन्धी

 अनापत्ति  पत्रों  आदि  का  उपलब्ध  ना  होना  ।

 विवरण

 न  अिीनाा++  ++++त्ततत3+_््त  “5
 क्रम  संख्या  कम्पनी  का  नाम

 एंगस  कम्पनी  कलकत्ता  ।

 हिन्दुस्तान  सिवागीगी

 होलमैन  क्लाइमेक्स  मैन्युफंक्चरिंग  कम्पनी  लि०  कलकत्ता  ।

 कंथल  इंडिया  कलकत्ता  ।

 साम  नगर  जूट  फैक्टरी  कलकत्ता  ।

 टीटागढ़  जूट  फैक्टरी  कं०  कलकत्ता  ।

 विक्टोरिया  जूट  कम्पनी  कलकत्ता  ।

 संसार  मशोन्स  नई  दिल्‍ली  ।

 एसकेलेब  बंगलौर  पहले  स्मिथ  क्लिन  एण्ड  फ्रैन्‍्च  लि०  के  नाम
 से  विख्यात  ।

 ह

 एपोलो  चेन  जिप्स  प्रा०  हैदराबाद  ।

 पाशतनो  तेजारतो  कम्पनी  प्रा०

 नोर  इंडिया  बम्बई  ।

 टाटा  दिलवर्थ  सीकाडे  मीघर  एण्ड  बम्बई  ।

 सो०ए०  विलनर  एण्ड  कम्पनी  प्रा०  बंगलोर  ।

 रा

 ]

 कक

 ह-०

 जा

 कन्या

 के

 पे

 |
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 सिखित्र  उत्तर  25  1985

 यू  पयय  7  यय  ८  _  __-  २

 “ऊः:5:ःयथथाा++ न  तअन++त+तत_त_तततमतमतभम__ततनू  5८  “5:

 15.  फाइजर  बम्बई  ।

 16.  जानसन  एण्ड  जानसमन  बम्बई  ।

 17...  ह०  मर्क  इंडिया  प्रा०  बम्बई  ।
 '

 ट्रेवल  वल्ड  नई  दिल्‍ली  ।

 १9.  बोरहोल्ला  आसाम  टी  कम्पनी  कलकत्ता  !

 20.  दी  बाडानागोर  जूट  फंक्टरी  पी०एल०सी०  ।

 21.  दी  बम्बई  गैस  कम्पनी  लि०  ।
 न

 पोलल  को  सांग  झोर  उत्पादन

 349.  आओ  नवीन  शावणों  :  क्‍या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  पीतल  का  उत्पादन  और  मांग  कितनी

 क्‍या  पीतल  का  उत्पादन  मांग  से  बहुत  कम  है  और  इस  कारण  से  पोतल  और

 पीतल  से  बने  सामान  के  मूल्य  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रहे  भोर

 यदि  तो  देश  में  पीतल  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  झौर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  से  जो  तांबा

 एवं  जस्ता  की  मिश्र  धातु  का  उत्पादन  उन  निर्माताओं  द्वारा  किया  जाता  जो

 पीतल  के  अद्धं-उत्पाद  टयूबों  ढलवां  आदि  बनाते  इसके
 दस्तकारी  का  सामान  बनाने  वाले  शिल्पियों  द्वारा  भी  पीतल  तैयार  की  जाती  है  ।  यही

 कारण  है  कि  पोतल  की  मांग  तथा  उत्पादन  के  आंकड़े  सुलभ  नहीं  हैं  ।  यद्यपि  पीतल/पीतल  के

 तैयार  माल  की  कोमतें  काफी  हृद  तक  मख्य  कच्चे  माल  अर्थात्‌  ताम्बा  स्क्रेप  तथा

 पीतल  स्क्रेप  के  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के  भ्रनुसार  घटते-बढ़ते  रहते  निर्भर  करती  हैं  ।

 पीतल  उद्योग  की  कच्चे  माल  की  मांग  को  देशो  उत्पादन  और  आयातों  से  भी  पूरा  करने  के  लिए

 कदम  उठाये  गए  हैं  ॥

 मिलिट्री  मनसिग  सेवा  के  लिए  पिछड़े  क्षेत्रों  से  लड़क्षियों  को  भर्तो

 350.  ओमतो  किशोरों  सिन्हा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मिलिट्री  नसिम  सेवा  के  लिये  वाधिऊ  भर्ती  की  जाती

 यदि  तो  यह  भर्ती  कितने  केन्द्रों  से  की  जातो  है  और  उनमें  से  बिहार  में  कितने

 केन्द्र

 क्‍या  पिछड़े  क्षेत्र  को  लड़कियों  को  ऐसी  भर्ती  संबंधी  प्रतियोगिता  में  कोई  अवसर

 मिलता
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 यदि  तो  बिहार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  से कितनी  लड़कियों  ने  1984  में  भर्ती  संबंधी

 इन  प्रतियोगिताझों  में  भाग  लिया

 (2)  क्‍या  यह  संख्या  पर्याप्त  समझी  जाती  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 विच्नार  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  वी०  नरसह  :  मिलिटरी  नर्सिंग  सेवा  में  वर्ष  में  दो  बार

 सीधी  भर्ती  की  जाती  है  ।  इसके  8  नर्सिंग  स्कूलों  और  नसिंग  सशस्त्र  सेना

 मेडिकल  कालेज  पूणे  से  निर्धारित  पाठ्यक्रम  में  अर्थात्‌  क्रशः  डिप्लोमा  और  बी  ०एस०सी०
 में  अहंता  प्राप्त  करने  के  बाद  भी  उम्मीदवार  मिलिटरी  नर्सिंग  सेवा  में  भर्ती  किए  जाते  हैं  ।

 देश  में  सीधी  भर्ती  के  36  केन्द्र  हैं  जिनमें  एक  केन्द्र  बिहार  में  लेकिन  मिलिटरी

 नसिंग  सेवा  के  लिए  सीधी  भर्ती  दिल्‍ली  में  ही  की  जाती  है  ।  अन्य  केन्द्र

 मिलिटरी  नसिग  सेवा  सेवा  के  लिए  भर्ती  करते  हैं  ।

 से  देश  के  सभी  क्षेत्रों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  भर्ती  खली  रहती  1984

 में  मिलिटरी  नसिग  सेवा  में  भर्ती  के  लिए  बिहार  के  क्षेत्रोंਂ  से  प्रतियोगिता  में  भाग  लेते

 वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  से  संबंधित  सूचना  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 देश  के  सभी  भागों  से  उम्मीदवारों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  अंग्रेजी  और  क्षेत्रीय  भाषाओं

 में  बहुत  से  राष्ट्रीय  और  क्षेत्रीय  समाचार  पत्रों  में  भर्ती  के  बारे  में  विज्ञापन  प्रकाशित  किए
 जाते  हैं  ।

 >  जी

 ”
 .  उत्तर  प्रदेश  में  एक  सेना  भर्तो  उपकन्द्र  खोलने  के  लिए  »प्यावेदन

 351.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  को  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उत्तर  प्रदेश  में

 एक  सेना  उपकेन्द्र  खोलने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  वहां  पर  कब  तक  भर्ती  उपकेन्द्र  खोला  जाएगा  ?

 रक्षा  संत्रो  पो०  बी०  नरसह  :  जी  हां  ।

 मामले  की  सरकार  जांच  कर  रही  है  ।

 ननीताल-अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेक  की  शाखाएं  खोलना

 352.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  नैनीताल-अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  को  विभिन्‍न
 स्थानों  पर  अपनी  शाखायें  खोलने  के  लिये  अब  तक  कितने  लाइसेंस  दिए  गए

 इस  बैंक  द्वारा  अल्मोडा  में  कितनी  शाखाएं  खोली  गई  और
 प्रल्मोड़ा  में  इसकी  शाखाएं  खोलने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  भौर  सरकार  द्वारा

 क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 349/Lok  Sabha/85— 10
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 '
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जलन  :  और  (a).  .

 अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  47  नैनीताल  में  श्लोर  23  अल्मोड़ा  में  खोलनी  थो  ।
 इनमें  जारी  किये  जा  रहे  लाइसेंस  भी  शामिल  हैँ  ।  ग्रामीण  बैंक  ने  इन  में  से  23
 नैनीताल  और  अल्मोड़ा  में  खोली  हैं  ।

 बैंक  का  शाखा  विस्तार  कार्यक्रम  बराबर  चल  रहा  है  भौर  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 ग्रामीण  बैंक  को  लम्बित  पड़े  लाइसेंसों  को  जल्दी  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  बराबर  जोर  दे
 रहए  है  ।

 इस्पात  उद्योग  का  ध्ाधुनिकोकरण

 353.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  में  इस्पात  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  व्याप्त  प्रतिस्पर्धा  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  देश  में  इस्पात  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  की  कोई  योजना

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटवर  :  और  सरकारी  क्षेत्र  के

 राउरकेला  तथा  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  के  इस्पात  कारखानों  का

 आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  करने  की  योजनाएं  तैयार  कर  ली  गई  हैं  तथा  सरकार

 द्वारा  भिन्‍न-भिन्‍न  स्तरों  पर  इन  पर  विच्चार  किया  जा  रहा  है  ।

 भिलाई  तथा  बोकारों  के  इस्पात  कारखानों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए

 योजनाएं  बनाई  जा  रही  है  ताकि  ये  कारखाने  अपनी  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  कर  सके  ।

 वर्ष  1980  में  टाटा  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनो  ने  आधुनिकोकरण  का  कार्यक्रम

 आरम्भ  किया  था  ।  इस  कार्यक्रम  के  प्रथम  चरण  के  अन्तगंत  मुख्य-मुख्य  इकाइयां  1983

 में  चालू  कर  दी  गई  थी  ।

 जहां  तक  इस्पात  उद्योग  के  लघु  इस्पात  कारखानों  तथा  पुनर्बेोलकों  का  सम्बन्ध  सरकार

 की  नीति  यह  है  कि  इन  इकाईयों  के  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  के  लिए  इन्हें

 सभी  प्रोत्साहन  दिये  जाएं  ।  ेल्‍

 मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  नये  लघु  इस्पात  कारखाने  तथा  पुनर्बेलन  इकाइयां  लगाने

 के  लिए  उन्हीं  प्रस्तावों  को  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किया  जाता  जो  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  पर

 आधारित  होते  हैं  ।

 रानीखेत  में  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  के  मेदान  को

 छावनौ  ओडे  को  सौंपना

 354.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रानी  खेत  में  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  मैदान  को  छावनी  बोड

 को  सौंपने  के  आदेश  जारी  कर  दियेः गए
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 यदि  तो  क्‍या  स्थानीय  सेना  प्राधिकारियों  ने  रक्षा  मंत्रालय  में  भूतपूर्व  राज्य

 मंत्री  के  निर्णयानूसार  इस  मैदान  को  छावनी  बोर्ड  को  हस्तांतरित  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०वो०  नरसिह  से  रानीखेत  में  राष्ट्रीय  कैंडेट  कोर
 ग्राउण्ड  को  श्रेणी  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  जो  पहले  से  ही  छावनी  बोर्ड  रानीखेत
 के  क्षेत्र  मे ंआता  18  1984  को  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  ग्राउण्ड  से  0.  803  एकड़
 भूमि  के  टुकड़े  जिसे  पहले  से  ही  तैयार  किया  गया  श्रेणी  से  श्रेणी  में

 पुनर्वेगीकृत  कर  दिया  गया  ।  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  ग्राउण्ड  का  शेष  4.497  एकड  भाग  अपन
 श्रेणी  की  वर्तमान  स्थिति  में  छावनी  बोर्ड  के  अन्तर्गत  ही  आता  है  और  इसका  खेल  के  मैदान
 के  रूप  में  विकास  करने  का  प्रस्तात्र  है  बशर्ते  कि  आवश्यकता  पड़ने  पर  इसका  प्रयोग  राथ्ट्रीय
 कैडेट  कोर  के  कैम्प  के  लिए  किया  जाये  ।  चूँकि  उस  भूमि  की  श्रेणी  में  कोई  परिवततंन  नहीं  हुअ
 है  जिसका  खेल  के  मैदान  के  रूप  में  विकास  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  यह  छावनी  बोड  के

 अन्तगंत  ही  रहेगा  ।  इसलिए  इसका  छावनी  बोर्ड  को  हस्तान्तरण  करने  के  बारे  में  कोई  आदेश

 जारी  करने  का  प्रश्न  ही  चहीं
 कि ीॉ लॉ

 |.

 रे
 355.  श्री  ग्रमल  दत्त  (५

 श्री  संफुब्‌दीन  चोधरी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  योजना  के  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  से  प्राप्त  पत्र
 पक्ष  का

 क्‍या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  से  र'ज्य  की  योजना  के  संबंध

 दिनांक  23  1984  का  कोई  पत्र  प्राप्त  हुआ  और

 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  के  मृख्य  मंत्री  के  उक्त  अनुरोध  के  संबंध  में  कोई

 कदम  उठाया  ?

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 अभी  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 पट

 स्टोल  अथारिटो  आफ  इंडिया  के  नियंत्रणाधोन  इस्पात  संयंत्र  का  उत्पादन  बढ़ाना

 356.  आओ  मल  चन्द  डागा  :  क्‍या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  स्टील  अथारिटी  श्राफ  इंडिया  लि०  के  नियंत्रणाधीन

 इस्पात  संयंत्रों  में  केवल  79  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  हो  पाया  है  जबकि  मैसर्स  टाटा  आयरन

 एंड  स्टील  कम्पनी  द्वारा  उसी  वर्ष  में  106.  3  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  किया  गया  है  यदि
 तो  क्षमता  उपयोग  में  इस  भारी  भ्रन्तर  के  क्या  कारण  हैं  और  इसके  लिए  किसको  जिम्मेदार

 ठहराया  जा  सकृता  और
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 क्या  सरकार  इस  बात  के  उपाय  करेगी  कि  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया
 अपने  उत्पादन  को  टाटा  आयरन  एंड  स्टील  कंपनी  से  अधिक  उत्पादन  स्तर  पर  यदि

 तो  कब  तक  और  तत्संवंधी  ब्यौरा  किया  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटवर  :  और  .  माननीय

 सदस्य  का  अभिप्राय  वर्ष  1982-83  में  हुए  उत्पादन  से  है  जब  और  दोनों

 का  मिलाकर  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  56.  72  लाख  टन  था  और  पांच  कारखानों  क्षमता
 का  औसतन  उपयोग  79  प्रतिशत  हुआ  उस  बर्ष  को  क्षमता  के  106.3  3

 प्रतिशत  उपयोग  के  मुकाबले  में  भिलाई  की  क्षमता  का  उपयोग  94  प्रतिशत  हुआ  उस

 वर्ष  के  दोरान  क्षमता  के  अधिक  उपयोग  की  प्राप्ति  में  मुख्य  कठिनाइयां  निम्नलिखित  थीं  :---

 (1)  वर्ष  के  दौरान  सार्वजनिक  संस्थानों  द्वारा  इस्पात  कारखानों  की  बिजली  की

 सप्लाई  पर  लगाए  गए  कड़े  प्रतिबन्धों  के  कारण  के  कारखानों  के  उत्पादन
 में  4.  43  लाख  टन  की  कमी

 (2)  देशीय  कोककर  कोयले  की  सप्लाई  में  घट-बढ़  तथा  इसकी  क्वालिटी  घटिया  होने
 के  कारण  धमन  भट्टियों  की  उत्पादकता  तथा  तप्त  धातु  की  क्वालिटी  पर  प्रभाव
 पडा  जिसके  परिणामस्वरूप  इस्पात  पिण्ड  तथा  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  पर

 प्रतिकल  प्रभाव  पढ़ता  ।

 बिजली  तथा  कोयला  सप्लाई  करने  वाल  अभिकरणों  के  सहयोग  से  बिजली  तथा  अच्छी

 क्वालिटी  के  कोयले  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  इस्पात  कारखाने

 भी  विद्युत  का  उत्तादन  करने  की  अपनी  इकाइयों  से  अधिक्ाधिक  बिजली  पैदा  करने  के  लिए
 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  दीर्घावधि  उपाय  के  रूप  में  दुर्गापुर  तथा  भिलाई  के

 इस्पात  कारखानों  में  बिजली  पैदा  करने  की  अतिरिक्त  इकाइयां  लगाई  जा  रही  हैं  ।  प्रौद्योगिकीय

 कमियों  आधुनिकीकरण/ऐसी  विचाराधीन  योजनाओं  जिससे  दिक्‍्कतें  दूर  की  जा  दूर
 किया  जा  रहा  है  ॥

 मिलिटरी  इंजोनियरिंग  सर्विस  में  कार्यकारी  सहायक  कार्यकारी  हंजीनियरों  भोर

 सहायक  इंजोनियरों  के  पदों  को  नियमित  करना

 357.  श्री  मूल  अन्द  डागा  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सहायक

 क्‍या  यह  सच  है
 कि

 मिलिटरो  इंजीनियरिंग  सबिस  में  कार्यकारी
 ;  कार्यकारी  इंजीनियरों  और  सहायक  इंजीनियरों  के  स्पष्ट  रूप  से  रिक्त  लगभग  सभी

 पदों  को  केवल  तदर्थ  आधार  पर  पदोन्नति  द्वारा  भरा  गया

 यदि  तो  उसके  कारण  कया  और

 इन  पदों  पदोन्नति  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  पात्न  उम्मीदवारों  में  से  नियमित

 आधार  पर  पदोन्‍नतियां  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ?
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 रक्षा  मंत्रो  पी०  थो०  मरसिह  :  और  मिलिटरी  इंजीनियरिंग
 सर्विस  में  कार्यपालक  इंजीनियरों  के  पदों  पर  पदोन्‍नतियां  तदर्थ  आधार  पर  की  गई  हैं  ।  सहायक
 कार्यपालक  इंजीनियरों  की  वरिष्ठता  सूची  के  बारे  में  न्यायालय  में  चल  रहे  विवादों  के  कारण

 ऐसा  करना  जरूरी  हो  गया  था  ।

 न्यायालयों  के  निदेशों  के  श्रनुसार  अब  1979  और  1980  में  रिक्त  हुए  नियमित
 पदों  को  भरने  की  काररवाई  चल  रही  बाद  में  रिक्त  हुए  पद  तभी  भरे  जायेंगे  जब  1969
 से  नियक्त  सहायक  कार्यपालक  इंजीनियरों  की  वरिष्ठता  सूची  के  प्रारूप  के  बारे  में  संर्वोच्च
 न्यायालय  का  निर्णय  प्राप्त  हो  जाएगा  ।

 प्रमावश्यक  और  प्रनुत्वादक  ध्यय  को  रोकने  के  उपाय

 358.  श्री  के०  टी०  कोसल  राम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अनावश्यक  तथा  श्रनुत्योदक  व्यय  को  रोकने  के  और  जिनका  संक्रेत  दिनांक  10

 1985  को  माननीय  मंत्री  की  रेडियो  वार्ता  से  मिलता  है  इस  किये  गए  दूरगामी  महत्व  के
 अनेकों  उपायों  का  ब्यौरा  उ्या

 वित्त  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  अनावश्यक  तथा  अनुत्पादक  व्यय  को  रौकने  के
 लिए  उपाय  करना  सरकार  के  लिए  एक  लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया  हाल  ही  सरकार

 ने  अत्यन्त  आपवादिक  परिस्थितियों  को  छोड़कर  पदोँ  के  सृजन/रिक्तियों  के  भरे  जाने  पर  रोक
 लगाने  सम्बन्धी  ग्रादेश  जारी  किए  थे  ।  वित्त  मंत्रालय  के  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  विभिन्न

 मंत्रालयों/विभागों  के  आन्तरिक  कार्य  अध्ययन  एककों  द्वारा  किए  गए  कार्य  मापक्र  अध्ययनों  के
 माध्यम  से  फालतू  कर्मचारियों  का  पता  लगाने  तथा  परिहार्य  पदों  के  सृजन  को  रोकने  के  प्रयोस
 किये  जाते  स्टाफ  पैट्रोल  की  खपत  तथा  गैर-हकदार  अधिकारियों  द्वारा

 हवाई  यात्राएं  करने  जैसे  कार्यालयीन  खर्चों  को  रोकने  के  लिए  भी  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 ,
 कोयले  का  प्रयोग  किए  बिना  कच्चे  लोहे  आयरन  )  का  उत्पादन

 359.  श्री  महेख  सिंह  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 T  सरकार  किसी  एसी  प्रौद्योगिकी  के  इस्तेमाल  की  संभावनाओं  का  पता  लगा

 रही
 जो  कोयले  का  इस्तेमाल  किए  बिना  कच्चे  लोहे  का  उत्पादन  करने  में  सहायक  हो

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  की  प्रक्रिया  कब  आरम्भ

 की  गई  थी  और  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  आशा  और

 प्रस्तावित  परियोजना  में  कितनी  पूंजी  के  निविश्  की  संभावना  और  इसकी
 संभावित  क्षमता  क्‍या  होगी  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन  स्थानों  का  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?
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 इस्पात  जिप्राव  में  राज्य  मंत्री  नटवर  :  कोयले  का

 इस्तेमाल  किए  बिना  कच्चे  लोहे  का  उत्पादन  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं  क्रिया  गया  लेकिन

 अकोककर  कोमले  का  इस्तेमाल  करके  द्रव  लोहे  का  उत्पादन  करने  के  लिए  भारतीय  परिस्थितियों

 के  अनुकूल  कुछ  विदेशी  प्रौद्योगिकियों  का  चरण-बद्ध  रूप  से  विकास  करने  की  सम्भावनाओं  का

 प्रता  लगाने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इस  प्रकार  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  की  प्रक्रिया  वर्ष  1978  में  आरम्भ
 ई  थी  ।  इस  समय  इस  खोज-कार्य  के  पूरा  होने  की  सम्भाबित  तारीख  के  बारे  में  अनुमान  नहीं
 गाया  जा  सकता

 चूंकि  खोज-कार्य  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  है  इसलिए  इस  समय  सम्भावित  पूंजी-निवेश
 तथा  संयंत्र  के  लिए  सम्भाबित  स्थान  के  बारे  में  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।

 हु
 ल्‌

 सेना  के  कार्मिक  के  वेतनमान  झोर  अन्य  सुविधाधों  का  पुमरोक्षण

 360.  भ्री  महेख्ा  सिह  :

 ओर  सानवेख  सिंह  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपो  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  सेल  के  कार्मिकों  के  वेकशमान  और  अन्य  सुविधाओं  के  पुनरीक्षण  के

 लिए  सेना  मुख्यालय  से  एक  सुझाव  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  सेना  के  उत्य  अधिकारियों  की  एक  ऐसी
 समिति  बनाने  का  सुझाव  दिया  गया  है  जो  कि  सोधे  मंत्री  परिषद्‌  के  प्रत्षि  उत्तरदायी
 यदि  तो  ऐसा  प्रस्ताव  विचायाधीन  है  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसकी  क्यों

 आवश्यकता  पड़ी  ;

 कया  सेना  मुख्यालय  ने  चतुर्थ  वेतत  आयोग  के  विस्तार  के  लिए  एक  ज्ञापन  तैयार

 किया  है  जिसमें  सेना  के  कार्मिकों  के वेततमानों  और  सुविधाओं  में  समुचित  वृद्धि  करने  का

 सुझाव  दिया  गया  है  क्योंकि  ये  उन्हें  उनकी  आशा  के  अनुरूप  नहीं  मिलती  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एक  ऐसा  निश्चित  मानदण्ड  या  घृत्र  बनाने  का  है  जिसके

 आधार  पर  मूल्यों  में  वृद्धि  के  अनुसार  सेना  के  कामिकों  के  वेतन  अपने  आप  बढ़  सकें  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०वी०  नरसिह  :  चौथे  वेतन  आयोग  के  विचार  के  लिए
 इस  मंत्रालय  को  भेजे  गए  भ्रस्तावों  में  सेना  मख्यालय  ने  एक  स्थायी  निकाय  गठित  करने  का

 सुझाव  दिधा  है  जिसमें  प्रतिष्ठित  ध्यक्ति  और  सेना  के  सेवानिवृत्त  वरिष्ठ  अफसर  शामिल  किए
 जाएंगे  जो  मंत्री  परिषद्‌  के  प्रति  उत्तरदायी  होंगे  और  काय  संबंधी  निर्धारित  नीति  के  अन्तर्गत
 काम  करते  हुए  सेना  के  अफसरों  और  काभिकों  की  हकदारी  पर  निगरानी  उसकी  समीक्षा

 और  उसे-अश्धतन  बमाएंगे  ।

 जी  हां  ।

 सशस्त्र  सेना  कामिकों  के  बेतन  के  समग्र  ढांचे  और  उनके  वेतन  निर्धारण  के  माप

 दष्ड  अथवा  फार्मूले  पर  इस  समय  शौथों  वेतन  आयोग  विचार  कर  रहा  है  और  वेतत  आयोग  की

 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  ही  सरकार  इस  संबंध  में  निर्णय  लेगी  ।
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 किन  लिणन  चनणा  तन  की  के  a  ee  ०  नमन  ee  «««मओ»कनभनना  ++

 कु

 सशस्त्र  सेनाओं  झोर  परमाणु  प्रक्षेपास्खों  को  सज्जित  करने  के  लिए  कदस

 361.  श्री  महल  सिह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  हांग  कांग  सेना  पत्रिका  में  प्रकाशित  एक
 समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  चोन  ने  परमाण  युद्ध  वजन  संधि  अथवा  आंशिक  परीक्षण  रोक  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने
 से  इंकार  कर  दिया  चीन  एक  बहुत  बड़ा  परमाण  शस्त्रनागार  का  निर्माण  कर  रहा  है  और  उसके

 पास  पहले  ही  परमाणु  तोपखाना  और  बारूदी  सुरंगें

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि  भारत  1962  के

 चीनी  आक्रमण  की  भांति  अनभिज्ञ  न

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  चीन  के  पास  परमाणु  शक्तियों  से  चलने

 वाली  पनड्ब्बियां  हैं  जो  दो  स्तरीय  ठोस  इंधन  प्रणाली  से  और  दो  से  20  क्विटल  रेंज  के

 सामरिक  परमाणु  युद्ध  प्रोषास्त्रों  और  लगभग  100  कि०्मी०  दूरी  की  मार  करने  वाली  टी  5.

 शोट्ट  रेंज  बेलिस्टिक  मिसाइल्स  )  से  सज्जित

 क्‍या  सरकार  का  चीन  और  पाक्स्तान  की  तैयारियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 अपनी  सशस्त्र  सेनाओं  को  परमाणु  युद्ध  प्रक्षेपास्तों  मोर  पनडुब्बियों  से  सज्जित  करने  का

 विचार  और

 यदि  तो  अपने  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०वो०  नरसिह  और  सरकार  उन  सभी  गतिविधियों

 पर  लगातार  नजर  रखती  है  जिनका  हमारी  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 चीन  की  बढ़ती  हुई  परमाणु  सामर्थ्य  के  बारे  में  हांग  कांग  पत्रिका  में  छपी  रिपोर्ट  को

 सरकार  ने  नोट  कर  लिया  है  और  रक्षा  तैयारी  बनाए  रखने  के  लिए  अपनी  नीति  के  अनुसार

 उपयुक्त  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 )  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कुछ  रिपोर्टिं  देखी  हैं  ।

 और  भारत  आणविक  शक्ति  का  प्रयोग  शान्तिपूर्ण  कार्यों  के  लिए  करने  की

 अपनी  नीति  के  प्रति  वचनबद्ध  फिर  भी  हमारी  रक्षा  योजनाएं  उत्पन्न  होने  वाली  समस्याओं
 का  सामना  करने  के  लिए  उपयुक्त  तरीके  से  अद्यतन  की  जातो  हैं  ।

 झा

 पाकिस्तान  द्वारा  परमाणु  बस  का  निर्माण

 362.  औमतौ  चन्द्रभानु  देवी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मालूम  है  कि  पाकिस्तान  परमाणु  बम  के  निर्माण  में
 व्यस्त  और
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 यदि  तो  परमाणु  बम  से  उत्पन्न  खतरे  से  देश  की  रक्षा  के  लिए  सरकार  क्‍या

 कदम  उठा  रही  है  ?

 रक्षा  संत्रो  पो०वी०  नरसह  :  उपलब्ध  सूचना  से  पता  चलता  है  कि

 पाकिस्तान  परिषकृत  यूरेनियम  और  परमाणु  इंधन  की  पुनंप्रक्रिया  क्षमता  में  विकास  करने  के

 लगातार  प्रयास  कर  रहा  है  जिससे  वह  परमाणु  शस्त्र  का  विस्फोट  करने  में  सक्षम  हो  सके  ।

 सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  निरन्तर  नजर  रखती  है  जिनका  देश  की

 सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ताकि  देश  की  सुरक्षा  को  मजबूत  बनाए  रखने  के  लिए  उचित  उपाय

 किए  जा  |

 %
 जरा

 हे  मणिपुर  में  खनिज

 363.  मीजिनलंग  काससन  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मं  1  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मणिपुर  में  खनिज  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  लिए  अब  तक  ठोस  कदम
 उठाये  गए

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  प्रमति  हुई  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  झोर  कोयला  मंत्रो  वसंत  :  से  मणिपुर  में  अब
 तक  सीमेंट  ग्रेंड  चूनापत्थर  के  लगभग  8  मिलियन  टन  भंडारों  का  निर्धारण  किया  जा  चुका  है  ।

 इन  भंडारों  के आधार  पर  50  टन  दैनिक  क्षमता  की  एक  सीमेंट  परियोजना  का  का  न्‍्वियन

 चल  रहा  है  ।

 सातवों  योजना  में  पूर्वोश्टर  राज्यों  क ेलिए  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  को तरजीह  दिया  जाना

 364.  श्री  एन०  टोम्बी  सिंह  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  सातवीं  योजना  आवंटन  में  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  संबंध  में  औद्योगिक  क्षेत्र
 को  तरजीह  दे  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  किन  क्षेत्रों  को तरजीह  दी  जा  रही  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :  से  सातवीं
 योजना  के  परिव्ययों  का  अ्रभी  निर्णय  किया  जाना  निर्णय  करने  में  सातवीं  योजना  के  दस्तावेज
 में  क्षेत्रीय  असमानक्राओं  के  संबंध  में  बताए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 ..  .6

 हु  कोयले  का  उत्पादन  और  मांग

 365.  श्रीमती  चन्द्रभानु  देवी  :  क्या  खान  श्रोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  कोयले  के  उत्पादन  और  मांग  का  तुलनात्मक  ब्यौरा
 क्य्रा
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 खान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  पिछले  तीन  वर्षों  के  लिए  कोयले

 के  उत्पादन और  मांग  के  तुलनात्मक विवरण  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 मिलियन  टनों

 वर्ष  उत्पादन  मांग

 मूल  वास्तविक

 अनुमानित  कुल  खरीद

 1981-82  124.23  127.04  122.45

 1982-83  130.50  137.00  127.78

 1983-84  138.22  147.17  134.88

 सातयीं  योजना  में  महिलाझों  के  लिए  कार्यक्रम

 366.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  योजना  के  दस्तावेज  में  महिलाओं  संबंधी  कार्य  क्रम  के  संबंध  में  गृहिणी  का
 ही  रुख  अपनाया  हालांकि  राष्ट्रीय  महिला  संगठनों  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  ऐसा
 रुख  त्याग  दिया  जाना  और

 यदि  तो  क्‍या  योजना  आयोग  इस  मसले  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए

 महिला  संगठनों  को  लिखेंगा  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  प्रार०  :  और  सातवीं
 योजना  के  दस्तावेज  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  महिलाओं  के  कार्यत्रमों  के  संबंध  में

 नीति  अपनाने  के  बारे  में  महिला  संगठनों  द्वारा  व्यक्त  क्रिए  गए  विचारों  को  सातवीं

 थ्ोजना  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 सातवों  योजना  के  दोरान  केरल  फे  लिए  परिव्यय

 367.  श्री  सुरेश  कुरूय  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  केरल  के  लिए  कितने  परिव्यय  की  मंजूरी  दी

 गई  और

 इस  योजना  अवधि  के  दौरान  केरल  द्वारा  स्वयं  कितनी  धनराशि  जुटाए  जाने
 का  अनुमान  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और  केरल
 राज्य  की  सातवीं  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  जिसमें  राज्य  द्वारा  योजना  की  अवधि
 में  भवीन  संसाधन  जुटाया  जाना  शामिल  है  ।

 349  [Lok  Sabha/85—11
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 नमकीन  जय  जय८  जज  न  -  नਂ

 सिलीमुड़ी  के  निकट  रेस  फाहक  का  हटाया  जाता

 368.  भरी  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  योजना

 आयोग  ने  दारजिलिंग  जिले  में  सिलीगुड़ी  शहर  के  निकट  वर्तमान  रेलवे  फाटक  को  हटाने  और

 दूसरी  जगह  ले  जाने  के  लिए  अनुमति  दे  दी  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०आर०  :  इस  प्रकार  की  स्कीमों

 के  लिए  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  की  आवश्यकता  नहीं  होती  है  ।

 दा्जोलिंग  के  एक  सेंनिक  स्कूल  को  स्थापना

 369.  भी  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दार्जीलिंग  में  एक  सैनिक  स्कूल  स्थापित  करने  का  कोई  विद्यार
 और

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  कार्यान्वित  कियः  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०बी०  नरसिह  :  और  सैनिक  स्क्ल  राज्य  सरकार

 के  विशेष  अनुरोध  पर  स्थापित  किया  जाता  है  क्‍योंकि  स्कूल  का  समस्त  पूंजीगत  व्यय  और  आवर्ती

 व्यय  का  अधिक  भाग  राज्य  सरकार  को  वहन  करना  होता  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से

 दार्जीलिय  में  सैनिक  स्कूल  खोले  जाने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 कोयले  का  उत्पादन  और  उसका  सूल्य

 370.  अभ्री  आनन्य  पाठक  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980;  1981,  1982,  1983  और  1984  के  दौरान  कोयले  का

 वार  कुल  कितना  उत्पादन  और

 वर्ष  1980,  1981,  1982,  1983  और  1984  के  लिए  कोयले  का

 वार  उपभोक्ता  मूल्य  कितना-कितना  था  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  वसंत  :  वर्ष  1980-81  से  1983-84
 के  दौरान  कच्चे  कोयले  का  राज्य-वार  उत्पादन  निम्नलिखित  है  :--

 _  _  मिलियन  टनों
 राज्य  _  1980-81  1981-82  1982-83 8  2-83  1983-84
 पश्चिम  बंगाल  19.  83  19.91  19.04  04  19.  30

 बिहार  46.  77  51,  42  54.  03  53.  54

 उड़ीसा  3.  24  3.  32  3.46  4.17

 मध्य  प्रदेश  25.  93  27.  83  30.  74  36.35

 महाराष्ट्र  5.77  6.89  -  7.80  8.  82

 उत्तर  प्रदेश  1.  75  2.06  2.37  2.55

 असम  0.61  0.70  0.71  0.80

 आंध्र  प्रदेश  10.10  12.10  12.35  12.  69

 _  कुल  114,00  .
 124.23  130..50

 .  138.22
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 जहां  तक  प्रत्येक  राज्य  में  कोयले  की  कीमत  का  प्रश्न  यह  प्रत्येक  स्थान  पर

 इन  कारणों  से  अलग-अलग  होगी--कोलियरियों  से  परिवहन  का  रायल्टी  और  अन्य

 सांविधिक  करों  की  अलग-अलग  परन्तु  विभिन्‍न  ग्रेडों  क ेकोयलों  की  खान-मुहाना  कीमतें
 सांविधिक  आदेश  से  निश्चित  रहती  हैं  ।

 समाज  के  कमजोर/पिछड़े  वर्गों  क ेलोग  और  किसानों  को  बेंक  ऋण

 371.  भरी  मानवेन्द्र  सिह  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  कार्य  निष्पाद%द  को  और  अधिक  उपयोगी  बनाने  के

 लिए  क्‍या  कायंवाही  कर  रही  है  ताकि  किसानों  और  समाज  के  कमजोर  तथा  पिछड़े  वर्गों  को

 आसानो  से  बैंक  ऋण  मिलना  सुनिश्चित  हो  और

 इन  बैंकों  में  और  ग्रधिक  कार्यकुशलता  और  श्रनुशासन  लाने  के  लिए  बनायी  गयी

 सरकारी  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  गरीब  ऋणकर्त्ताओं  को  बैंक

 ऋण  आसानी  से  सुलभ  कराये  जाने  के  लिए  जो  महत्वपूर्ण  उपाय  किये  गये  हैं  उनमें
 से  कुछ  ये  हैं  :-

 (1)  ऋण  आवेदन-पत्नों  के  फार्म  सरल  बना  दिये  गये

 (2)  जमानत  और  माजिन  की  शर्तों  में  ढील  दे  दी  गयी  है  5,000  रुपये  तक  के  छोटे

 ऋणों  के  मामले  में  बैंकों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  ऋणों  से  प्राप्त  की  जाने  वाली
 परिसम्पत्तियों  के  रहन  के  अलावा  कोई  और  जमानत  न  मांगे  ।

 (3)  किसानों  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  ब्याज  की  दरे  अपेक्षाकृत  निचले
 स्‍तर  पर  रखी  गयी  हैं  ।

 (4)  बैंकों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  छोटे  ऋणों  के  आवेदन-पत्र  जल्दी  निपटाएं  ।

 (5)  बैंकों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  ऋणों  की  वापसी  की  अवधि  वास्तविक  आधार
 पर  निर्धारित  करें  ।

 बैंकों  स ेसमय-समय  पर  यह  कहा  गया  है  कि  वे  और  अधिक  अनुशासन  का

 पालन  करें  जिसमें  समय  को  कार्यालयों  का  बेहतर  जनता  को  प्रदान  को  जाने

 वालो  सेवा  की  क्वालिटी  में  सुधार  और  जनता  की  शिकायतों  जब  कभी  उनकी  ओर  ध्यान

 आक्रृष्ट  किया  निपटाया  जाना  शामिल

 तोपखाना  रिकार्ड  कार्यालय  को  सथुरा  से  भ्रस्यत्  ले  जाया  जाना

 372.  भ्री  मानवेसख  सिह
 :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  ६

 क्या  तोपखाना  रिकाड  विभाग  को  मथुरा  से  अन्यत्  ले  जाया  जा  रहा  है|

 यदि  तो  इस  विभाग  को  मथुरा  से  कब  तक  अन्यत्र  ले जाए  जाने  की  संभावना
 और  दि
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 985. क्र  विभाग  में  -  स्थानीय  न्‍-्नपपन

 इस  रिकार्ड  विभाग  में  कार्यरत  मथुरा  के  सैकड़ों  स्थानीय  कमंचारियों  को  स्थानीय

 नियक्ति  सुलभ  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा
 रहे  हैं  ?

 रक्ला  मंत्रो  पी०  बी०  नरसह  :  से  अन्य  रैंकों  के  वेतन  भर  लेखा

 कार्यालय  को  छोड़कर  तोपखाना  रिकार्ड  कार्यालय  को  आवश्यक  में  मथुरा  से  नासिक  ले  जाया  गया
 सक्षम  प्रशासन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  समझा  गया  कि  वेतन  और  लेखा

 कार्यालय  को  भी  नासिक  में  हो  स्थानान्तरित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 स्थानान्तरण  का  पहला  चरण  में  पूरा  किया  गया  और  जहां  तक

 संभव  हुआः:इस  स्थानान्तरण  के  कारण  फालतू  घोषित  कमंचारियों  को  चरणबद्ध  ढंग  से  उनके  मन

 पसंद  के  स्थान  पर  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  ।  आशा  है  कि  शेष  जिनके  बच्चे

 अभी  पढ़  रहे  को  वतंमान  शक्षिक  सत्र  के  समाप्त  होने  के  बाद  मथुरा  से  स्थानान्तरित  कर

 दिया  जाएगा  ।

 कस पाकिस्तान  शोर  चीन  से  खतरों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  उपाय

 373.  प्रो०  मधु  वष्डवले  :  कया  रक्षा  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  ने  5  को  इम्फाल  में  एक  संवाददाता  सम्मेलन

 में  कहा  है  कि  देश  को  पाकिस्तान  और  चीन  से  खतरा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  समुच्तित  उपाय

 रक्षा  मंत्री  पी०  वी०  नरसिह  :  प्रधान  मंत्री  ने  5  के
 को  इम्फाल  में  अपने  संवाददाता  सम्मेलन  में  हमारे  पड़ौसी  देशों  द्वारा  हथियार  प्राप्त  करने  के  बारे

 में  केवल  ज्ञात  तथ्यों  के  बारे  में  बताया  था  ।  मालूम  हुआ
 है  कि  पाकिस्तान  कई  देशों  से

 घुनिक  हथियार  प्राप्त  कर  रहा  इसो  प्रकार  चीन  भी  अपनी  सशस्त्र  सेनाओं  को  आधुनिक
 बना  रहा  इन  गतिविधियों  का  हमारे  देश  को  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 हमारी  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाली  सभी  गतिविधियों  पर  सरकार  निगरानी

 रखती  है  और  पूरी  रक्षा  तैयारी  को  बनाए  रखने  के  लिए  उचित  उपाय  करती  है  ।

 उड़ीसा  के  खुर्धा  क्षेत्र  के  सेना  प्रतिष्ठान

 374.  आओ  जिन्तामणि  पाणिप्रही  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  के  पुरी  जिला  में  खुर्धा  क्षेत्र  में  किसी  सेना  प्रतिष्ठान  को  प्रतिष्ठापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 क्‍या  सरकार  के  धयान  में  यह्‌  बात  आई  है  कि  कुछ  लोग  इस  क्षेत्र  के  ग्राम  वासियों

 में  यह  भय  उत्प्रन्न  कर  रहे  हैं  कि  उनको  यहां  से  हटाया  जाने  वाला  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०बी०  भरसह  :  जांच  भुवनेश्वर  के  सम्रीप  खुर्घा

 में सेना स्थापना स्थापित करने के एक प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच की जा रही है । सरकार के पास इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है । 78
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 हट  नी  जता  अनन्त ता “77”
 एन्न०

 ल्‍््ञ
 7  €७*#१%४-

 ः
 हिफ  खापत्तनम  हस्पात  संयंत्र  का  निर्माण  कार्य  पूरा  होना

 हमामूतति

 कस

 375.  भी  हामामूर्ति)भट्टस  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  तत्तकालीन  इस्पात  और  खान  मंत्री  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि
 विशाखापत्तनम

 इस्पात  क  रखाने  में  1986  या  1987  से  उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा  झौर  क्या  अब  इस  कार्य  में  कम

 से  कम  दो  वर्ष  का  विलम्ब  होने  का  अनुमान  है  ;

 क्‍या  3.4  मीट्रिक  टन  की  क्षमता  के  इस  संयंत्र  के  निर्माण  में  देरी  होने  क ेकारण
 1979  के  बाद  से  इसकी  अनुमानित  लागत  में  लगभग  4,000  वरोड़  रुपये  की  वृद्धि  हो  गई  है

 क्‍या  1979-80  से  1984-85  तक  के  गत  6  वर्षों  के  दौरान  इस  संयंत्र  के

 लिए  अब  तक  केवल  1,400  करोड़  रुपये  को  बहुत  ही  कम  और  बिल्कुल  अपर्याप्त  धनराशि  का

 आबंटन  किया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  आने  वाले  वर्षों  में  आबंटन  राशि  बढ़ाने  के  लिए

 बया  कदम  उठाने  का  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटवर  :  12  लाख  टन  द्रव  इस्पात  का

 उत्पादन  करने  के  लिए  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  परियोजना  के  प्रथम  चरण  का  कार्यक्रम  के

 अनुसार  1986  में  और  34  लाख  वन  द्रव  इस्पात  के  कुल  उत्पादन  के  द्वितीय  चरण
 1987  में  चालू  किया  जाना  विभिनन  क्षेत्रों  में  कार्य  की  प्रगति  और  धन  की

 उपलब्धि  संबंधी  स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  बाद  परियोजना  को  चालू  करने  की  समय-सूची  मे

 संशोधन  करना  पड़ा  है  ।  भ्रव  इस  परियोजना  के  प्रथम  चरण  के  वर्ष  1987-88  में  और  पूरी
 परियोजना  के  वर्ष  1991-92  तक  चालू  किये  जाने  का  कार्यत्रम  है  ।

 संशोधित  समय-सूची  के  अनुसार  वर्तमान  मूल्यों  के  आधार  पर  परियोजना  को

 लागत  पहले  लगाये  गये  अनमान  से  अधिक  होगी  ।  लागत  में  वृद्धि  मुख्यतः  मूल्यों  में  वृद्धि  हो
 जाने  के  कारण  हुई  है  ।  संशोधित  लागत  अनुमान  अभी  अन्तिम  रूप  से  तैयार  नहीं  हुआ  है  ।

 और  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  परियोजना  को  घनराशि  का  आबंटन

 कार्य  की  प्रगति  और  धन  की  उपलब्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  प्रकार  किया  गया  है  :

 वर्ष
 दी  गई  धन-राशि

 1980-81  71.00

 1881-82  146.70

 1982-83  250.00*

 1983-84  437.00

 1984-85  480.00

 *इसके  अलावा  धन  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  से  48  करोड़  रुपये  का  ऋण
 भी  उपलब्ध  कराया  गया  वर्ष  1984-85 5  के  प्रावधान  में  भ्रभुपूरक  मांग  द्वारा  160  करोड़  रुपये  की  वृद्धि
 करने  के  प्रस्ताव  पर  संसद  की  मंजूरी  की  प्रतीक्षा  है  ।
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 भूतपूर्ण  सेनिकों  के  पुरर्वास  के  बारे  में  प्रतियेक्न

 376.  डा०  कृपा  सिन्धु  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  रक्षा  राज्य  मंत्री  के  नेतृत्व  वाली  समिति  के

 प्रतिवेदन  पर  सरकार  द्वारा  कब्‌  तक  विचार  किया  जाएगा  ;  और

 प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  को  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिए  जाने  की  आशा

 है  तथा  इससे  भूतपूर्व  सैनिकों  की  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  किस  सीमा  तक  उनके  हितों
 की  पति  होमी  ।

 रका  मंत्री  पो०  जो०  नरसह  :  और  भूतपूर्व  सैनिकों  की

 समस्याओं  के  बारे  उच्च  स्तरीय  समिति  की  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रही  अधिकांश

 सिफारिशों  की  जांच  और  तत्संबंधी  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  और  उसके  बाद  उनके  कार्यान्वयन  में

 राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  समेत  अनेक  एजेंसियों  के  साथ  परामश
 उनकी  सहमति  और  सहयोग  लेना  जरूरी  जैसे  ही  सिफारिश  को  अथवा  आंशिक  रूप

 से  मंजूर  किए  जाने  का  मिर्णय  ले  लिया  उनके  कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  प्रारम्भ  कर  दी

 जाएगी  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  शिफारिशों  पर  विचार  करने  और  उउ्हें  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  कोई  निश्चित  समय  बताना  संभव  नहीं  इस  प्रक्रिया  के  एक  बार  पूरा  हो  जाने
 पर  आशा  है  कि  उपलब्ध  संसाधनों  और  अन्य  सुसंगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भूतपूर्व
 सैनिकों  की  वर्तमान  और  वैध  संभी  शिकायतों  को  यथासंभव  दूर  किया  जा  सकेगा  ।  जहां  तक

 व्यवहायं  होगा  सरकार  इस  प्रक्रिया  को  शीघ्रता  से  निपटाएगी  ।

 पड़ोसी  देशों  द्वारा  हथियार  ओर  गोलाबारूद  झ्रादि  एकत्र  किया  जाना

 “577:  को  उत्तम  भक्त  एच  पटेल  :

 प्रो०टी०जे०  कुरियन  :

 “  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  आशय  का  समाचार  देखा  है  कि  हमारे  कुछ  पड़ोसी
 ब्रिटेन  तथा  अन्य  देशों  से  गोलाबारूद  और  आधुनिकतम  रक्षा  उपकरण

 आदि  खरीद  रहे  हैं  जिससे  हमारे  देश  की  सुरक्षा  को  खतरा  पहुंच  सकता  है  ।

 यदि  तो  हमारे  कौन-कौन  से  पड़ौसी  देश  ऐसे  हथियार  खरीद  रहें  हैं  और
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इन  खतरों  का  सामना  करने  और  देश  की  सुरक्षा  की  सभी  सीमाओं  को  सुरक्षित
 रखने  हेतु  हमारे  देश  को  तैयार  रखने  के  लिए  क्‍या  ठोस  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  हमारे  देश  ने  इस  मामले  में  संबंधित  देशों  के  प्रति  कोई  विरोध  प्रकट
 किया  और

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  यदि  तो
 उसके  कारण  हैं  ?
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 रक्ा  मंत्री  पी०  वो०  नरसिह  :  इस  बारे  में  सरकार  ने  कुछ  समाचार

 पत्नों  की  रिपोर्ट  देखी  हैं  ।

 यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  पाकिस्तान  संयुक्त  राज्य  अमरीका  सहित  कई  देशों  से

 अत्याधुनिक  मिलेट्री  साज  सामान  प्राप्त  कर  रहा  है  जिसमें  आमंड  पर्सनल
 मार  करने  वाले  हेलीकाप्टर  और  विमान  शामिल  यह  भी  रिपोर्ट  मिली

 है  कि  चीन  भी  ग्रपनी  सैन्य  शक्ति  को  ग्राधुनिक  बनाने  के  लिए  कुछ  देशों  से  मिलेट्री  साज  सामान

 प्राप्त  कर  रहा  है  ।

 अपनी  सुरक्षा  के  लिए  रक्षा  योजनाओं  को  अद्यतन  बनाने  के  उद्देश्य  से  सरकार  उन

 सभी  गतिविधियों  पर  नजर  रखती  है  जिनका  हमारी  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 और  (2)  अपने  पड़ोसी  देशों  में  भ्रत्याधुनिक  हथियारों  के  निरन्तर  जमाव  के  बारे

 में  सरकार  काफी  चिंतित  है  और  इस  बारे  में  उसने  संबंधित  देशों  से  कई  बार  कहा  है  ।

 11.59  म०  पु०  ५

 ,

 प्रो०  संफुहोन  सोज  :  मे  एक  स्पष्टोकरण  चाहता  मैं  जासूसी

 कांड  के  बारे  में  कोई  चर्चा  नहीं  करवाना  चाहता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  व्यथ  में  क्यों  ला  रहे  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।

 प्रो०  सफुद्दीन  सोज  :  मैं  कोई  विवाद  खड़ा  नहीं  करना  चाहता  ।  मैं  मात्र  एक  बात  कहना

 चाहता  हूं  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  यहां  वक्‍तव्य  दिया  था  कि  .  .  ..  .  .  ...  «

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तरीका  नहीं  नियम  आपको  उन  नियमों  का  पालन

 करना  है  ।

 )

 12.00  मध्याह्न  «ਂ

 संफुद्दोन  सोज  :  जव
 से  प्रधान  मंत्री  ने  वक्‍तव्य  दिया  समाचार  पत्रों  में  काफी

 जानकारी  छप  रही  मैं  इस  बारे  में  सभा
 में  चर्चा  नहीं  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बताना  चाहता  हुं  कि  जब  ऊभी  भी  कहीं  कोई  नई  बात

 मंत्री  महोदय  उस  बारे  में  सभा  को  सूचित  करेंगे  ।

 )

 प्रो०  सफुददीन  सोज  :  मैं  इस  पर  चर्चा  नहीं  जाहता  ।  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि

 एक  कार्य  किग्रा  जाये  ।  इससे
 पहले

 कि  सभा  इस  माह  की  30  तारीख  को  स्थगित  मैं  चाहूंगा
 कि  इस  जासूसी  कांड  पर  प्रधान  मंत्री  सभा  में  अधिक  जानकारी  वाला  एक  वक्तव्य  दें  ।
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 ४४

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  दिया  हुआ  भाप  बैठिये  ।

 आप  सुन  लिया  इतनी  जल्‍दी  मत  करिए  ।  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  में  इसके

 बारे  में  बोल  दोजिए  ।

 सु  )
 ४

 प्रो०  संफुद्दीन  सोअ  :  मै  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  मैं

 चाहता  ।  मैं  माननीय  प्रध्वान  मंत्री  से  व्यापक  वक्तव्य  चाहता  हूं  ।  प्रधान  मंत्री  हमको
 लेकर  30  तारीख  से  पहले  हमें  इस  बारे  में  आगे  जानकारी  दे  ।

 (  व्प  वधान  )
 कक

 अध्यक्ष  :  जब  समय  आयेगा  ।  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिक  महत्वपूर्ण  मै  उसकी

 अनदेखी  नहीँ  कर  सकता  ।

 प्रो०  सैफुहीन  सोज  :
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  पहले  ही  निर्णय  कर  चुके  हैं  .  .  ...  .  .  .  ..««« «

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  मैं  उस  पर  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )  *  क्‍यों

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्रीमान्‌  आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुनते  ?  आपमें  मेरी  बात

 सुनने  का  धैयं  होना  चाहिये  ।  हम  यह  निर्णय  ले  चुके  हैं  कि  यदि  कुछ  वास्तविकता  है  या  कुछ  नई
 बात  है  तो  गृह  मंत्री  वक्तव्य  देंगे  ।  हम  पहले  ही  निर्णय  ले  चुके  आप  उस  वक्‍त  थे  नहीं  ।

 )

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  के  और  विषय  भो  मैं  उनको  नजरअंदाज  नहीं  कर  सकता  ;

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृत्तांत  में  कुछ  सम्मिलित  नहीं  क्रिया  जाएगा

 )
 कफ

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  आप  स्थिति  समझने  का  प्रयास  करें  ।

 )

 ,

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अखबारों  में  कुछ  नहीं  तो  क्या  करेंगे  ।

 संफुद्दीोन  सोज  :  30  तारीख  से
 पहले  यह  इन्फरमेशन  आ  जानी  चाहिए  ।

 -  <  (०  Ge orto!  are  ८५००  oglu

 अध्यक्ष  महोदय  :  30  तारीख  तो  अभी  आई  नहीं  है  ।

 )

 म०प०

 ा

 श्र
 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  ५

 ,.,

 नौ  सेना  अधिनियम  के  झंतर्गत  भारत  डायनेमिक्स  हैदराबाद
 तथा  प्राग  टल्ज  सिकन्दराबाद  के  वर्ष  के  वार्षिक

 बेदन  तथा  कार्यकरण  को  ससीक्षा  आदि

 रक्षा  मंत्री  पी०  वो०  नरसह  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :

 नौसेना  तारीख तो  की  धारा  नहीं  के  अन्तगंत  नौसेना  पहला
 संशोधन  नरसिह  जो  29  निम्नलिखित  के  भारत  के  राजपत्न  में

 नासं॑  प्  प्र  त॑हए  घे  की
 अधिसूचना

 संख्या  का०  नि०  आ०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )

 प्रन्थालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  सं०  एल०

 (2)  कम्पनी  की  धारा  की  उपधारा  भारत  के  पंतगंत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 भारत  डायनेमिक्स  लिमिटेड  के  वर्ष  अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 195 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
 83



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  25  1985

 84

 भारत  डायनेंमिक्स  हैदराबाद  का  वर्ष  1983-84  संबंधी

 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिम्घालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०

 प्राग  दूल्स  सिकन्दराबाद  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 प्राग  टूल्स  सिकन्दराबाद  का  वर्ष  1983-84  संबंधी

 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०

 गोवा  शिपयार्ड  गोवा  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 गोवा  शिपयार्ड  गोवा  का  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेंखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ॥

 प्रिन्थालय  में  रखे  गये  ।  वेखिये  सं०  एल०

 मिश्र-धातु  निगम  हैदराबाद  के  वर्ष  1983-84  के  कार्य -
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 मिश्र-धातु  निगम  का  वर्ष  1983-84  संबंधी

 वा्िक  लेंखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिस्धालय  में  रखे  गये  ।  वेखिये  सं०  एल०

 )  मश्नगांव  डाक  बग्बई  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 लेखापरीक्षिस  लेखें  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेंखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 मझगांव  डाक  बम्बई  का  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधषिक

 व्रिन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०

 भारत  इलेंक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  बंगलौर  के  वर्ष  1983-84  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।
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 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  का  वर्ष  1983-84  संबंधी
 ares

 वाषिऋ  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०

 गार्डन  रीच  शिपबिल्डर्स  एण्ड  इंजीनियर्स  के  वर्ष

 1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक
 विवरण  |

 गार्डन  रीच  शिपबिल्ड्स  एण्ड  इंजीनियर्स  का  वर्ष

 1983-84  संर्बधी  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०

 )  हिःदुस्तान  एयरोनाटिक्स  वंगलौर  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यकरण  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  का  वर्ष  1983-84
 संबंधी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालखापरीक्ष  क  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०

 )  भारत  अर्थ  मूकर्स  बंगलौर  के  बर्ष  1983-84  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विबरण  ।

 \  भारत  श्रर्थ  मूवर्स  बंगलौर  का  वर्ष  1983-84  संबंधी

 दवा
 का  वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिम्थालय  में  रखे  गये  ।  वेखिये  सं०  एल०

 नगर  भूमि  सीमा  ओर  प्रधिनियम  के  अधोन

 नगरीय  विकास  निगम  नई  बिल्ली  संबंधी  समीक्षा

 के  बारे  में  विवरण

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  मैं  श्री  अब्दुल  गफूर  की

 ओर  से  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  नभर  भूमि  (  अधिकतम  सीमा  और  1976  की  धारा  46

 की  उपधारा  (3)  के  अंतगगंत  निम्नलिखत  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ---

 नगर  भूमि  सीमा  और  1984

 जो  29  1994  को  भारत  के  राजपत्  में
 अधिसूचना  संख्या

 का०  नि०  1038  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 नगर  भूमि  सीमा  और  1984  जेਂ

 13  1984  को  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०
 का०  नि०  1077  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  ब्याख्यात्मक

 प्रिल्पालय  में  रखे  गये  |  वेखिये  सं०  एल०टी  257/85]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक
 विवरण

 भ्रावास  तथा  नगरीय  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष

 1983-84  सम्बन्धी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे
 तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्थालय  में  रखे  गये  ।  वेखिए  सं०  एल०

 हिन्दुस्तान  प्रिफेब  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यक रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हिन्दुस्तान  प्रिफैब  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्यालय  भें  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1983-
 84  सम्बन्धी  वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महा  लेखा-परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिस्वालय  में  रखे  गये  ।  वेखिये  सं०  एल०

 (3)  राष्ट्रीय  राजधानी  योजना  बोई  1984  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाये
 जाने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  ।

 परिग्धालय  में  रखा  गया  +  वेखिये  सं०

 (4)  गंगटोक  नगर  निगम  1984  द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाये
 जाने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ॥

 प्रिर्यालय  में  रखा  गया  ।  देक्षिये  सं०  एल०
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 बनने  जननिनत-+33+  +  Ree पक  ->  ०  अमम>ऊकः  meee  «2  renin  क्निीीता

 भारतोय  सामुद्रिक  क्षेत्र  जलयानों  द्वारा  मछली  पकड़ने  संबंधी

 अधिनियम  के  अधीन  नारियल  विकास  कोचोन  का  19  8  2-83

 का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  इन  पत्रों  तथा  नारियल  विकास

 कोचीन  के  1983-84  83-84  के  वाधिक  लेखाश्ों  को  सभः  पटल

 पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  बारे  में  एक  विवरण

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नबो  :  में  भ्री  बूटा  सिह  की

 ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  भारतीय  सामुद्रिक  क्षेत्र  जजयानों  द्वारा  मछलो  पकड़ने  सम्बन्धी
 1981  की  धारा  25  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 भारतीय  सामुद्रिक  क्षेत्र  जलयानों  द्वारा  मछली  पकड़ने  सम्बन्धी

 1984,  जो  5  1984  को  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  361  में  प्रकाशित  हुए

 प्रिन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०

 भारतीय  सामुद्रिक  क्षेत्र  जलयानों  द्वारा  मछली  पकड़ने  सम्बन्धी

 दूसरा  संशोधन  1984,  जो  12  1984  को

 भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ॥

 (2)  नारियल  विकास  बोर्ड  1979  की  धारा  17  की  उपधारा
 (3)  के  अन्तर्गत  नारियल  विकास  बोर्ड  के  वर्ष  1982-83  सम्बन्धी
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 नारियल  विकास  कोचीन  के  वर्ष  1982-83  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  में
 हुए  विलम्ब

 के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  नारियल  विकास  बोर्ड  1979  की  धारा  15  की  उपधारा  (4)  के

 अन्तर्गत  नारियल  विकास  के  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाषिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०

 फल  तथा  सब्जी  परिष्करण  उद्योग  विकास  परिषद्‌  का  वर्ष  1983-84  का
 वाधिक  प्रतिवेदन  झोर  उसके  कार्यकरण  की  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  गुलाम  नबी  :  मैं  राव  वीरेन्द्र  सिह
 की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--
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 (1)  उद्योग  तथा  1951  की  घारा  7  की  उपधारा

 (4)  के  अन्तर्गत  फल  तथा  सब्जी  परिष्करण  उद्योग  विकास  परिषद्‌  के  वर्ष

 1983-84  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ॥

 (2)  फ़ल  तथा  सब्जी  परिष्करण  उद्योग  विकास  परिषद्‌  के  वर्ष  1983-84  के

 कार्यकररण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  ।

 प्रिन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  65/85]

 (3)  चीनी  उपक्रम  संशोधन  1984  द्वारा  तुरन्त  विधान

 बनाये  जाने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  व्याख्य(त्मक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 प्रिन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  सं०  5]

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  प्रकोर्ण  उपबंध  अधिनियम  के  अधोन  अधिसूचनायें
 खान  और  खनिज  श्रोर  भ्रधिनियम  के  अधीन

 अधिसूचना  झौर  आदि

 खान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  :  में  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :  ु

 (1)  कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1948  की  धारा

 के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 :--

 कोयला  खान  जमा-सहबद्ध  सीमा  1984,  जो  8

 1984  को  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 1218  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 कोयला  खान  कुटुम्ब  पेंसन  1984,  जो  8

 1984  को  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  1219  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  1984,  जो

 29  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०क्राग्निी०  1312  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  कोयला  खान  भविष्य  निधि

 1984,  जो  29  1984  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०का०नि०  1313  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 राजस्थान  कोयला  खान  भविष्य  निधि  1984,

 जो  29  1984  को  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०का०नि०  1314  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
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 कोयला  खान  कुटुम्ब  पेंशन  1984,  जो

 29  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०का०नि०  1315  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 कोयला  खान  जमा-सहबद्ध  बीमा  1984,  जो

 29  1984  को  भारत  के  राजपत्न  में  अभिसूचना  संख्या

 सा०का०नि०  1316  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  67/85]

 (2)  खान  और  खनिज  और  1957  की  धारा  28

 के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  326  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  जो  4  1984  को  भारत  के  राजपत्न  में  श्रकाशित  हुई
 थी  तथा  जिसमें  9  1983  को  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  296  का  शद्धि  पत्र  दिया  हुआ  है  ।

 प्रिग्पालय  में  रखे  देखिये

 (3)  खान  और  खनिज  और  1957  की  धारा

 की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  जारी  किये  गये  24  1984  के  झादेश

 संख्या  4(1)/84  एम०  चार  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जिसके  द्वारा  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  विभाग  को  प्राधिकत  किया  गया  है  कि  वह  ऐसी
 जानकारी  जो  इस  आदेश  में  उड़ीसा  राज्य  में  विशेष  रूप  से  उल्लिखित  भूमि  के
 सम्बन्ध  में  खनिज  के  संरक्षण  और  विक्रास  के  लिए  आवश्यक  एकत्नित
 करने  के  लिये  विस्तुत  खोज

 प्रिन्थालय  में  रखो  गई  ।  देखिये

 (4)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  :--

 )  भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ||

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लिमिटंड  करा  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये

 )  खनिज  ग्न्वेषण  निगम  लिमिटे  नाग५२  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 खनिज  अन्वेषण  निगम  लिभिटेड  नागपुर  का  वर्ष  1983-84 4
 सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  त्रियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।
 में  रखे  गये  ।  देखिये
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 )  नेवेली  लिगनाइट  कारपोरेशन  नेवेली  के  ब्ष  1983-84  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 नेवेली  लिमनाइट  कारपोरेशन  नेवेली  का  वर्ष  1983-84

 सम्बन्धी  वाषिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०

 हिन्दुस्तान  जिक  उदयपुर  के  वर्ष  1983-84

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  जिक  उदयपुर  का  वर्ष  1983-84

 सम्बन्धी  वार्षिक  लखापरीक्षित  लेख  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 सिन्थालय  में  रखें  गये  ।  देखिए  सं०  एल०

 भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-

 84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारत  एल्युमिनियम  कम्पनी  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1933-

 84  सम्बन्धी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  को  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०  74/8  5]

 (5)  कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  धनबाद  के  वेर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाषिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिस्थालय  से  रखी  गई  ।  देखिए  सं०  एल०  5]

 (6)  सर्वश्री  रशीद  ससूद  और  राजेश  कुमार  सिंह  द्वारा  कोयले  के  स्टाक  में  कभी  के  बारे

 में  6  1983  को  पूछे  गए  तारांकित  प्रश्न  संख्या  197  के  उत्तर  में

 शुद्धि  करने  और  उत्तर  में  शृद्धि  करने  में  विलम्ब  होने  के  कारणों  को

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्थालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  5]

 (7)  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अन्तगंत  भारत  के  नियंत्रः  महालेखापरीक्षक
 के  वर्ष  1983  सम्बन्धी  प्रतिविदन--संघ  सरकार  भाग  चार--इस्टर्न

 कोलफील्ड्स  लिमिटेड  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०

 पंजाब  पंचायत  समितियां  श्रीर  जिला  परिषद्‌
 संशोधन  अधिनियम

 संसदीव  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  मबो  :  मैं  श्री  चंदूलाल  चंद्राकर

 की  ओर  से  पंजाब  राज्य  विधान  मण्डल  का  1984  की  धारा

 3  की  उपथारा  (3)  के  अन्तर्गत  पंजाब  पंचायत  समितियां  और  जिला  परिषद्‌

 90
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 अधिक्रमण  )  संशोधन  1984  (1984  का  राष्ट्रपति  अधिनियम  संख्या  3)  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 प्रिन्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०

 क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  के  वर्द  1982  के  कार्यकरण  पर  समेकित

 सोमाशुल्क  श्रधिनियम  के  श्रधीन  आदि

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हू  :-

 (1)  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  वर्ष  1982  के  कार्यकरण  पर  समेकित  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 ग्रन्यालय  सें  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०

 (2)  सीमा  शुल्क  1962  की  घारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 सा०  का०  नि०  30  जो  16  1985  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिसके  द्वारा  22

 1981  की  अधिसूचना  संख्या  में  कतिपय  संशोधन
 किए  गए  ताकि  अधिसूचना  से  संलग्न  अनुसूची  में  कतिपय  अन्य

 श्रौषधियों/उपकरणों  को  शामिल  किया  जा

 सा०  का०  नि०  31  जो  16  1985  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  एंटाकंटिका  अभियान
 से  संबंधित  सामान  का  निर्यात  किए  जाने  के  उसका  भारत  में
 आयात  करने  उस  पर  उदग्रहणीय  सम्पूर्ण  सीमाशुल्क  से  छूट  देने  के
 बारे  में  है  ।

 क्षा०  का०  नि०  32  जो  16  1985  को  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  एंटार्कटिका  अभियान
 से  संबंधित  सामानਂ  का  निर्यात  किए  जाने  के  पुनः  उसका  भारत  में

 आयात  किए  जाने  उस  पर  देय  उपसंगी  सीमाशूल्क  से  छट  देने  के  बारे
 में  दे  ।

 प्रिन्पालय  सें  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०

 (3)  केन्द्रोय  उत्पाद-शुल्क्र  1944  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या
 सा०  का०  नि०  21  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो
 16  1985  को  भारत  के  राजपत्  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा
 1  1984  की  अधि  सूचना  संख्या  ०  उ«शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए

 गये  हैं
 ताकि  4.50-12  आकार  के  मोटर  टायरों  पर  130/-  0,  /-  रुपये  प्रति  टायर

 विशिष्ट  मूल  उत्पाद-शुल्क  लागू  किया  जा  सके  ।

 प्रिन्यालय  में  रखी  गयी  ।  देखि  ए  सं०  एल०

 Sabha/8
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 (4)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  भारत  के  नियंत्रक  और

 परीक्षक  के  प्रतिवेदन-संघ  सरकार  वर्ष  1983  सम्बन्धी-भाग  पांच
 लेखापरीक्षकों  के  प्रतिवेदनों  तथा  सरकारी  कम्पनियों  के  लेखाओं  पर

 टिप्पणियों  का  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  सं०  एल०

 (5)  बैंककारी  कम्पनी  का  अजन  और  1970  की

 घारा  10  की  उपधारा  (8)  के  अन्तंगत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  :

 सेंट्रल  बंक  आफ  इंडिया  के  3  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
 कार्यकरण  तथा  कायकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 बैंक  आफ  इंडिया  के  3  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
 करण  तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ॥

 पंजाब  नैशनल  बैंक  के  3।  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
 करण  तथा  कार्येकलापों  के  संबंध  में  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 बेंक  आफ  बड़ौदा  के  3।  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
 करण  तथा  कार्यंकलापों  सम्बन्धी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 युनाइटिड  कमर्शियल  बैंक  के  3  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
 कार्यंकरण  तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  का  प्रतितेदन  5

 केनरा  बैंक  के  31  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण
 तथा  का्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखा-परीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ॥

 बैंक  आफ  इंडिया  के  31  1983  को  समाप्त  ह  ए  वर्ष  के
 करण  तथा  कायंकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 का  प्रतिवेदन  ।

 )  देना  बैंक  के  31  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यक रण  तथा

 कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ॥

 सिंडिकेट  बैंक  के  3  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण

 तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ॥
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 अति  ऑल  चत  +  लीन  लिन  सतननिननिननयतीसीीीणथनण  चना ।-  ड इसका

 )  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  के  31  1983  को  सभाप्त  हुए  वर्ष  के

 कार्यक्रण  तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 इलाहाबाद  बैंक  के  3  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 करण  तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 इंडियन  बैंक  के  31  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण |
 तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 बैंक  आफ  महाराष्ट्र  के  3  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
 करण  तथा  कार्यकलापों  संबंधी  लेखें  तथा  उन  पर  लखापरीक्षक
 का  प्रतिवेदन  ।

 इंडियन  ओवरसीज  बैक  के  कार्यकरण  और  ग्रतिविध्ियों  के  बारे  में  31
 1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 (6)  बेंककारी  कम्पनी  का  अर्जन  तथा  1980  की  धारा

 10  की  उपधारा  (8)  के  अन्तंगत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति
 तथा  प्रंग्रेजी  :--

 )  आन्ध्र  बैंक  के  कार्यकरण  और  गतिविधियों  के  बारे  में  3।  1983
 को  समाप्त  हुए  वर्ष  संबंधी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  ऋः

 प्रतिवेदन  ।

 कारपोरेशन  बैंक  के  कार्यकरण  श्र  गतिविधियों  के  बारे  में  3
 1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  संबंधी  लेखे  और  उन  पर
 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 न्यू  बैंक  आफ  इंडिया  के  कार्यकरण  झौर  गतिविधियों  के  बारे  में  31
 1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  संबंधी  लेखें  और  उन  पर

 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 ओरियन्टल  बैंक  आफ  कामर्स  के  कार्यंकरण  और  गतिविधियों  के  बारे  में

 3  दिसम्बर  1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  संबंधी  लेखे  और  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 पंजाब  एण्ड  सिन्ध  बैंक  के  का्यंकरण  और  गतिविधियों  के  बारे  में  31

 1983  को  समाप्त  हुए  वर्ष  संबंधी  लेखे  और  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 विजय  बैंक  के  कार्य  करण  गतिविधियों  के  बारे  में  3  1983

 को  समाप्त  हुए  वर्ष  संबंधी  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेदन  ।

 प्रिन्धालय  में  रखे  गये  4  देखिए  सं०  एल०
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 (7)  साधारण  बीमा  कारबार  संशोधन  1984  द्वारा  तुरन्त
 विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्धालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  5]

 सालारजंग  स्पृजियम  हैदराबाद  के  वर्ष  1983-84  का  वाधिक  प्रतियेदन

 तथा  उसके  कार्यकरण  की  पेंशन  भ्रधिनियम  के  अधीन  आवि

 कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  और  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  पो०  सिह
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  यर  रखता  हूं  :

 (1)

 (2)

 साला  रजंग  म्यूजियम  के  वर्ष  1983-84  4  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित

 सालारजंग  म्युजियम  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 ग्रिस्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०  5]

 (3)  पेंशन  1871  की  धारा  16  के  अन्‍्तग्गंत  पेंशन  की  बकाया  राशि  का

 भुगतान  1984  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  जो  15  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  4351  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिन्यालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  सं०  एल०

 संविधान  के  अ्रनुच्छेद  318  के  अन्तगंत  जारी  किये  गये  संघ  लोक  सेवा  आयोग
 संशोधन  1984  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 जो  16  1984  को  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 584  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिन्यालय  में  रखी  गई  1  वेखिए  सं०  एल०  5]

 विजयनगर  स्टोल  लि०  का  1982  से  1984  तक  को  अवधि  का  वाधिक
 प्रतिबेदन  तथः  कार्यकरण  की  स्पोंज  आयरन  लि०  के  वर्थय  1983-84  का

 यवाजिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  नीलाथल  इस्पात  निगम  लि०  के  वर्ष
 1983-84  के  कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा  वाधिक  प्रतिवेदन  आदि

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नटबर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :

 कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों
 की  एक-एक  प्रति  तथा  ग्रंग्रेजी  :--

 1982  से  1984  तक  की  अ्रवधि  के  संबंध  में  विजयनगर
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 1982  से  1984  तक
 की

 अवधि
 के

 संबंध  में  विजयनगर
 स्टील  लिमिटेड  का  वार्षिक  लखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्थालय  में  रखे  गये  ।  वेखिए  सं०  एल०  टी०-288/85|

 स्थोंज  आयरन  इंडिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 स्पोंज  आयरन  इंडिया  लिमिटेड  का  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 प्रिन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  सं०  एल०  Zto-289/85]

 नीलाचल  इस्पात  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 नीलाचल  इस्पात  निगम  लिमिटड  का  वर्ष  1983-84  सम्बन्धी  वाषिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 प्रिन्यालय  सें  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०

 कुदरेमुख  आयरन  ओर  कम्पनी  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कुदरेमुख  आयरन  ओर  कम्पनी  का  वर्ष  1983-84  संबंधी  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।
 में  रखे  गये  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  291/85]

 वाड़िया  इंस्टीच्यूट  भ्राफ  हिमालयन  वेहरावून  का  वर्ष  1983-84  का

 वाधिक  प्रतिवेवन  तथा  उसके  कार्यकरण  फी  श्री  चित्रातिरनल

 इंस्टीष्यूट  फार  मेडिकल  साइंसेज  एंड  टेक्नोलाजी  त़िवेंद्रम
 का  वर्ष  1983-84  का  वर्थिक  प्रतिवेदन  तथा  समोक्षा  आदि

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गुलाम  नथी  :  मैं  श्री  शिवराज  वी०

 पाटिल  की  ओर  से  निम्नलिब्िित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  वाडिया  इंस्टीच्यूट  आफ  हिमालयन  हिमालयन
 भू-विज्ञान  संस्थान  )  देहरादून  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 वाडिया  इंस्टीब्यूट  आफ  हिमालयन  हिमालयन

 भू-विज्ञान  देहरादून  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस  ।

 प्रिम्षालय  में  रखे  गये  ।  बेखिये  सं०  एल्न०  टो०  292/85]
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 ता  न  ——

 (2)  श्री  चित्रातिश्नल  इंस्टीज्यूट  फार  मेडिकल  साइंसेज  एंड
 चित्रातिरनल  आयुविज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  तिवेन्द्रम

 के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेख  ।

 श्री  चित्रातिसुनल  इंस्टीच्यूट  फार  मेडिकल  साइंसेज  एंड
 चित्रातिरुनल  आयुविज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  त्िवेन्द्रम  (  के
 वर्ष  1983-84  4  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्चालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टी०  293/85]

 (3)  बीरबल  स  हनी  इंस्टीव्यूट  आफ  साहनी
 वनस्पत्यावशेष  विज्ञान  लखनऊ  के  वर्ष  1983-84  संबंधी
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखे  ।

 बीरबल  साहनी  इंस्टीव्यूट  आफ  साहनी
 वनस्पत्यावशष  विज्ञान  लखनऊ  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 प्रिन्थालय  में  रखे  गये  ।  वेखिये  सं०  एल०  टो०  294/85]

 (4)  महाराष्ट्र  एसोसिएशन  फार  दि  कल्टिविशन  आफ

 विज्ञान  विकास  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वार्थिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेख  ।

 महाराष्ट्र  एसोसियेशन  फार  दि  कल्टिविशन  आफ  साइन्स

 विज्ञान  विकास  प्र॒णें  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 प्रिस्थालय  में  रखे  मये  ।  देखिये  सं०  एल०  टो०  295/85]

 (5)  भारतीय  राष्ट्रीय  विज्ञान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1983-84  संबंधी

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखे  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  विज्ञान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1983-84  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वाया  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 प्रिग्भालय  में  रखे  देखिये  सं०  एल०  ठी०  296/85]

 (6)  भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक

 प्रतिबेदन  की  एक  प्रति(हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखे  ।

 96  *
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 भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टीो०  297/85]

 (7)  रमण  अनुसंधान  बंगलौर  के  वर्ष  1983-84  संबंधी  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखे  ।

 रमण  अनुसंधान  बंगलौर  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टी०  298/85]

 (8)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपघारा  (1)  के  अ्रन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 सेन्‍्ट्रल  इलैक्ट्रोनिक्स  नई  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यक  रण  की  सरकार  द्वारा

 सेन्‍्ट्रल  इलैक्ट्रोनिक्स  नई  के  वर्ष  1983-84

 संबंधी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरी क्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिस्पालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सं०  एल०  टी०  299/85]

 भारतीय  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  के  वर्ष  1983-84  के

 कायं  करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  के  वर्ष  1983-84

 संबंधी  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रिन्धालथ  में  रखे  गये  ।  वेखिये  सं०  एल०  टो०  300/85]

 12.03  स०  पएृ०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 +  *

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा  को

 देनी  है  :---

 )  राज्य  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबंधों  के

 अनुसरण  में  मुझ  राज्य  सभा  द्वारा  24  1985  को  हुई  अपनी  बैठक  में

 पारित  गंगटोक  नगर  नगम  1985  की  एक  प्रति  संलग्न

 करने  का  निदेश  हुआ  है
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 सभा  का  काये  25  1985
 डस सफ फस  नी  व  ललडिजनन न  तनओी  «अत  नभनगरजफप्अफ्ऊ-अ>-न  »+-  ०७  ००  ना  आओ  +  ला  5४४:

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबंधों  के

 अनुसरण में  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा
 24  1985  की  हुई  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  23  1985
 को  पारित  विदेशी  अभिदाय  )  संशोधन  1985  बिना  किसी

 संशोधन के  सहमत  हुई  ।”

 गंगटोक  नगर  निगम  विधेयक

 ।  श्र
 राज्य  सभा  हारा  यथापारित

 भ्न्‌  e

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  ययापारित  गंगटोक  नगर  निगम

 1985  सभा-पटल  पर  रखता  >

 12,04  म०  Go

 सभा  का  काय

 ८४

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गुलाम  नबी  :  आपकी  अनुमति
 से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  29  और  30  1985  को  इस  सदन  में  निम्नलिखित

 सरकारी  कार्य  लिया  जायेगा  :
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 (1)  आज  की  कार्यसूची  से  बकाया  फिसी  सरकारी  मद  पर  विचार  ॥

 (2)  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  तथा  पारित  करना  :--

 संविधान  1985

 प्रशासनिक  अधिकरण  १985

 (3)  चीनी  उपक्रम  संशोधन  1984  का  निरनुमोदन  चाहने
 वाले  संकल्प  पर  चर्चा  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  चीनी  उपक्रम

 संशोधन  1985  पर  विचार  तथा  पारित  करना  ।

 (4)  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  गंगटोक  नगर  निगम

 1985  पर  विचार  तथा  पारित  करना  ।
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 थी  अब्दुल  रशीद  काबुसी  :  अध्यक्ष  निम्नलिखित  मद  को  अगले  सप्ताह
 में  होने  वाली  चर्चा  में  शामिल  किया  जाए

 इमारती  लकड़ी  और  रेलवे  की  पटरियों  के  लिए  स्लीपरों  इत्यादि  हेतु  जंगलों  क*  मिरंतर
 काटने  से  उनका  अस्तित्व  खतरे  में  पड़  गया  है  ।  इस  वन  कटाव  से  न  केवल  घने  जंगल  कम

 रहे  हैं  और  उजाड़  मैदान  बनते  जा  रहे  हैं  अपितु  पारिस्थितिक  संतुलन  बिगड़ता  जा  रहा  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  दुलंभ  पक्षी  और  पौधे  वमस्पति  इत्यादि  समाप्त  होते  जा  रहे  इस  बेरहमी  से

 किए  जाने  वाले  विनाश  के  परिणामस्वरूप  मैदानों  को  प्रति  वर्ष  बाढ़  की  विभीषिका  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  इसे  तत्काल  रोका  जाना  चाहिए  ।  बनों  को  विनाश  से  बचाने  तथा  उनके

 संरक्षण  के  लिए  एक  कानून  बनाने  की  आवश्यकता  है  और  यदि  संसद  ऐसा  कानून  बना  देती

 है  तो  उस  अवस्था  में  केन्द्र  सरकार  को  जम्मू  तथा  कश्मीर  जैसे  जिनकी  अर्थव्यवस्था
 वनों  के  साथ  जुड़ी  हुई  को  उनकी  क्षतिपृति  हेतु  प्रति  वर्ष  समुचित  वित्तीय  सहायता  देनी

 पड़ेगी  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  इससे  पहले  कि  मैं  अगले  सदस्य  को  बुलाऊं  मैं  सभा  को  यह  सूचना  देना

 चाहता  हूं  कि  आज  हम  मध्याहन्‌  भोजन  का  अवकाश  नहीँ  करेंगे  ताकि  सभा  के  समक्ष  पड़े  कार्यों

 को  पूरा  किया  जाए  ।  क्‍या  सदस्य  इससे  सहमत  हैं  ।

 कई  माननीय  सदस्य  :  जी  जी  हां  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आज  मध्याह्न  भोजन  का  अवकाश  नहीं  होगा  ।

 12.06  म०  प०

 जिपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 श्री  सेफुद्दीन  ध्लोजे  :  मैं  सदन  में  अगले  सप्ताह  चर्चा  के  लिए  कार्य-सूचीं  में

 शामिल  करने  के  लिए  निम्न  दो  विषयों  का  सुझाव  देता  हूं  :

 हाल  के  गम्भीर  जासूसी  कांड  के  भण्डाफोड़  को  देखते  हुए  सदन  में  भारतीय  सुरक्षा  के

 प्रश्न  पर  विशेषकर  देश  में  पृथकतावादी  आंदोलनों  में  साम्राज्यवादी  एजेंसियों  के  सम्बद्ध  होने  के

 संदर्भ  में  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को  देखते  हुए  सदन  में  संविधान  में  काम  करने  के  अधिकार
 को  मूलभूत  अधिकार  बनाने  संबन्धी  संशोधन  सहित  तात्कालिक  तथा  दीघंकालिक  उपचारी  उपायों

 पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 «  ढ

 श्री  हरोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  निम्नलिखित  विषयों  का  समावेश  श्रगली

 कार्यसूची  में  होना  चाहिए  :--

 (1)  वन-अधिनियम  1980  के  कारण  देश  के  कई  भागों  में  विकास  कार्य  रुक  गए  हैं  ।
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 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक  25  1985

 जब्त
 इसका  दुष्प्रभाव  उन  क्षेत्रों  के  विकास  पर  पड़  रहा  इस  विषय  पर  चर्चा

 की  जानी  चाहिए  ।

 (2)  अभावग्रस्त  क्षेत्रों  को  पेय  जल  उपलब्ध  करवाने  के  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  में  कई

 प्रकार  की  कमियों  की  शिकायतें  क्रियान्वित  करने  वाले  विभागों  द्वारा  राज्य

 स्‍तर  पर  भयंकर  घोटाले  इन  योजनाओं  के  क्रियान्वय  में  किए  जा  रहे  हैं  ॥

 इस  कार्य  पर  विशाल  घनराशि  खर्च  की  गई  है  तथा  इसके  महत्व  को  देखते  हुए  इस

 विषय  पर  भी  चर्चा  होनी  जाहिए  ।

 ५४  *
 आ  चितासणि  पाणिप्रहो  :  उपाध्यक्ष  मेरा  अनुरोध  है  कि  निम्न

 को  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूची  में  शामिल  किया  जाए  :--

 भारतीय  वायुसेना  की  राडार  प्रणाली  में  प्रयक्त  एकीकृत  वायुसेना  चिप्स  की  जिनका

 आयाक्त  किया  गया  था  और  जिन्हें  एक  प्राइवेट  कारखाने  को  राडार  उपकरण  बनामे  के  लिए  सौंपा

 भया  भारी  माता  में  चोरी  हो  गया  है  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  इसे  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूची  में  शामिल  किया

 भरी  गुलाम  नबी  आजाद  :  माननीय  सदस्यों  ने  अगले  सप्ताह  की  सदन की  कार्यसूची
 में  शामिल  करने  के  लिए  कुछ  विषयों  का  सुझाव  दिया  मैं  इन  सुझावों  को  कार्य  मंत्रणा  समिति

 के  समक्ष  रख  दूंगा  ।

 12.08  म०प०

 45  ७
 प्रशासनिक  अधिकरण  विधेयक*

 लि  जुवार
 |:

 कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  भौर  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०पो०  सिंह
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संध  के  अथवा  किसी  राज्य  के  अभ्रयवा  भारत  के  राज्यक्षेत्र  के

 भीतर  या  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  के  अधीन  किसी  स्थानीय  या  भ्रन्य  प्रोधिकारी  के

 अथवा  भारत  सरकार  के  स्वामित्व  या  नियंत्रण  में  के  किसी  निगम  के  कार्यकलापों  से

 सम्बन्धित  लोक  सेवाओं  और  पदों  के  लिए  भर्ती  तथा  उन  पर  नियुक्त  व्यक्तियों  की  सेवा  की

 शर्तों  के  सम्बन्ध  में  विवादों  और  परिवादों  के  प्रशासनिक  अधिकरणों  द्वारा  न्यायनिर्णयन  या

 विचारण  करने  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  अनुषंगिक  विषयों  का  उपवंध  करने  वाल

 विधेयक  को  पूर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
 विकिीय  ही  _  मनी  निननिनीनिनिनि  मिनी  oo नल

 ओआखओआणण के रत के भ्रसाधा रण भाग दो श्वण्ड 2 में प्रकाशित ।
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 कितने  न  जन

 साधारण  बीमा  कारबार  संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  के  अथवा  किसी  राज्य  के  अथवा  भारत  क

 राज्यक्षेत्र  के  भीतर  या  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  के  अधीन  किसी  स्थानीय  या  अन्य  प्राधिकारी  क

 अथवा  भारत  सरकार के  स्वामित्व  या  नियंत्रण  में  के  किसी  निगम  के  कार्यकलापों  से  सम्बन्धित

 लोक  सेवाओं  और  पदों  के  लिए  भर्ती  तथा  उन  पर  नियुक्त  व्यक्तियों  की  सेवा  की  शर्तों  £

 सम्बन्ध  में  विवादों  और  परिवादों  के  प्रशासनिक  अधिकरणों  द्वारा  न्‍्याय-निर्णयन  या  विचारण

 करने  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  या  उसके  अनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  भ्ननुमति  दी  जाये  ।”

 स्वीकृत  हुआ
 4

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 12.09  म०प०

 साधारण  बीमा  कारबार  संशोधन  विधेय  5

 है  न  ला
 :...

 *  उवाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  मद  15  और  16  पर  एक  साथ  विचार  करेगी  ।

 श्री  चंदुपाटला  जंगा  रेड्डीਂ
 *  *  “

 वह  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  श्री  जनादन  ५जारी  ।

 *
 वित्त  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  की  आर

 से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 साधारण  बीमा  कारबार  1972  में  और  संशोध

 करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 साधारण  बीमा  कारबार  1972  में  और  संशोधन  करने  वातः

 विधेयकਂ  राज्य  सभा  द्वारा  23  1985  को  पारित  किया  गया  है  और  श्रब  यह

 सभा  के  समक्ष  उसके  दिचाराथे  प्रस्तुत  है  ।

 मैं  संक्षेप  में  उन  परिस्थितियों  को  स्पष्ट  करूंगा  जिनके  कारण  सरकार  के  लिए  यह

 आवश्यक  हो  गया  है  कि  सरकार  साधारण  बीमा  कारबार के  राष्ट्रीयकरण  के  फलस्वरूप  बीਂ

 कम्पनियों  के  सम्मेलन  या  विलयन  से  असम्बद्ध  स्करीमों  के  बनाये  जाने  की  शक्तियां  प्राप्त  कर

 ताकि  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  को  विनियमित  किया  जा  सके  ।

 साधारण  बीमा  उच्चोग  के  कचरियों  ने  1977  में  मजदूरी  संशोधन  के  लिए  एर

 मांब-पत  दिया  साधारण  बीमा  निगम  के  प्रवंधकों  की  सिफारिशों  और  कर्मचारी  संघों

 साथ  चर्चा  सम्बंधी  उनकी  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  ने  1980  में
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 संशोधन  स्कीम  की  अधिसूचना  जारी  की  इस  स्कीम  के  भ्रंतगंत  कमंत्रारियों  के  वेतनमानों

 को  ऊंचा  कर  दिया  गया  इसके  अतिरिक्त  और  भी  काफी  लाभ  दिये  गए  थे  ।  इन  सबके

 लिए  यह  झअभनुमाल  लगाया  श्या  था  कि  प्रतिवर्ष  3  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  व्यय  बीसा

 कम्पनियों  पर  कमेंचारी  संघ  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  इस  संशोधन  को

 चुनोती  द्वी  थी  ॥

 उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  स्कीम  की  केन्द्र  सरकार  के  प्राधिकार  क्षेत्र  से  परे  मानते  हुए

 रह  कर  तथापि  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्र  सरकार  को  यह  स्वतन्त्रता  दी  कि  वह  कोई
 जिसे  वह  उच्चित  बनाने  की  शक्ति  देने  के  लिए  कोई  समुचित  कानून  बना  सकती

 है  या  संशोधन  कर  सकती  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  किसी  प्रकार  से

 रोक  नहीं  रही

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  1974  की  मुख्य  स्कीम  से  मजदूरी
 में  पारस्परिक  विसंग्तियां  पैदा  हो  रही  1  1984  को  अधीक्षक  की  प्ृपने  ग्रेड  के

 अधिकतम  परिलब्धियां  वेतन+महंगाई  4082  रुपये  हो गया  जबकि  एक

 प्रबंधक  की  न्यूनतम  और  अधिकतम  परिलब्धियां  3,950  रुपये  और  4,550  रुपये  थी  ।

 साधारण  बीमा  निगम  के  श्रेणी  तीन  के  कमंचारियों  और  श्रेणी  दो  के  अधिकारियों  के  बींच  समान॑

 वेतन  रेंज  वाले  ऐसे  अनेक  मामले  थे  यदि  इन्हें  रोकाਂ  त॑  जाता:सो.  सम्बंधी  इन

 विसंगतियों  से  उद्योग  के  निर्बाध  कार्यकरण  पर  ग्रम्भोर  प्रभाव  पड़ता  और  भ्रन्य  सरकारी  उपक्रमों

 में  मजदूरी  ढ़ाचे  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  ।  सरकार  इस  ग्रम्भीर  स्थिति  को  मूकदशंकਂ  बन  कर

 देखती  नहीं  सकती  इसलिए  भश्रध्यादेश  प्रद्यापित  किया  गया  ॥

 जैसाकि  आपने  विधेयक  से  देखा  यह  कर्मचारियों  के  वेतन  मानों

 और  उनकी  सेवा  की  शर्तें  आदि  निर्धारित  करने  के  लिए  स्करीमें  बनाने  की  स्वतंत्र  शक्ति  देता  है  ।

 उद्योग  में  और  मजदूरी  संशोधनों  के  लिए  यह  उपर्बधਂ  ऑवश्यकਂ  है  ।  इसके  साथ  ही  इस  सपबंध  में

 भूतलक्षी  प्रभाव  से  स्कीमें  बनाने  की  व्यवस्था  की  गई  यह  एक  समर्थक  उपबंध  है  और

 कर्मचारियों  के  हित  में  है  क्योंकि  मजदूरी  में  संशोधन  प्रायः  भूतलक्षी  प्रभ्नाव  से  करना

 होता  हे  ॥

 1975  और  1976  में  बनाई  गई  मख्य  स्कीमों  में  23  बार  संशोधन  किये  गए
 जिसके  फलस्वरूप  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  को  काफी  लाश  मिला  |  प्रगति  को  न  रोकते
 और  कर्मचारियों  को  इन  लाभों  से  वंचित  न  करने  की  दृष्टि  से  विधेयक  में  एक  उपबंध  बनाया

 गया  है  जिससे  1980  में  किये  गए  जिसे  उच्चतम  न्यायलय  द्वारा  रह  कर

 दिया  गया  को  छोड़कर  सभी  संशोधनों  को  फिर  से  बैघ  किया  जा  सके  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  की  शंका  को  दूर  करना  चाहता  सरकार  का  झाशय

 यह  नहीं  है  कि  मजदूरी  संशोधन  के  सम्बंध  में  कर्मचारियों  के  साथ  परामर्श  करते  की  प्रणाली  को
 समाप्त  कर  दिया  जैसा  कि  आप  जानते  सरकार  ने  1981  में  भारतीय  जीवन  बीमा

 निगम  के  मामले  में  भी  ऐसी  शक्तियां  प्राप्त  की  थी  ।  -  इसके  बावजूद  इस  समय  मजदूरी  संशोधनों
 के  बारे  में  जीवन  बीमा  निगम  के  और  कर्मंत्ारियों  के  बीच  बातचीत  चल  रही  है  १

 साधारण  बीमा  निमम  के  कर्मचारियों  को  भी  ऐसा  अवसर  मिलेगा  ।
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 अब  मैं  माननीय  सदस्यों  से इस  विधेयक  के  समर्थन  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं
 कि  इस  उद्योग  को  सुव्यवस्थित  ढंग  से  चल्लाया  जा  सके  और  पालिसीधारियों  के  समग्र  हित  में

 प्रशासनिक  लागत  को  कम  किया  जा  सके  ।

 मैं  प्रस्ताव  पेश  करता  हें  ।

 .  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किया  गया

 साधारण  बीमा  कारबार  1972  में
 और

 संशोधन

 करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 |
 :

 डा०  बत्ता  सामंत  दक्षिण  :  उपाध्यक्ष  इस  बिल  को  सभागृह  में

 लाकर  ब्रिठिशों  के  ठाईम  से  जो  भपिसिपल  है  कि  कामकार  और  मालिक के  बीच  में  अगर

 कोई  समझौता  करना  होगा  तो  सामूहिक  सौदेबाजी  एक  बुनियादी  सिद्धांत  ऐसा  बिल

 सरकार  कलैक्टिव  बारगेनिंग  का  भ््रिसिपल  ठोटली  श्वत्म  कर  रही  ऐसा  आरोप  इस  सभा

 गृह  में  मैं  करना  चाहता  हूं  ।  इसके  अलावा  ब्रिटिशों  के  समय  से  इण्डस्ट्रीयल  डिस्प्युट  एक्द  चल

 रहा  जिसकी  वजह  से  पिछले  37  सालों  में  इण्डस्ट्रीज  जरूर  बढ़  लेकिन  कानून  कामग्रार

 का  हक  कितना  इसके  बारे  में  कोई  भी  कानून  इस  देश  में  आज  तक  नहीं  आया  प्लापकी

 स्कीम्स  हैं  कि  बैकवर्ड  एरियाज  में  इण्डस्ट्रीज  का  निर्माण  किया  जायेगा  और  जिसके  लिए  सरकार

 दो-तीन  हजार  करोड़  रुपए  का  लोन  भी  देती  वह  किसके  लिए  इण्डस्ट्रीज  चालू  करती

 क्या  वहू  कामगार  या  मालिक  के  लिए  चालू  करती  है  ।  इसके  बदले  में  को  कितनी

 पग्रार  मिलती  इसकी  ओर  का  ध्यान  नहीं  गया  है  ।  अमेंडमेंट  के  में  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  कलैक्टिव  बारगेनिंग  और  डिस्प्युट  का  बेसिक  प्रिंसपल  लाकर

 इसको  खत्म  कर  रही  एच०आइ०सी०  का  काम  सबसे  ज्यादा  बढ़  रहा  है  वजह  से

 सरकार  को  प्राफिट  भी  सबसे  हो  रहा  वक़ंसे  की  मांग  आई  थी  नेगोशिएशन

 होने  के  बाद  सरकार  ने  कलैक्टिव  इंश्योरेंस  और  नेशनलाइजेशन  किया  उसके  बाद  सरकार  ने  कोई

 डिसीजन  किया  था  जिसके  खिलाफ  सुप्रीम  कोर्ठ  का  जजमेंट  भी  आः  गया  है  ॥  वक्कं्स  को  ब्रेनीफिट
 देना  चाहिए  लेकिन  सुप्रीम  कोर्ट  के  डिस्रीजन  को  खत्म  करने  लिए  सभामृह  में

 ऐसा  लाई  है  ।  इसके  लिए  मैं  बड़ा  खेद  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  एम्स  एण्ड  आबजबिटव्ज
 के  मुताबिक  क्लास-श्री  वर्कंस  की  अगर  ऐसे  ही  चलता  रहेगा  तो  हजार  के  ऊपर  चली
 जायेगी  और  जो  आफिससं  उनकी  पगार  3900  तक  हो  सकती  है  ।  पैसा  देने  में

 कोई  हर्जा  नहीं  है  क्योंकि  प्राफिट  बहुत  क्लास  श्री  वर्कं्स  की  पगार  ज्यादा  ह ैऔर  आप  कोई

 माइनर  घेंजेज  करना  चाहते  हैं  तों  उसके  लिए  सभागूह  में  बोलना  लेकिन  ऐसा  कुछ
 नहीं  कहा  गया  ऊपर  के  कर्मचारियों  को  पैसा  न॑  देने  से  जो  पैसा  धच  जाता  है  तो  आप

 कोई  नया  रिक़ूठमेंट  करना  चाहते  कम  पशार  वाले  लोगों  को  क्‍यां  ज्यादा  देखा  चाहते
 ऐसा  कोई  रेशनेलाइजेशन  करने  का  क्या  आपका  कोई  विचार  कमਂ  से  कम  वेतन  700  रु०

 देश  में  एल०आइ०सी०  के  लाखों  वर्क्स  बारे  में  कोई  भी  प्रिसिपल  आपने  एम्स

 एण्ड  जावजेक्टिव्ज  में  नहीं  दिया  सिर्फ  एक  ही  बात  आपने  लिंखी  हैਂ
 *  *“**  “
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 उपाध्यक्ष  महोबब  :  कृपा  इसे  संक्षिप्त  कीजिये  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  इससे  कुछ  लाख  श्रमिक  प्रभावित

 मैं  समझता  हूं  इसके  लिए  कोई  समय  सीमा  नहीं  होनी  5  या  10  मिनट  में  मैं  समाप्त

 कर  सकता  हूं  ।

 भरी  शरद  चम्र  भोविन्दराव  पवार  :  वे  श्रमिक  वर्ग  के  प्रतिनिधि  हैं  उन्हें
 बोलने  का

 मौका  मिलना  चाहिये  ।

 ४

 डा०  दत्ता  सामंत  :  लास्ट  स्टेज  में  लोअर  क्लास  की  4,500  रुपए  पार  हो  जायेगी  ।

 सिर्फ  एक  ही  प्वाइंट  देकर  आप  सब  अधिकार  अपने  हाथ  में  लेना  चाहते  हैं  ।  यही  डिसीअन  आप

 दे  रहे  इसमें  क्लाज  ऐसे  है  कि  कोई  भी  ट्रिब्युनल  या  इण्डस्ट्रीयल  कोर्ट  का  कोई

 डिसीजन  होगा  तो  सरकार  इसके  बारे  में  कोई  डिसीजन  नहीं  लेगी  ।  जो  भी  स्कीम  फ्रेम  की

 वह  वकंसे  को  माननी  पड़ेगी  ।  सब  अधिकार  सरकार  ले  रही  वक्िंग  क्लोस  हमेशा

 विरोध  करती  रहेगी  ।  एल०आइ०सी०  को  तो  इसके  बारे  में  विरोध  ही  तीस  या  चालीस

 प्रतिशत  के  करीब  कामगारों  की  आबादी  हो  गई  सभी  में  असंतोष  उसके  ऊपर

 कोई  सुप्रीम  पावर  कोर्ट  का  ट्रिब्युनल  और  कलैक्टिव  बारगेनिंग  सब  खत्म  करना

 चाहती  मैं  वकिग  क्लास  की  ओर  से  बोलना  चाहता  हूं  कि  हम  लोग  इसका

 विरोध  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  इसमें  आपने  कुछ  और  भी  दो-तीन  क्लाजज  दी  खाली  इसके  ऊपर

 ही  यह  खत्म  होने  वाली  बात  नहीं  है  ।  आज  जितने  सैन्‍्द्रल  मवनंमैंट  के  संस्थान  जैसे  मझ्मांव

 भारत  उनके  कामगारों  के  बारे  में  सरकार  एक  प्वाइंट  सी०  ढडी०  ए०  को

 सरीली  इम्पलीमेंट  करना  चाहती  है  जिसके  कारण  सारे  सैन्ट्रल  गवनंमैंट  अण्डरटेकिग्स  के  वर्क्स  में

 असंतोष  फला  हुझा  है  ।  उन  लाखों  कामगारों  के  बारे  में  आपन  पीछे  एक  कमेटी  भी  अप्वाइंट

 की  मगर  उसके  बावजूद  भी  कुछ  नहीँ  हुआ  ।  दस-दस  साल  कामगारों  को  भारत  पैट्रोलियम
 में  काम  करते  हुए  हो  लेकिन  सरकार  का  डायरेक्टिव  ऐसा  है  कि  जो  वकंर्स  परमानैंट

 उनका  खुद  डी  ए  का  स्‍्लैब  कम  करना  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  आपने  विंग  क्‍्लॉस  को

 जितने  नारे  और  आश्वासन  दिए  हैं  उन  सब  के  बावजूद  आपकी  प्रौलिसी  हमेशा  उन  कामगारों  के

 खिलाफ  रही  आपका  बेसिक  प्रिसिपल  और  जितने  इस  तरह  के  बिल  झ्राप  लाये  वे  सब

 कामगारों  के  खिलाफ  जाते  हैँ  ।

 उपाध्यक्ष  सरकार  के  जितने  कारखाने  चलते  हैं--मझमांव
 भारत  पैट्रोलियम  आदि  उनके  कामयारों  के  ऊपर  इस  तरह  से  अत्याचार  यदि  आप  इस्र  तरह

 के  बिल  यहां  पास  करवाते  उसके  बाद  सरकार  कुछ  दूसरे  स्टैब्स  लेने  वाली  है  ।  मैं  चाहता

 हैं  कि  इसके  बदले  सरकार  सर्विस-कष्डीशन्स  फिक्स  रेशवेलाइबसन  स्कीम  फिक्स  करे  ।

 रेशनेलाइजेशन  स्कीम  के  सम्बन्ध  में  आपको  छयान  रखना  चाहिये  कि  ऐसे  बिल  लाकर  सरकार  को

 समरी  पावर  नहीं  दी  जानी  आज  यदि  एल७  भाइ०  सी०  में  किसी  श्कर  की  पार  ज़्यादा है
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 तो  उसका  कुछ  इंटरनल  एडजस्टमैंट  उसके  बारे  में  आप  सभागृह  में  इस  बिल  के  ऐम्स  एण्ड
 ओब्जेक्टस  में  कह  उसके  आगे  आपका  क्‍या  करने  का  विचार  वह  भी  सभागृह  में  बतला

 ऐम्स  एण्ड  औब्जैक्टस  में  बतला  मगर  आप  कुछ  नहीं  करना  चाहते  हैं  बल्कि

 पीछे  के  जितने  एवाड  या  कानून  हैं  उन  को  खत्म  करके  नया  कानून  लाना  चाहते  हैं  ।  आपने

 रिट्रोस्पैक्टिब  इफैक्ट  के  बारे  में  भी  बोला  कि  गवनेमैंट  बोलेगी  तो  हो  सकता  इन  सारी  बातों
 के  कारण  उपाध्यक्ष  यदि  आप  इस  बिल  को  पास  करने  देंगे  तो  मजबूर  होकर  हमें  सभागृह
 से  बाहर  जाना  ।

 थ्रो  ग्रजय  विश्वास  :  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  इसमें

 सरकार  की  ओर  से  श्रमिक  वर्ग  के सभी  अधिकारों  को  नियंत्रित  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।
 मंत्री  महोदय  ने  सदन  को  गुमराह  किया  उन्होंने  कहा  है  कि  अधिकांश  कमंचारी  4,000  रु०
 से  ज्यादा  ले  रहे  हैं  जोकि  सच  नहीं  केवल  अधीक्षक  ही  4,000  रु०  से  ज्यादा  ले  रहे  हैं  ।

 लेकिन  वहां  अब  कितने  अधीक्षक  कार्यरत  पहले  200  अधीक्षक  और  अब  यह  संख्या  कम

 होकर  50  रह  गई  है  ।  निगम  ने  पहले  ही  घोषणा  की  है  कि  यह  संवर्ग  समाप्त  हो  रहा  है  ।  जब

 उसने  यह  घोषणा  की  है  कि  यह  एक  समाप्त  हो  रहा  संवर्ग  है  तो  आपने  यह  दलील  दी  है  कि

 अधिकांश  कर्मचारी  4,000  रु०  से  अधिक  ले  रहे  हैं  ।  उस  निगम  के  28,000

 कर्मचारियों  के  अधिकारों  पर  रोक  लगाने  के  लिये  यह  विधेयक  लाया  गया  यह  ठीक  नहीं

 सरकार  के  लिये  यह  उचित  नहीं  हैं  ।

 मुझे  आशंका  है  कि  सरकार  अन्य  संस्थाओं  जैसे  भारतीय  रिजव  अन्य  बैकों  में  तथा
 अन्य  क्षेत्रों  में  भी  इस  प्रकार  के  कदम  उठायेगी  ।  यदि  सरकार  विधेयक  पेश  करती  है  तो  मैं

 स्पष्ट  रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  इसकी  प्रतिक्रिया  यह  होगी  कि  कर्मचारी  इस  विधेयक  को  पेश  नहीं
 करने  यदि  सरकार  अधिकारों  और  वर्तमान  सुविधाओं  को  कम  करना  चाहती

 है  तो  सम्पूर्ण
 श्रमिक  वर्ग  निश्चय  ही  इसका  विरोध  करेगा  और  भविष्य  में  एक  बड़ा  आन्दोलन  अवश्य  शुरू
 करेगा  ।

 साधारण  बीमा  निगम  का  1971  में  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  और  1974  में

 एक  योजना  शुरू  की  गई  थी  जिसमें  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्ते  आती  उस  समय  प्रबन्धकों  के

 साथ  काफी  विचार-विमर्श  हुआ  था  और  प्रबन्ध्कों  तथा  कर्मचारी  संगठनों  के  बीच  सहमति  हुई

 1977  में  एसोसिएशनों  ने  कुछ  मांगें  रखीं  ।  उन्होंने  परिलब्धियों  में  वृद्धि  करने  तथा

 शर्तों  में  सुधार  के  लिए  मांग-पत्र  दिया  था  ।  लेकिन  सरकार  के  अड़ियल  रवैये  के  कारण  वार्ता  टूट
 गई  ।  उस  स्तर  केन्द्र  सरकार  के  मुख्य  श्रम  श्रायुक्त  ने  इसमें  हस्तक्षेप  करना  चाहा  था  क्योंकि

 मुख्य  श्रम  आयुक्त  का  यह  विचार  था  कि  यह  स्पष्ट  रूप  से  श्रौद्योगिक  विवाद  का  मामला  है  और

 इसके  बाद  मुख्य  श्रम  आयुक्त  ने  प्रबन्धकों  तथा  कर्मचारी  संगठनों  दोनों  को  वार्ता  के  लिए  नोटिस

 जारी  किए  थे  ।  नोटिस  में  इस  बात  का  स्पष्ट  उल्लेख  किया  गया  था  कि  साधारण  बीमा  निगम

 के  मामले  में  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  लागू  होगा  ।  मुख्य  श्रम  आयुक्त  ने  प्रबन्धकों  का  ध्यान
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 औद्योगिक  विवाद  प्रधिनियम  की  धारा  33  की  ओर  दिलाया  कि  समझौते  की  बातचीत  के  दौरान

 प्रबन्धक  को  सेवा  शर्तों  में  ऐसा  कोई  परिवर्तन  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  इस  समझौता  वार्ता  पर

 प्रतिकूल  असर  पड़े  ।  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  इस  बैठक  में  शामिल  हुए  परन्तु  प्रबन्धक  इसमें  नहीं

 झाये  ।  साधारण  बीमा  निगम  के  अध्यक्ष  ने  एक  टेलेक्स  संदेश  द्वारा  मुख्य  श्रम  आयुक्त  को  सूचित
 किया  कि  चूंकि  साधारण  बीमा  निगम  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  परिधि  में  नहीं  आता

 इसलिए  वे  इस  समझौता  बैठक  में  शामिल  नहीं  होंगे  ।  यह  एक  अजीब  बात  है  कि  मुख्य  श्रम

 आयुक्त  ने  ऐसा  महसूस  किया  ।  श्रम  मन्त्री  महोदय  बताएं  कि  वास्तविक  स्थिति  क्‍या  है  ।

 मेरी  राय  निगम  निश्चित  रूप  से  ओद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अंतगगंत  आता  है  ।

 इसके  साधारण  बीमा  निगम के  प्रबंधर्कों  ने कर्मंचारी  संगठनों  के  साथ  इस  मामले  पर

 वार्ता  शुरू  करने  की  पहल  नहीं  की  ।  इसके  बाद  इसके  लिये  वित्त  विभाग  आगे  आया  ।  उसने  एक

 झधिसूचना  जारी  की  तथा  अधिसूचना  के  अंतर्गत  इस  बात  का  स्पष्ट  उल्लेख  किया  गया  था  कि  वर्तमान

 सुविधाएं--जो  कर्मचारियों  को  मिल  रही  हैं--उन्हें  समाप्त  कर  दिया  गया  सेवानिवृत्ति
 की  वेतन  वृद्धि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  कर  दी  गई  और  सभी  लाभ  छीन

 लिए  गए  ॥

 अखिल  भारतीय  बीमा  कमंचा री  एसोसिएशन  ने  उज्वयम  न्यायालय  में  एक  रिट  याचिका

 दायर  की  थी  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  कमंचारियों  के  पक्ष  में  निणंय  दिया  ।  इस  मामले  में  मन्त्री

 महोदय  ने  सदन  को  गुमराह  किया  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  यह  था  कि  1980  की

 स्कीम  विरोधी  स्कीम  मानी  जानी  चाहिए  क्योंकि  यह  साधारण  बीमा  कारबार
 1972  के  अंतर्गत  केन्द्र  सरकार  के  प्राधिकार  के  दायरे  में  नहीं  आती  ।  इसलिए  यह

 विरोधी  स्कीम  निरस्थ  की  जाती  है  और  इसे  लागू  न  किया  जाए  ।  पार्टियां  अपने  अधिकारों  का
 समाधान  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  जैसे  यह  स्कीम  बनाई  ही  न  गई  हो  ।  इस  प्रकार  उच्चतम
 न्यायालय  का  यह  स्पष्ट  निदेश  था  कि  इस  मामले  में  कर्मचारों  एसोसिएशन  के  साथ  बातचीत  की

 जाये  ।  क्‍या  आपने  बातचीत  की  ?  बिना  वार्ता  किये  ही  आपने  अध्यादेश  प्रख्यापित  कर  दिया  और

 आप  सदन  में  यह  विधेयक  लाये  पहले  आप  बातचीत  करने  का  प्रयास  कीजिए  ।  यदि  बातचीत
 के  जरिये  हल  निकल  आता  है  तो  वह  प्रबंधकों  तथा  देश  के  लिए  बेहतर  होगा  ।  मैं  यह  कह  सकता
 हूं  कि  टकराव  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।

 मैं  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  निर्ग॑य  के  बारे  में  यह  कहंगा  कि  विभिन्‍न  केन्द्रीय  संगठनों  ने
 जीवन  बोमा  निगम  के  संबंध  में  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  से  केन्द्र  सरकार  की  शिकायत  की  थी
 जिसने  सम्मत  बॉनस  की  शर्तों  को  संसद  के  कानून  द्वारा  बदलने  का  प्रयास  किया  तथा

 साधारण  बीमा  क्षेत्र  जिसमें  एक  राजपत्र  अधिसूचना  ने  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्ते  बदल  दी  |  इस
 शिकायत  के  बाद  सरकार  ने  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  को  उत्तर  दिया  ।  उस  उत्तर  के

 अंतर्राष्ट्रीय  संगठन  का  निष्कर्ष  इस  प्रकार  है  :

 इस  कि  सरकार  ने  मनमाने  ढुंग  से  सरकारी  क्षेत्र  के  सामूहिक
 समझौतों  में  परिवर्तत  किया  विशेषकर  यह  बात  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  विधायी
 संदर्भ  में  किये  ये  संशोधनों  कों  उचित  ठहराया  के  संबंध  में  सरकार  के  उत्तर  को  नोट
 करती  है  ।  इस  संबंध  समिति  ने  विगत  में  यह  कहा  है  कि  एक  कानूनी  प्रावधान  लागू
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 किया  जाये  जिसमें  सामूहिक  समझौतों  में  निर्धारित  उपबंधों  के  बारे  में  आपत्ति  की  जा  सके
 या  श्रमिकों  को  ऐसी  शर्तों  के  बारे  में  बातचीत  करने  के  संबंध  में  जा  सके  जो  कि  वे

 समझते  हैं  कि  भावी  सामूहिक  समझौतों  की  ये  यदि  उन्हें  लागू  किया  जाता  है  तो  संबद्ध
 श्रमिकों  के  अपनी  ट्रेड  यूनियनों  के  मध्यम  से  सामूहिक  सौदेवाजी  करने  संबंधी  अधिकारों

 का  उल्लंघन  होगा  ।  समिति  तदनुसार  सरकार  का  ८्यान  इस  सिद्धांत  की  ऑर  इस  आशो

 से  दिलाना  चाहेंगी  कि  भविष्य  में  इस  तरह  की  कार्रवाई  करना  सम्भव  न  हो  ।”

 जब  सरकार  ने  साधारण  बीमा  निगम  के  मामले  में  अधिसूचना  जारी  की  थी  तो  अंतर्राष्ट्रीय
 श्रम  संगठन  ने  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  थी  ।  अब  सरकार  एक  कानून  बनाने  जा  रही  मैं  नहीं
 जानता  कि  इस  बार  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  क्या  प्रतिक्रिया  होगी  ।

 इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  इस  सरकार ने  वास्तव  में  यह  निर्णय  कर  लिया  है  कि  अंतर्राष्ट्रीय
 श्रम  संगठन  या  उच्चतम  न्यायालय  चाहे  जो  कुछ  कहते  वह  उसकी  कोई  परवाह  नहीं  करेगी

 और  जैसा  चाहेंगी  करती  जाएगी  ।  सरकार  ये  सारी  चीजें  इसलिए  कर  रही  है  कि  सरकार  की

 ओर  से  श्रमजीवी  वर्ग  के  श्रमिक  संघ  तथा  अन्य  अधिकारों  पर  रोक  लगाने  का  योजनाबद्ध  प्रयास

 किया  जा  रहा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  ग्रधिनियम  पारित  किया  जा  चुका  है  और  उसके  श्रधीन

 सरकार  किसी  भी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  ऋर  सकती  है  और  उसे  बिना  मुकदमा  चलाए  जेल  में

 रख  सकती  है  ।  सरकार  ने  आवश्यक  सेवाएं  बनाए  रखने  का  विधेयक  पारित  किया  ।

 इस  विधेयक  को  पारित  करके  सरकार  ने  आवश्यक  सेवाओं  में  एक  तरह  से  सभी  हड़तालों  पर

 पावन्दी  लगा  दी  है  ।  यदि  एक  मजदूर  जलूस  में  भाग  लेने  के  लिए  जाना  चाहता  है  तो  इसके

 लिए  एक  वर्ष  का  कारावास  तथा  1,000  रुपए  जुर्माना  होगा  ।  जैसे  यह  भी  पर्याप्त  न  अब

 सरकार  वेतन  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  कर  रही  सामान्य  बीमा  निगम  में  चतुर्थ  श्रेणी

 करमंचारी  के  लिए  भ्रधिकतम  सीमा  1,600  रुपए  है  ।  यदि  किसी  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मंचारी  का  कुल
 वेतन  1,600  रुपए  है  और  महंगाई  भत्ते  में  वृद्धि  हो  जाती  तो  उस  कमंचारी  को  बढ़ा  हुआ
 महंगाई  भत्ता  नहीं  भिलेगा  ।  यहां  तक  क्रि  यदि  वेतन  वृद्धि  देय  है  और  यदि  उसे  पहले  ही

 1,600  रुपए  मिल  रहें  हैं  तो  उसे  वेतन  वृद्धि  भी  नहीं  मिलेगी  ।  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  वेतन
 पर  पूर्णतया  रोक  लागू  हो  जाएगी  ।  ऐसा  केवल  आपातकाल  के  दौरान  ही  किया  जा

 सकता  है  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  आपने  बिना  घोषित  किए  वित्तीय  रोक  लागू
 कर  रखी  है  ।  आपको  यह  अवश्य  स्पष्ट  करना  क्योंकि  आप  अन्य  मामलों  में  भी  इसी
 तरह  के  कदम  लागू  करने  जा  रहे  मैं  यह  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  कि  इन  कदमों
 से  सरकार  भ्रच्छे  औद्योगिक  सम्बन्ध  नहीं  बना  पाएगी  ।  सभी  क्षेत्रों  में  अच्छे  औद्योगिक  सम्बन्ध
 बनाने  के  लिए  श्रमिकों  का  सहयोग  प्राप्त  करना  एक  आधारभूत  आवश्यकता  मैं
 सरकार  से  झ्नुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  पर  विचार  करे  और  इस  विधेयक  को  वापस  ले
 ताकि  देश  में  अच्छा

 औदयो

 भर

 अलावरण
 स्थापित  किया  जा  सके  ।

 श्री  धरामसਂ  :  मैं  इस  विधेयक  का  मुख्य  रूप  से  इस  आधार
 पर  विरोध  करता  हूं  कि  इसका  अभिप्राय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारो  देश  के  श्रमजीवी  वर्ग  के
 पक्ष  में  दिए  गए  निर्णय  टालने  के  लिए  लाया  गया  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को
 ध्यान  में  रखकर  यह  सच  है  कि  यह  विधेयक  यहां  सदन  में  पेश  किया  गया
 विधेयक  को  लाने  के  पीछे  सरकार  का  यह  इरादा  लगता  है  कि  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 349/,0६  Sabha/85—15
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 करने  एक  श्रमिक  को  जो  लाभ  मिल  रहे  हैं  उन्हें  छीना  जा  सके  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि

 यह  विधेयक  श्रमिक  कानूनों  के  बुनियादी  न्याय  शास्त्र  के  विरुद्ध  बेतन  का  जो  दर्जा  एक
 श्रमिक  प्राप्त  कर  चुका  है  उसे  किसी  कार्यवाही  द्वारा  नहीं  छीना  जा  सकता  ।  अब  इस  विधेयक
 का  झअर्भिप्राय  श्रमजीवी  वर्ग  द्वारा  निरंतर  संघर्ष  तथा  प्रयत्नों  द्वारा  अजित  लाभों  को  छीनना  है  ।
 टिप्पणी  में  यह  कहा  गया  है  कि  एक  अधीक्षक  को  4,800  रुपए  मिल  सकते  हैं  और

 निदेशक  को  इससे  कम  मिल  सकते  क्‍या  मैं  यह  कहूं  कि  एक  संसद  सदस्य  को  केवल  750

 रुपए  प्रति  मास  मिलते  हैं  जबकि  एक  चपरासी  को  इससे  अधिक  भिल  रहे  हैं  ?  क्‍या  व्यक्तियों  में

 अन्तर  करने  का  यह  आधार  हो  सकता  है  ?  अमरीका  में  मैंने  देखा  है  कि  एक  सफाई  कर्मचारी
 को  नगर  निगम  के  निदेशक  से  झ्रधिक  वेतन  मिलता  क्योंकि  वह  10  डालर  प्रति  घंट  की  दर

 से  अजित  कर  सकता  चीन  में  भी  मैंने  देखा  है  कि एक  कुशल  कारीगर  को  प्रेबन्ध-निदेशक
 से  अधिक  पैसे  मिलते  हैं  ।  सरकार  का  दृष्टिकोण  नौकरशाही  वाला  लगता  शोयद

 वे  यह  महसूस  करते  हैं  कि  प्रबन्ध-निदेशक  शीर्षस्थ  ह ैऔर  श्रमिक  उनके  दास  इस

 विधेयक  का  श्रमिकों  का  वेतन  कम  करने  का  मूलभूत  दृष्टिकोण  श्रमिक  कानूनों  के  विधिशास्त्न  के

 विरुद्ध  ह ैऔर  नकारात्मक  है  ।

 इससे  सरकार  को  निरंकुश  शक्ति  मिल  जाएगी  ।  बीमा  एक  निगम  जनरल

 इंशोरेंश  कम्पनी  एक  स्वायत्त  निकाय  है  ।  इसका  मूल  ढांचा  ऐसा  है  कि  यह  अपने  स्वतंत्र  निर्णय

 ले  सकता  लंकिन  इस  विधेयक  से  सरकार  को  कामगारों  के  विरुद्ध  निर्णण  लेने  की  मनमानी

 शक्ति  मिल  जाएगी  ।  इस  विधेयक  का  उदेश्य  बीमा  कामगारों  को  कामगार  की  उस  परिभाषा
 की  परिध्रि  से  बाहर  रखना  है  जो  उच्चतम  न्यायालय  ने  बंगलौर  जल  प्रदाय  तथा  मल  निर्यास

 स्यवस्था  के  मामले  में  अपने  निर्णय  में  दी  इस  पर  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  था  कि  उन
 ध्यक्तियों  को  जो  देश  की  प्रभु  सत्तासंयनन  शक्ति  के  भ्रधीन  कर्मचारी  नहीं  कामगार

 इस  विधेयक  का  आधार  ही  यह  प्रकट  करता  है  कि  जो  लोग  सामान्य  बीमा  कम्पनी  में  काम

 कर  रहे  उन्हें  कामगार  की  इस  परिभाषा  की  परिधि  से  बाहर  रखा  यह

 सामूहिक  समझौते  की  जड़ों  पर  प्रहार  करने  जैसा  है  ।

 मैं  इस  विधेमक  का  इसलिए  भी  विरोध  करता  हूं  कि  इससे  कुछ  नौकरशाहों  के  हाथों  में

 सत्ता  का  केन्द्रीकरण  हो  जाएगा  ।  ये  मेरे  मुख्य  मुद्दे  हैं  ।

 मैं  अपने  मुद्दों  को  पुनः  दोहराता  हूं  ।  पहला  यह  है  कि  यह  विधेयक  उच्चतम  न्यायालय

 निर्णय  की  अवहेलना  करता  यह  नौकरणाहों  को  मनमानी  शक्तियां  देता  तीप्रे

 यह  श्रमिक  न्याय  शास्त्र  के  विरुद्ध  विधेयक  का  दृष्टिकोण  ही  बहुत  बुरा
 बातों  को  ध्यान  में  रखते  मेरा  कहना  है  कि  इस  विवेयक  को  पारित  करने  पर  जोर  न  दिया

 मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 भ्री  नारायण  चोबे  )  :  इस  विधेयक  का  हर  पहलू  से  विरोध  करने  में

 मैं  अपने  प्रिय  मित्र  स ेसहमत  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  जो  सुझाव  हम  आपके  द्वारा  दें  उसे  श्री

 जनादेन  पुजारी  सुर्ने  ।

 हाल  के  चुनावों  में  कांग्रेस  दल  ने  अनेक  ओद्योगिक  क्षेक्षों  और  ऐसे  क्षेत्रों  जिनमें  श्रमजीवी

 वर्ग  के  लोग  रहते  अच्छा  कार्य  किया  हम  कह  सकते  हैं  कि  इस  बार  श्रमजीवी
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 लोगों  ने  कांग्रेस  को  सत्तारूढ़  कराया  है  लेकिन  वे  इस  सरकार  के  कायं  पर  नजर  रख  रहे
 झौर  आप  यहां  उन  कमंकारों  जिन्होंने  आपको  सत्तारूढ़  किया  यह  तोहफा  दे  रहे

 यह  बहुत  ही  कठोर  विधेयक  है  ।  मैं  यह  समझने  में  असमर्थ  हूं  कि  सरकार  स्थिति  के  अनुसार
 विधेयक  में  संशोधन  करने  की  बजाय  इस  विधेयक  पर  क्‍यों  आग्रह  कर  रही  है  ।

 इस  विधेयक  को  लाने  का  एक  कारण  यह  है  कि  तृतीय  श्रेणी  के  एक  एक

 को  4080  रु०  भिल  सकते  हैं  जबकि  महाप्रबन्धक  को  वेतन--मूल  वेतन  तथा  महंगाई
 भत्ता  मिलाकर  न्यूनतम  और  अधिकतम  ग्रेड  में  3950  रुपए  और  4550  रुपए  मिलते  हैं  ।

 हमें  सही-लही  बात  करनी  ऐसे  उदाहरण  देकर  हमें  अपने  इरादों  को  नहीं
 छिपाना  सामान्य  बीमा  कारबार  में  25,000  तृतीय  श्रेणी  और  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी

 अधीक्षक  संवर्ग  समाप्त  होने  वाला  केवल  अब  50  कर्मचारी  अधीक्षक  हैं  और  उनके

 सेवानिवृत्त  होने  पर  कोई  भी  कर्मचारी  अधीक्षक  संवर्ग  में  नहीं  रहेगा  ।  अतः  जब  आप  इसको

 मुद्दा  बनाते  हैं  तो  यह  वास्तव  में  गम्भीर  स्थिति  मेरे  मित्र  ने  एक  समाजवादी  राष्ट्र  का
 उदाहरण  दिया  है  तथा  अमरीका  का  भी  जहां  जितना  अधिक  काम  आप  करंगें  उतना  अधिक  वेतन
 आ्रापकों  मिलेगा  ।  सोवियत  संघ  में  कुशल  कर्मकार  को  महाप्रबन्धक  के  मुकाबले  बहुत  अधिक
 वेतन  मिलता  अतः  आपको  इस  पर  ईर्ष्या  क्यों  क्योंकि  आप  पूंजीवादी  राष्ट्र  हैं
 मैं  नहीं  चाहता  कि  आप  समाजवादी  मानदण्ड  आप  इतना  देखें  कि  अब  सिर्फ  50
 व्यक्ति  बाकी  हैं  और  वे  भी  जल्दी  ही  चले  जाएंगे  और  आगे  ऐसी  स्थितिं  नही  होगी  ।  कर्मचारी
 संघ  भी  उसको  चाहते  हैं  कि  अगर  आप  चाहते  हैं  तो  इनको  आप  विनियमित  करें  ।  आप  विनियमित

 क्र  सकते  हैं  ।  लेकिन  आप  दशानन  रावण  की  तरह  सारे  संसार  के  प्रीछे  डंडा  लेकर  क्‍यों  पड़े  हुए
 हैं  ?  आप  संघ  के  बिलाफ  लड़  रहे  हैं  ।  वर्ष  1980  में  भी  जब  हमारे  वरतंमान  श्रम  मंत्री  उस  समय

 भी  श्रम  मंत्री  मुझे  यह्‌  बताया  गया  था  कि  सामान्य  बीमा  संस्था  ने  इन  बातों  को  युक्तिसंगत
 बनाने  के  लिए  की  गई  सम्बन्धी  बेठक  से  उस  समय  बहिगमन  किया  यह  आपकी

 सामान्य  बीमा  संस्था  ही  थी  जिसने  बैठक  से  बहिर्गमन  किया  और  तब  कर्मचारिय्रों  को

 विवश  होकर  मामला  न्यायालय  में  ले  पड़ा  ।  झर  उसके  आप  कहते  हैं  कि  आप
 न्यायालय  के  निर्णय  को  मानने  नहीं  जा  रहे  आपने  कहा  कि  आप  वह  सब  कुछ  करेंगे  जो

 आप  खण्ड  5(2)  में  कहा  गया  *

 अधिकरण  या  अन्‍य  प्राधिकरण  के  किसी  डिक्री  या  आदेश  में
 अथवा  तत्समय  प्रवृत  किसी  अन्य  पंचाट  या  अन्य  लिखत  में  किसी  बात  के
 होते  हुए

 आपने  इसमें  सब  कुछ  लिख  दिया  आपने  विधेयक  में  सब  कुछ  उल्लेख  कर  दिया  है  चाहे  वह

 यहां  है  या  नहीं  आपने  विधेयक  में  सब  कुछ  लिख  दिया  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इस  पर  विचार  करेंगे  और  इसके  लिए  आग्रह  नहीं  करेंगे  ।

 दूसरी  विशेष  बात  यह  है  कि  उनके  कुछ  विशेषाधिकार  आप  वापिस  ले  रहे  क्‍या  यह
 आप  कर  सकते  हैं  ?  उन्होंने  श्रमजीवी  वर्ग  के  लोगों  ने  कुछ  ग्रधिकार  संघर्ष  करके  लिए  ये

 अधिकार  उन्हें  किसी  सरकार  से  उपहारस्वरूप  प्राप्त  नहीं  हुए  उन्हें  जेल  जाना  उन्हें
 मरना  पड़ा  ।  तब  उनके  संघों  को  मान्यता  प्राप्त  कुछ  करार  किए  गए  व  कुछ  समझौते

 109
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 किए  गए  और  वे  कुछ  हद  तक  आगे  बढ़  भविष्प  निश्ठि  के  संबन्ध  में  आप  क्‍या

 रहे  हैं  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  भविष्य  निधि  मूल  वेतन  तथा  भहंगाई  भत्ता  को  मिलाकर  बनती

 है  ।  अब  आप  इरगमें  संशोधन  क्रेवल  सामास्य  वरीधा  कमंचारियों  लिए  कर  रहे  मूलਂ
 वेतन  का  10  प्रतिशत  ।  इस  देश  में  सामान्य  बीमा  कर्मचारी  ही  क्यों  नुकत्तान  छछाएं  |,  ,  यहां

 मेरी  समझ  के  बाहर  यही  बात  बीमारी  छुट्टी
 मामले  में  दूसरे  लोग  जो  लाभ

 उठाते  आप  उनको  लाभ  नहीं  उठाने  देना  चाहते  ।
 यह  वात  मेरी  नेहीं'आधी  ।

 *  ;  11४
 आप  बहुत  अधिक  मामलों  पर  बोल  रहे  जैसा

 ह  हम,सोच
 कि  आगर

 ब्ेतन  नीति  के  संवंत्र  में  कोई  बचनवद्धता  होती  तो  हमने  सभझोवा  कर  लिया  हृमः
 मान  लेते  कि  बह  देश  की  राय  है  ।  झाप  सभी  केस्द्रीय  मजदर  की

 आप  उनको  बजाकर  नीति  पर  निर्णव  लें  ।  लेकिन  आप  इन  वालों  पर  कभी  नहीं।क रते  ।

 धनी  लोगों  के  पास  जो  काला  धन  है  उस  पर  आप  नियंत्रण  नहीं  रखते  ।,  यह  आप

 व  डालमिंगा  पर  नियंत्रण  नहीं  रखते  ।  *  Pea  ik

 ्‌  हि  हि
 - ६  ।

 आपके  स/मने  इस  बात  #  बावजूद  लगमग  8,000  कर्मकार  में
 नौफूज़ी  ,

 दिए  गए  कि  आपने  कुछ  जिलों  का  राष्ट्रीयकरण  है  ।  न  तरह  वात
 कभी  सोचते  ही  नहीं  ।  राह  ही  गजरता  जा  रहा  आप  सत्ता  में  हाड़  |  ही  झाए

 जम  जैस  समय  गुजरता  रही
 है  मेहनत  कण  लोगों  व  श्रमज़ीवी  बू।गों  यह  हो  खा

 है  कि  आप  किस  वर्ग  के  हित  देख  रहे  हैं  ।  उगालिए  मैं  इस  विव्ेयक  का  बिशेध  हूं  हो  ,  ,.

 दसरी  चीज  यह  है  कि  सभी  कमंचारी  58  वर्ष  की  आय  तक  करਂ  सकते  हैं  ।  '  सामान्य
 बीमा  कम्पनी  के  सामले  में  आपके  पास  कमंचारियों  को  95  वर्ष  की  आयु  में  सेवा  निक्‍त  क्षरने  की

 निरंकुण  शक्ति  प्राप्त  क्यों  ?  आय तक 'काम करਂ  |  सामान्य
 ह  निक्‍त  की

 स्वाभाविक  रूप  मे  मैं  यह  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि.इन  बात  विज्ञार  किया

 कृपया  इसकी  लिए  आग्रह  मत  करे  ।  मुझे  आशा  है  कि  आप  इस  समय  भी  मजदूर
 सामान्य  बीमा  निभम  की  एक  बैठक  बलायेंगे  और  इसने  वुष्ठ  समाधान  नि;छ्लेंगे  फ़िर
 न्यायालय  में  जाएंगे  आपके  लिए  उच्चतभ  न्‍्यायालब  भी  कुछ  नहीं  आप

 इहे,,हैं
 न्यायवालिका  को  हम  सर्वोक्ष्च  रखना  चाहते  हैं  ।  श्राप  न्यायपालिका  को  स्वतंत्र  रखना  चाहते  हैं

 स्वतंत्र  न्यायपालिका  के  लिए  ऑपकी  चिन्ता  ऐसी  आए  ऐसा  विधायक  ली  रहे  जिसमें  आप

 ने  ैं  कि  आप  उच्चतम  ग्यगायाल॑य  का  निर्णय  से  सट्रैमत  नहीं  है  ।  यहे  एक  हर  सेपौस्तैंदा गैंदਂ  बीत  है  ||
 eta

 मैं  अपनी  पर्टी  ओर  विपक्ष  की  ओर  से  इस  विधेयक  का  कड़ा  विरोध  करता  हैं  ।  और

 अगर  आप  इम  आग्रह  फरेंगे  तो  हमे  स॑भा  मे  वेहिगीमंत॑  करना  पड़ेगा  |
 बैलਂ सकते  हैं  ।

 *  ह  ह

 हक  +
 2४९  ।  !  ॥  ।  ॥  ५  ॥  try  |

 द्

 रह

 रेहडी  :  उपाध्यक्ष  जनश्ल  हुशीरेंस  बिल  के

 जैक्टस  फोः  पहने  4५  ।  के  सरकार  धार्तालॉपकी  पद्धति  को  समाप्त  के

 सब  अधिकार  अपने  हाथ  में  कहती  है॥  आज  स्थिति'इस॑  प्रकोर  मैया

 जनरल  मैनेजर  शाये'तो  कुल  वेतन  2840  रुपये  मिलेशा,'ज॑र्येਂ  कि  एक
 '

 से  हैंਂ  वह

 सब अधिकार अपने' ह्ञाथ में लेना! चाहती है॥ आज स्थिति'इस॑ प्रकोर की हैਂ  त्‌
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 थर्ड  क्लास  पास  हुआ  प्रमोशन  पाते-पाते  जब  ऊपर  आता  है  तो  उसे  4082  रुपये  वेतन  मिलता

 इस  का  मतजब  है  कि  अफसर  का  वेतन  कम  और  सूप्रीन्टन्डेन्ट  का  वेतन  ज्यादा  ।  पहले  तो  इस

 तरह  की  परिस्थितियों  में  मैनेजमैन्ट  निगम  कर्मचारियों  के  साथ  बैठ  उन  के  साथ  वार्तालाप
 कर  के  इस  तरह  की  कटिनाईयों  को  दूर  किया  करते  लेकिन  अब  वे  सब  अधिकार  निगम  अपने

 हाथ  में  ले  लेना  चाहता  है-यह  मूलभूत  सिद्धात्तों  क ेखिलाफ  है  ।  इस  तरह  से  तो  दोनों  के  बीच  में

 एग्रीमैन्ट  नहीं  हो  सकता  है

 आज  जो  पद्धति  दूसरे  निगमों  में  प्रचलित  जैसे  फूड  कारपोरेशन  आफ्‌  इण्डिया  है  या
 दूसरी  सरकारी  निगम  वही  पद्धति  यहां  भी  चालू  रहनी  चाहिये  ।  वहां  जब  भी  वेतनों  के  सम्बन्ध
 में  इस  तरह  की  कठिनाई  आती  मैनेजमैन्ट  और  कमंचारी  वार्तालाप  कर  के  आपस  में  एग्रीमेन्ट
 करते  रहे  लेकिन  अब  वह  पद्धति  खत्म  हो  जायेगी  ।  इस  लिए  मैं  और  मेरी  पार्टी  इस  बिल  का
 विरोध  करते  हैं  और  मंत्री  जी  से  अनरोध  करता  हूं  कि  समय  की  मांग  को  समझ  कर  वे  इस
 बिल  को  विष्ठा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  को
 कठोर  और  श्रमिकों  के  खिलाफ  बताया  गया  मानतीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  करते
 हुए  यह  भी  कहा  है  कि  हम  मजदूरों  व  श्रमजीवी  वर्ग  के  खिलाफ  हैं  और  भारी  बहुमत  प्राप्त
 करने  के  बाद  श्रमजीवी  वर्ग  को  यह  उपहार

 दे
 रहे  हैं  ।

 मैं  विरोती  पक्ष  व  सत्ताधारी  पक्ष  के  अपने  मित्रों  का  उनके  बहुमूल्य  सुझावों  के  लिए
 धन्यवाद  करता  हूं  ।  इस  प्रश्न  पर  कि  क्या  कमंनारियों  के  वेतन  और  परिलब्धियों  में  कुछ  असंग्रति

 है  और  यदि  ऐसी  बात  है  तो  क्या  हमें  इस  असंगति  को  दूर  करना  आने  से  पहले  मझे
 परिलब्धियों  की  स्थिति  पर  आपका  ध्यान  दिलाने  की  अनुमति  दी  तीसरी  श्रेणी  का

 जिसका  मल  वेतन  525  रुपये  है  कोਂ  1906  रुपये  महंगाई  भत्ते  तथा  अन्य  भत्तों  के  रूप
 में  मिल  रहें  हैं  ।  इस  प्रकार  कुल  परिलब्धियां  जो  उसको  मिलेंगी  2431  रुपये  इसके
 साथ  ही  निगम  के  एक  अधिकारी  को  उसी  स्तर  जिसका  मूल  वेतन  530  रुपये  महंगाई
 भत्ते  तथा  अन्य  भत्ते  के  रूप  में  केवल  1384  रुपये  मिलेंगे  ।  कुल  मिलाकर  उसको  1914  रुपये
 मिलेंगे  को  ऐसी  में  2431  रु०  मिलेंगे  ।

 |

 ]  tint  |  vb  ।  ,)  ]  14  eth  |  poupoodae  |  ॥  एक

 (०7  +  अगर  अधिकारी  का  मूल  ब्रेतन।60|  रुपये  उसका  कुल  2154
 के  कर्त्रारी!का/मूल।  ह्वीने  पर  27५95  |  हँपते

 होगाਂ  ॥  8!  a  es  Vj  ४३  1  +  |  हा  11  का  111  |  Tepe  ik  Ti  bse

 WT  अधिक  की  भूले
 बेतने

 1000!  हवन  हैं'ती  उसको  वेतेन  2840  २4४
 होश

 जबकि  खेणी॥॥  के  कर्मचारी  कोਂ  मूर्त  बेसन  पर  riper  पर्व

 मिलेंगे  |  अधीक्षक  तृतीय  भैंणी  का  कर्मचारी  है  ।  ।  हिल  हक  व  तो  से  व  क  कवाव७

 ॥  फाविक  वात  .  _  3  है  6  व  |  ॥  3॥  ॥६  thr  551

 से  पर  विचार  करना  हो श्री  जर्नादन  पुजारी  :  हमे  इस  पर  विच  ना  होगा  कि  क्‍या  यह  निमरम  के

 सुब्य  वस्थित:कार्य./चालत,।  पोलीसी/मदृहकों  के  वप्र  के  होकर कर  ऋाए।ाभिंगम  को

 16)



 साधारण  बीमा  कारबार  संशोधन  विधेयक  25  1985

 इसी  प्रकार  बढ़ने  दिया  गया  तो  निगम  का  क्‍या  होगा  ?  श्रधिकारीगण  कैसा  महसूस  करेंगे  ।  हम  इस
 पर  विचार  करते  हैं  कि  लिपिकीय  कमंचारियों  व  अधिकारियों  की  क्‍या  जिम्मेदारियां  हैं  किस

 पर  अधिक  जिम्मेदारी  है  ।  अधिकारीगण  उत्तरदाबी  उन  पर  अधिक  जिम्मेदारी  हैं  ॥

 विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्थों  ने  चीन  का  उदाहरण  दिया  यह  चीन  नहीं  है  ।  यह

 भारत  हमें  यहां  भारत  में  रहना  है  ।  हमें  बाहर  का  वातावरण  देखना  होगा  ।  अधिकारी  क्‍या

 सोचेंगे  !

 )

 भरी  मारामण  थोबे  :  हम  जानते  हैं  यह  भारत  वह  भारतीय  आप  भारतीय  हैं  ।

 हम  सब  भारत  में  है  ।

 रन
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  सदस्थों  से  अनुरोध  है  कि  वे  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  मंत्री  महोदय  रोज  ही  ऐसे  बोलते  हैं  ॥

 झी  जनादंन  पुजारी  :  कुछ  माननीय  सदस्य  पुराने  हैं  और  वे  जिम्मेदार  सदस्य  हैं  ।

 )

 उवाध्यक्ष  महोश्य  :  इनको  ग्रपनी  बात  समाप्त  करने  दें  ।

 भरी  जनादंग  पुजारी  :  प्रब  में  अधिनियम  के  उपबन्धों  पर  आता  हूं  ॥  इन  कम्पनियों  का

 विलय  वर्ष  1972  में  हुआ  था  ।  इन  106  बीमा  कम्पनियों  का  विलय  हुआ  और  इनका

 करण  किया  गया  ।  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌  कर्मचारियों  कर ेलिए  वर्ष  1974,  1975,  1976

 और  1977  में  ये  योजनाएं  शुरू  की  गई  थी  ।  बाद  में  1980  में  एक  संशोधित  योजना  शुरू
 की  गई  |

 1.00  ०१०

 जहां  तक  1980  की  योजना  का  सम्बन्ध  हालांकि  इस  पर  गहराई  से  आपसी

 विमझ्  हो  गरुका  कर्मचारियों  ने  इस  योजना  को  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनोती  दी  हुई  जब

 इसको  चुनौती  दी  गई  थी  तब  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  था  )
 हम  सब  प्रजातन्त्र  की  बात  कर  रहे  और  ये  मुझे  अपनी  बात  भी  नहीं  कहे  दे  रहे  हैं  ।  उनको

 पहले  मेरी  ब्रात  सुननी  चाहिए  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  1974,  1975,  1976  व  1977

 की  योजनाएं  मौजूद  वे  उन  योजनाओं  के  खिलाफ  न्यायालय  में  नहीं  गये  हैं  ।  ये  योजनाएं

 निगम  कर्मचारियों  के  हित  में  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  ने  क्‍या  निर्णय  दिया  है  ?  उच्चतम

 न्यायालय  ने  कहा  है  कि  सरकार  को  कोई  अधिकार  नहीं  सरकार  अधिनियम  के  उपबन्धों  से

 बाहर  नहीं  जा  सफती  ।  अधिनियम  कया  है  ?  योजना  का  सम्बन्ध  .  .  .  .  ...  .  .  होना  चाहिए  ।

 )

 उपाष्यक्ष  महोश्य  :  कृपया  ब्यवंधान  न  डालें  ।  इन्हें  भ्रपनी  बात  समाप्त  करने  दें

 |
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 श्री  जनादन  पुजारी  :  मैंने  इनकी  बात  पूरे  ध्यान  से  मैंने  कोई  व्यवधान  नहीं
 डाला  ।  मेरी  बात  सुनने  के  लिए  इनको  भी  शिष्टाचार  दिखानो  चाहिए  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  ये  योजनाएं  इस  व्यवसाय  के  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌  लागू
 की  गई  थी  ।  अब  क्या  हुआ  है  ?  उन्होंने  केवल  1980  की  योजना  को  ही  चुनोती  दी  उन्होंने

 पहली  योजनाओं  को  चुनौती  नहीं  दी  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  क्या  निर्णय  दिया  है  ?  उच्चतम
 न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  है  कि  सरकार  को  इन  योजनाओं  को  जो  विलय  से  सम्बन्धित  नहीं  है

 लागू  करने  का  कोई  भ्रधिकार  क़रहीं  .  .......-  )  ।

 थ्रो  अजय  विश्वास  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  मन्त्रो  महोदय
 ने  बताया  कर्मचारियों  का  संघ  1974  की  योजना  के  विषय  में  उच्चतम  न्यायालय  में  नहीं
 गया  था  ।  मैं  उसके  सम्बन्ध  में  बताना  चाहता  हूं  कि वह  एक  आपसी  समझौता  था  ।  ये  सदन  को

 गुमराह  कर  रहे  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  मंत्री  जी  अपनी  बात  जारी

 श्री  जनादन  पुजारी  :  उच्चतय  न्यायालय  ने  यह  कहा  है  कि  जो  योजनाएं  लागू  की  गई  हैं
 वे  विलय  से  सम्बन्धित  यह  ठीक  नहीं  पाई  गईं  ।  अतः  यह  नियम  को  बनाने  के  सरकार  के

 अधिकार  से  बाहर  है  ।  यह  भी  कहा  गयां  है  कि  सरकार  कोई  उपयक्त  कानून  बनाने  व  कोई
 उपयुक्त  संशोधन  लाने  के  लिए  स्वतंत्र  यह  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  है  ।  परन्तु  यह
 सरकार  को  कोई  ऐसा  उपयुक्त  कानून  बनाने  से  नहीं  रोकता  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  उचित  समझती

 हो  और  जिसे  बनाने  की  शक्ति  सरकार  ग्रहण  करना  चाहती  हो  ।  माननीय  सदस्यों  को

 कुछ  संयम  रखना  चाहिए  ।  क्‍या  होगा  ?  इसका  क्‍या  प्रभाव  होगा  ?  इसका  कया  परिणाम  होगा  ?

 सारे  कर्मचारियों  ने  भी  1974,  1975,  1976  व  1977  की  योजनाओं  को  स्वीकार  कर  लिया

 है  क्योंकि  यह  प्रशासन  व  कर्मचारियों  के  हित  में  थी  ।  कल  इस  निर्णय  को  लकर  अगंर  कोई

 व्यक्ति  योजना  के  विपरीत  जाता  है  तो  उच्चतम  न्यायालय  यह  निर्णय  देगा  कि  केन्द्रीय  सरकार

 को  इस  पर  कानून  बनाने  की  शक्ति  नहीं  है  क्योंकि  यह  उसकी  व्याप्ति  से  बाहर  है  ।  इन  खामियों

 को  दूर  करने  व  इन  कमियों  पर  काबू  पाने  के  लिए  हम  यह  कानून  बनाना  चाहते  हैं  ।

 दूसरी  बात  जिस  पर  यहां  जोर  दिया  गया  है  वह  यह  है  कि  हमने  कर्मच्चारियों  को  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  सीमा  से  बाहर  कर  दिया  अब  हम  उनको  इसकी  सीमा  में  ला  रहे  हैं
 लेकिन  यह  उपबन्ध  पहले  वाले  1972  के  अधिनियम  में  पहले  से  ही  था  ।  मुझे  इससे  सम्ब्नन्धित  भाग

 की  इजाजत  दी  जाए  ।  धारा  16  इस  प्रकार  है  :--

 घारा  के  उपबन्ध  और  इसके  अधोन  बनाई  गई  कोई  तात्कालिक  प्रवृत्त  किसी
 विधि  या  पंचाट  या  अन्य  साधन  में  किसी  बात  के  भ्रन्यया  होते  हुए  प्रभावी

 होगी  हि

 ऐसा  नहीं  है  कि  हम  इसे  अब  प्रभाव  में  ला  रहे  इस  तरफ  के  माननीय  सदस्यों

 ने  कहा  है  कि  लोगों  ने  मजदूरों  ने  हाल  के  चुनाव  में  हमें  मत  दिया  ।
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 शी  नारायण  थौथे  :  बहुत  जल्दी  वे  आपका  साथ  छोड़  देंगे

 थ्री  जनादंन  पुजारी  :  मैं  यहां  इस  बात  कों  एकदम  स्पष्ट  करना  चाहता  श्रमिक

 हमारे  साथ  श्रमिक  कांग्रेस  पार्टो  क ेसाथ  थे  ।  यहां  तक  कि  जीवन  बीमा  निगम  अधिनियम
 में  भी  अभिन्न  उपबंध  और  समान  शब्द  दिए  गये  वे  उच्चतम  न्यायालय  में  गए  और  उच्चतम

 न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  कि  यह  संवैधानिक  है  और  केन्द्र  सरकार  को  यह  अधिकार  है  कि
 झोर  अभी  मतदाता  ने  भी  वर्तमान  सरकार  को  मतदान  दिया  यह  अष्यादेश  हाल  ही  में  हुए
 चुनावों  से  पूर्व  जारी  किया  गया  था|  केवल  इतना  ही  जीवन  बीमा  निगम  संशोधन  पहले
 भी  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  कि  यह  संवैधानिक  असंवैधानिक  नहीं  ।

 उन्होंने  ऐसा  कहा  आप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  श्रमिकों  को  इसकी  जानकारी  नहीं  थी  ।
 श्रमिकों  ने  इस  का  समर्थन  किया  क्‍योंकि  यह  प्रशासन  के  हित  में  और  इससे  लागत  भी  कम

 आएगी  ।  इसलिए  श्रमिकों  ने  इसका  समर्थन  किया  ।

 अब  मैं  अन्य  मुददे  पर  आता  हूं  ।  उन्होंने  पूछा  है  कि  संख्या  कितनी  है  ।  निगम  में

 145  अधीक्षक  हैं  ।

 शी  भारायण  चोले  :  कर्म  चारियों  की  संख्या  कया  है  ?

 थी  जमादन  पुजारो  :  अब  इस  पर  सदन  को  विचार  करना  है  कि  कया  हम  यह  असंवति

 बनी  रहने  किसी  जगह  हमें  इसे  रोकना  होगा  ।

 मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  झोर  दिला  रहा  हूं  ।  हम  कमजोर  वर्गों  की बात  कर  रहे

 हैं  ।  मामनीय  विपक्षी  सदस्य  भी  कमजोर  वर्गों  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  उन

 31  करोड़  जिनकी  आय  65  रुपये  से  अधिक  नहों  गरीबी  रेखा  से  नीचे  का  जीवन

 ब्यतीत  कर  रहे  ..  .....  .

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  बिरला--प्भी  की  बात  कही  है  ।  कृपया  उन्हे  अपना

 वक्तव्य  समाप्त  करने  दीजिए  ।

 री  जनादन  पुजारी  :  उन्हें  उत्तर  देना  भी  मेरा  कर्तव्य  मैं  केवल  आपका  ध्यान  इस

 ओर  दिला  रहा  यह  केन्द्र  सरकार  की  जिम्मेदारी  यह  कांग्रेत  सरकार  की  जिम्मेदारी

 उन्होंन  राष्ट्र  को  यह  वचन  दिया  है  कि  कमजोर  वर्गों  की  रक्षा  की  आएगी  ।  किसी  को  यह  नहीं

 समझना  चाहिये  कि  बेकिंग  सेवा  निर्धनों  के  लिए  नहीं  बैंकिव  सेवा  को  निर्धन  ओर  कमजोर  वर्गों

 के  लाभ  के  लिए  काम  करना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  वाद-विवाद  के  दौरान  उठाए  गए  मुद॒दों  के  संबंध  में  भ्रपने  उत्तर

 को  समाप्त  करता  हूं  ।

 )
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुके  उसी  मुद्दे  पर  चर्चा  करने

 का  प्रश्न  ही  नहीं  आप  पहले  ही  विरोध  कर  चुके  हैं  और  सब  कुछ  बोल  चुके  आप  सब
 को  चिल्लाना  नहीं  चाहिये  ।  कृपया  अपनी  सीट  ग्रहण  कीजिए  ।  आप  में  से

 कई  सदस्य  खड़े  हैं  ।
 आप  पहले  ही  अपने  विचार  व्यक्त  कर  चुके  आप  सुझाव  दे  चुके  अब  सब  कुछ  कहा
 जा  चुका

 श्री  थम्पन  थामस  :  हमें  इतनी  जल्दी  विधेयक  पारित  करने  के  लिए  नहीं  कहा  जाना

 यह  ठीक  नहीँ  है  ।

 महोदय
 :  प्रश्न

 साधारण  बीमा  कारबार  1972  में  और  संशोधन
 करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 डा०  सरदोश  भी  नारायण  चोबे  शोर  कुछ  प्रन्य  माननीय  सदस्यगण
 भवन  से  बाहर  चले

 उवाध्यक्ष  महोदय  ब्रधेयक  पर  खंडव।र  चर्चा  करेंगे  ।  प्रश्न है  :

 खंड  2  से  6  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 2  से  6  विधेवक  में  जोड़  दिए गए  ।”

 खंड  1,  श्रधिनियम  सूत्र  श्ोर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  जनाबंन  पुज/री  : मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”  श्र
 टी

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।
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 1.14  म०प०

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 तथा

 _  राजधानो  क्षेत्र  योजना  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  17  और  18  पर  एक  साथ  चर्चा  करेंगे  ।

 1,14}  स०्प०  रा we

 शरद  डिघे  पीठासोन

 ..  सैंभापति  महोदय  :  श्री  सोज  संकल्प  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 ओ०  संफुद्दीन  सोज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :  --

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  19  1984  को  प्रख्यापित  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  1984  (1984  का
 ्रध्यादेश  संख्या  11)  का  निरनुमोंदन  करती  है

 सभापति  मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  किये  जा  रहे  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  बोर्ड  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 महोदय  यह  अध्यादेश  अक्तूबर  में  जारी  किया  गया  अब  इसे  विधेयक्र  के  रूप  में

 प्रस्तुत  किया  जा  रहा  मुझे  इस  विधेयक  के  पारित  किये  जाने  पर  गंभीर  आपत्ति

 दिल्‍ली  का  विस्तार  बड़ी  तेजी  से  हो  रहा  इसके  लिये  उच्चित  योजना  बनाने  की

 आवश्यकता  है  लेकिन  दिद्वेधषक  में  जिस  योजना  का  विचार  दिया  गया  वह  हमारे  संविधान

 के  उपबंधों  के  प्रतिकूल  शहरी  क्षेत्रों  में  सलम  बढ़  रहे  मैं  इस  विधेयक  के  विरोध  में

 जो  कुछ  कह  रहा  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  उम्त  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 सभापत्ति  शायद  वे  इन  गंदी  बसतथों  का  विस्तार  उत्तर  राजस्थान  तंथा

 हरियाणा  तक  करनः  चाहते  पिछले  वर्ष  अक्तूबर  में  प्रद८।पित  अध्यादेश  की  पृष्ठभूमि  कुछ

 नहीं  थी  परन्तु  एक  राजनैतिक  चाल  शायद  वे  इस  अध्यादेश  की  उद्घोषगा  से  कुछ
 राजनैतिक  लाभ  उठाना  चाहते  हैं  और  अब  उन्होंने  विधेयक  प्रस्तुत  किया  मैं  सरकार  को

 सतर्क  करना  चाहता  हूं  कि  इसकी  प्रतिक्रिया  बहुत  ही  गम्भीर  यहू  इतना  महत्वपूर्ण
 मसला  है  जिस  पर  मैं  सुझाव  देना  चाहता  चूंकि  यह  प्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  विवेयक  है  जिसमें

 व्यावहारिक  रूप  से  दिल्‍ली  से  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  की  सीमाओं  को  बढ़ाया  जा 3

 116



 5  1906  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  पोजना  बोर्ड  अध्यादेश  के  निरनुमोदन
 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक

 रहा  है  और  यद्यपि  इन  राज्यों  की  विधान  सभाओं  ने  इस  विचार  को  स्वीकार  कर  लिया

 इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामले  पर  लोगों  से  विचार-विमर्श  नहीं  किया  गया  है  ।  बहुत  सी

 संस्थायें  विरोधी  पक्ष  भी  है  जिनसे  सलाह-मशविरा  नहीं  किया  गया  है  और  जटिलताओं  का  हल

 नहीं  निकाला  गया  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  काये  के  लिये  समुचित  धन  उपलब्ध  कराया

 जायेगा  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  संशोधित  वुहत  योजना  और  इस  कार्यक्रम  की

 क्रियान्विती  में  कितना  धन  के  बारे  में  जानते  ही  अगर  पर्याप्त  धन  उपलब्ध

 नहीं  है  तो  गंदी  बस्तियां  हरियाणा  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  ओर  फंलेंगी  ।  जब

 तक  विरोधी  पक्षों  से  राष्ट्रीय  स्तर  पर  न  सही  परन्तु  विशेष  रूप  से  उत्तर  राजस्थान  तथा

 हरियाणा  सरकारों  के  साथ  सलाह-मशविरा  नहीं  किया  जाता  तब  तक  सरकार  प्री  जटिलताओं

 को  जानने  की  स्थिति  में  नहीं  अन्यथा  इन  राज्यों  को  सांविधिक  बोड  के  अधीन  कार्य

 करना  पड़ेगा  जिसके  अध्यक्ष  निर्माण  तथा  आवास  मंत्री  यह  संविधान  द्वारा  सुनिश्चित
 अधिकारों  को  छीनना  होगा  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  प्रचलित  भ्रष्टाचार  के  लिये  प्रसिद्ध  है
 और  यह  बात  देश  के  लोग  भी  जानते  हैं  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  बहुत  ही  सस्ती  दरों  पर

 जमीन  खरीदती  है  तथा  भावी  मालिकों  को  यह  जमीन  अत्यधिक  ऊंची  दरों  पर  आवंटित  की  जाती

 सभी  तरह  का  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  और  माननीय  मंत्री  महोदय  समस्या  से  अवगत  हैं  ।

 हम  जानते  हैं  कि  वे  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  क्रिया-कलापों  को  साफ-सुथरा  बनाना  चाहते  है  ।

 परन्तु  इसी  दौरान  जो  कुछ  भी  दिल्ली  में  होता  है  वह  पड़ौसी  राज्यों  में  भी  किया  जायेगा  ।

 एक  और  आशंका  है  कि  कृषि  भूमि  को  भी  आवासीय  प्रयोजनों  के  लिये  श्रजित  किया

 जायेगा  और  चूंकि  कोई  प्रभावी  योजना  न  होने  की  वजह  से  सम्पूर्ण  कार्यक्रम  असंतुलित  होगा  ।

 वास्तव  में  यह  विधेयक  बहुत  ही  अच्छा  जो  मुझे  स्वीकार  परन्तु  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इसे  इसी  अवस्था  में  पारित  करने  के  लिये  दबाव  न  डालें  और  इस
 सदन  में  इसे  पारित  मैं  उन  से  अनूरोध  करूंगा  कि  वह  इसे  प्रवर  समिति  के  पास

 भेजने  पर  विचार  करें  और  इस  बारे  में  लोगों  को  सोचने  का  मौका  दें  और  इसके  बाद  सरकार

 को  इस  विधेयक  को
 पुर:स्थापित्र  करने  तथा  इसे  पारित  करने  का  पूरा  अधिकार  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  सांविधिक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  19  1984  को  प्रख्यापित  राण्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  1984  (1984  का

 अ्रध्यादेश  संख्या  11)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”
 कट wer

 निर्माण  और  आवास  मंत्रो  अब्दुल  :  सभापति  मैं  प्रस्ताव  करता

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  योजना  तैयार  करने  और

 ऐसी  योजना  के  कार्यान्वयन  को  समन्वित  तथा  मानिटर  करने  और  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  में  भूमि  के  उपयोग  के  नियंत्रण  तथा  अवसंरचना  के  विकास
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 योजना  विधेयक
 डन्‍.रनरकइकइन्‍ञस्‍--+  +-नन  ८  ८5  +-

 के  लिये  सामंजस्यपूर्ण  नीतियां  बनाने  के  जिससे  कि  उस  क्षेत्र  के  किसी
 भी  अव्यवस्थित  विकास  को  रोका  जा  योजना  बोर्ड  के  गठन  का  और  उससे

 सम्बन्धित  या  उससे  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य

 सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 इस  विधेयक्र  का  उद्देश्य  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  लिये  सांविधिक  प्राधिकरण  की

 स्थापना  करना  यह  प्राधिकरण  इस  क्षेत्र  के  लिये  योजना  तैयार  उसकी  निगरानी  और

 विकास  कर  इस  क्षेत्र  में  भूमि  के  उपयोग  के  नियंत्रण  तथा  अवसंरचना  के  विकास  के  लिये  एक

 सामंजस्यपूर्ण  नीति  बनाने  के  लिये  जिम्मेदार  होगा  ताकि  इस  क्षेत्र  में  अव्यवस्थित  शहरीकरण
 रोका  जा  सके  और  संतुलित  प्रगति  हो  सके  ।  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  अन्त्गंत  लगभग  30

 हजार  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  है  और  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  भाग  और  सम्पूर्ण
 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  इसमें  शामिल  दिल्‍ली  महानगर  क्षेत्र  की  जनसंख्या  1981  में  71

 लाख  थी  यदि  वतंमान  प्रवृत्ति  बनी  रही  तो  वर्ष  200  में  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  2  करोड़  पहुंच
 जायेगी  ।  जनसंख्या  वृद्धि  की  सम्भावना  पै  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  विस्तार  पर  विनियमन

 की  आवश्यकता  उत्पन्न  हो  गई  और  जल  आवास

 ग्रौर  अन्य  सुविधाग्रों  के  समुचित  वितरण  श्रौर  रख-रखाव  सम्बन्धी  मूल  सेवाश्ों  को  सुनिश्चित
 करना  आवश्यक  हो  गया  इसके  लिये  सम्पूर्ण  क्षेत्र  और  इसके  समीपवर्ती  स्थानों  के  लाभ

 की  योजनाएं  सावधनीपूवं  क  तैयार  कर  उन्हें  क्रियान्वित  करने  की  झ्ावश्यकता  है  ।  इस  पृष्ठभूमि
 को  ध्यान  में  रखकर  राजस्थान  झ्लौर  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  और

 संविधान  के  अनुच्छेद  252  के  अधीन  इन  राज्य  विधान  मण्डलों  से  आ्रावश्यक  ग्रधिकार  प्राप्त

 करने  के  बाद  मौजूदा  कानून  लाथा  गया  मैं  यह  बात  स्पथ्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  संबंधित

 राज्यों  के  कार्य  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  जायेगा  और  इसका  उद्देश्य  इस  समूचे  क्षेत्र  के विकास

 का  मिला-जुला  प्रयत्न  करना  ही  इसका  उद्देश्य  है  ।

 इन  शब्दों  के  साय  मै  समा  की  स्वीकृति  के  लिये  यह  विवेबक  प्ररतुत  करता  हूं

 समापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  :---

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  योजना  तबार  करने  भौर

 ऐसी  योजना  के  कार्यान्वयन  को  समन्वित  तथा  मानिटर  करने  और  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  में  भूमि  के  उपयोग  के  नियंत्रण  तथा  अबसंरच्नना  के  विकास  के

 लिये  सामंजस्यपूर्ण  नीतियां  बनाने  के  जिससे  कि  उस  क्षेत्र  के  किसी  भी

 अव्यवस्थित  विकास  को  रोका  जा  योजना  बोर्ड  के  गठन  का  और  उससे

 सम्बन्धित  या  उससे  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध्र  करने  वाले  राज्य

 संभा  द्वारा  पर  विज्वार  किया

 श्री  - बड़डे  सोभागेद्रीश्यर  राव  :  सभाफति  माननीय  मंत्री

 महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  किये  विधेयक  के  उद्देश्य  और  कारणों  से  मैं  सहमत  लेकिन  मैं  यह

 अनुभव  करता  हूं  कि  प्रस्तावित  विधेयक  के  प्रावधानों  में  कुछ  परिवतंन  करना  प्रत्यन्त  झावश्यक

 है  ।
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 योजना  विधेयक

 सर्वप्रथम  यह  बोर्ड  एक  समिति  का  करेगा  ।  अर्थात्‌  योजना  समिति  बोड्  के  काम

 में  सहायता  प्रदान  करेगी  ।  समिति  के  सदस्पों  में  अधिकारीगण  भी  श्रर्यात्‌  बोर्ड  का
 भारत  सरकार  का  प्रस्येक  राज्य  में  शहरी  विकास  का  प्रभारी

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  नगरीय  तथा  ग्रामोण  .  .  .  .  .  .  .  .  ग्रायोजना

 नई  दिल्‍ली  का  मुख्य  नियोजक  और  संबंधित  प्रत्येक  भाग  लेने  वाले  राज्य  का  मुख्य  नगर  नियोजक

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  वह  इस  समिति  में  एक  गैर-सरकारी  सदस्य  भी

 शामिल  कर  लें  जो  जनता  का  प्रतिनिधि  ग्रवथवा  ऐसा  नागरिक  हो  जो  ईमामदारी  और

 विकास  के  लिये  विख्यात  हो  ।  ऐसा  न  किया  गया  तो  प्रजातांत्रिक  मूल्य  और  धारणाएं  स्पष्ट

 रूप  से  ग्रथंहीन  बन  जाएंगी  ।  इसमें  सब  अधिकारी  उच्च  स्तर  वाले  हैं  और  उनके  पास  जमता

 की  बात  को  धैर्थपूवंक  सुनने  के  लिये  अधिक  समय  नहीं  होगा  ।  लोगों  को  अपने  विचार  व्यक्त

 करने  और  सुझाव  देने  का  अवसर  मिलना  वास्तव  में  सरकार  लोक  प्रतिनिधियों  को

 पंचायत  समितिथों  और  जिला  परिषदों  में  अध्यक्ष  बनाने  का  श्रवसर  प्रदान  करती  है  और  विकास
 सम्बन्धी  कामों  में  उन्हें  उत्तरदायित्व  सौंपा  गया  इस  प्रकार  इस  योजना  समिति  जो  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  में  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  प्रत्येक  राज्य  से

 एक  एक  गैर-सरकारी  सदस्य  स्रस्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  खंड  12  में  जो  कुछ  कहा  गथा  अर्थात्‌  क्षेत्रीय  योजना  को
 अंतिम  रूप  देने  से  पूर्व  .  .  .  .  .  .  .  -  -..-”  उसके  इसका  हजारों  लोगों  के  '  लाभ के

 उस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  अथवा  उस  क्षेत्र  से  संबंध  रखने  वाले  निम्मेघ्तर  लोगों
 के  लाभ  के  अथघा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  सेमन्क्‍्ति  और  विनिधमित  जो  कि

 इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  रुचि  रखने  वाले  व्यक्तियों  के  के  लिए  समस्यार-पतों  के
 माध्यम  से  थ्यापक  प्रचार  किया  जाए  ताकि  उन्हें  इस  समिति  के  बारे  में  फ्ता  लग

 सभी  समझदार  और  जिम्मेदार  लोगों  को  समांचार-पत्रोंਂ  के  माध्यम  से  बिल्कुल  स्पध्ट  कर  दिया  जाना
 चाहिए  ताकि  वे  अपने  विचार  प्रकट  कर  सकें  और  सुझ्नाव  दे  सकें  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  लोगों  को  एक  अवसर  दें  ।

 सभापति  खंड  33  में  एक  और  विषय  के  बारे  में  कहा  गया  है  ।

 हि  कोई  जो  बोर्ड  द्वारा  इस  निमित्त  साधारणतयथा-या
 विशेषतया  प्राधिक्ंत  किया  गया  किसी  भूमि  या  में  सभीਂ  युक्तियक्त
 समयों  पर  प्रवेश  कर  सकेगा  और  वहां  ऐसी  बातें  कर  जो  किनन्‍्हीं

 सकमों  को

 विधिपुर्वक  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  या  कोई  परीक्षण  या  जो

 इस  पभ्रधिनिथम  के  भ्रधीन  बोर्ड  द्वारा  किसी  शक्ति  के  या  किसी  कृत्य  के

 पालन में  प्रारम्भिक  या  उससे  भ्ननुर्षगिक  करने  के लिए  आवश्यक

 '
 इसकेਂ  नोंचे  और  वाक्य  है  जो  कहता
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 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोड  प्रध्यादेश  के  निरनुमोदन  25  1985

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र

 योजना  विधेयक

 ऐसा  कोई  व्यक्ति  किसी  भवन  में  या  निवासगृह  से  संलग्न  किसी  बन्द  अहाते
 या  उद्यान  में  तब  तक  प्रवेश  नहीं  करेगा  जब  तक  उसने  प्रवेश  करने  के  अपने
 आशय  की  उसके  अधिभोगी  को  कम  से  कम  तीन  दिन  की  लिखित  सूचना  न
 दे  दी  हो

 ना  अत  ऑननयाणण  अधि  अत  नी  इसमें भवन और अहाते को लिया ग्रया है । परन्तु खाली पड़ी कृषि भूमि

 इसमें  भवत  और  अहाते  को  लिया  ग्रया  है  ।  परन्तु  खालो  पड़ी  कृषि  भूमि  के  बारे  में

 क्या  है  इस  बोड्ड  द्वारा  प्राधिकृत  व्यक्ति  आकर  सीधा  यह  कहता  है  कि  उसने  इस  भूमि  का  कब्जा

 ले  लिया  यह  उचित  नहीं  है  ।  एक  एक  अनपढ़  व्यक्ति  एक  ग्रामीण  को  भी

 अपनी  शिकायत  कहने  का  अवसर  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  मानतीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  सरकार  को  भूमि  के  मालिक  को  भी

 तीन  दिन  का  नोटिस  देना  चाहिए  ।

 सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वह  इस  सम्बन्ध

 में  आवश्यक  संशोधन  करने  हेतु  इस  विधेयक  को  प्रवर  स।भेति  के  पास  विचारार्थ  भेजें  और

 बाद  में  इस  विधेयक  को  पुनः  सभा  के  समक्ष  लाएं  ।  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका
 आभारी  हूं  ।

 करी  गिरघारों  साल  व्यास  सभापति  नेशनल  केपिटल  रीजन

 प्लैनिग  बोर्ड  1985  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  बिल  को  लाने  के  जो  आब्जैक्ट्स
 बताये  हैं  उनसे  मैं  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  मेरी  तो  आपसे  प्रार्थना  है  कि  हमारे  राजस्थान  में  आपने

 केवल  अलवर  में  इसको  स्थापित  किया  इसकी  बजाए  और  भी  जो  पास  का  इलाका  जो  कि

 दिल्‍ली  के  पास  पड़ता  है  जेसे  भरतथुर  का  उस  इलाके  को  भी  इसमें  शामिल  कर  लिया

 जायेगा  तो  निश्चित  रूप  से  उस  क्षेत्र  का  बहुत  विकास  इस  प्रकार  का  सुझाव  हमारी
 राज्य  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  सामने  रखा

 राजस्थान  एक  बहुत  पिछड़ा  हुआ  प्रान्त  यहां  पर  इंडस्ट्री  और  दूसरी  चीजों  की

 बहुत  कमी  है  ।  अगर  दिल्‍ली  की  इस  बड़ी  कैपिटल  से  उसको  जोड़  दिया  जायेगा  तो  वह  पिछड़ा

 हुआ  क्षेत्र  काफी  तरक्की  करेगा  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  व्यवस्था  की  गई  है  वह

 बहुत  ही  प्रशंसनीय  है  ।  बहुत  वर्षों  से  हम  सुन  रहे  थे  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  यहां  की  जा

 रही  है  लेकिन  सन्‌  50,  60  के  प्रास  पास  इस  बोर्ड  को  बनाने  की  बात  हुई  थी  और  उसके

 बाद  आज  सन्‌  85  में  बोड़  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  यह  बिल  यहां  प्रस्तुत
 कर  के  पास  कर  रही  इस  काम  में  बहुत  बड़ी  देरी  हुई  है  और  उस  से  दिल्‍ली  को  बहुत  बड़ा

 नुक्सान  हुआ  यहां  के  पर्यावरण  को  खराब  करने  में  यहां  जो  इतनी  सारी  इंडस्ट्रीज  लगी

 हैं  उन्होंने  उसमें  बहुत  सहयोग  दिया  60-65  लाख  की  आबादी  यहां  पर  हो  गई

 दिल्ली  की  इस  आबादी  को  पर्यावरण  के  खराब  होने  की  वजह  से  बहुत  नुकसान  हो  रहा  ये

 जितनी  इंडस्ट्रीज  हैं  इनको  दिल्‍ली  की  एरिया-से  बाहर  निकाल  कर  ले  जाना  चाहिए  ताकि  यहां



 5  1906  राष्ट्रीय  शाजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  अध्यादेश  के  निरनुमोदन
 के  बारे  में  साविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र
 योजघा  विधेयक्ष

 जज  -

 की  आबादी  को  अच्छी  आबोहवा  मिल  सके  और  उससे  उनकी  तन्दरुस्ती  किसी  प्रकार  से  खराब

 न  हो  ।  इसके  अलावा  इसकी  बढ़ोत्तरी  में  भी  प्लानिंग  होनी  चाहिए  ।  जितनी  आबादी  यहां  बढ़ेगी
 उसके  लिए  पानी  बिजली  सड़कों  की  और  जितने  दूसरे  प्रकार  के  डेवलपमेंट  के  काम  हैं
 उनकी  सबकी  बहुत  आवश्यकता  होगी  ।  इसलिए  जब  तक  पूरे  तरीके  से  प्लानिंग  करके  इस
 व्यवस्था  को  नहीं  बनाया  ज्ञाएगा  तब  तक  अगर  हैपहैजर्ड  वे  में  यह  शहर  बढ़ता  जाता  है  तो

 उससे  बहुत  बड़ा  नुकसान  दिल्‍ली  को  हो  सकता  है  ।  इसलिए  इस  व्यवस्था  को  और  भी  अच्छी

 तरह  से  बनाना  चाहिए  ।

 इसके  अलाबा  जो  सरकार  की  मन्‍्शा  है  कि  जो  बड़ी  बडी  सिटीज  मैट्ोपोलिटन
 सिटीज  हैं  जिनकी  श्राबादी  60-65  लाख  के  ऊपर  हों  चुकी  है  उन  सिटीज  में  कोई  फैक्ट्री  या

 इंडस्ट्री  नहीं  लगनी  चाहिए  ।  अगर  कोई  फैक्ट्री  या  इंडस्ट्री  वहां  पर  लगती  है  तो  वहां  का

 वायुमंडल  खराब  होता  है  और  वहां  के  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  बुरा  असर  पड़ता  है  ।  इसलिए  देश
 में  जितनी  भी  मैट्रोगोलिटन  सिटीज  हैं  जिनमें  बहुत  बड़ी-बड़ी  इंडस्ट्रीज  लगी  हुई  हैं  वहां

 बहुत  अधिक  पील्यूशन  हो  रहा  अगर  इन  सब  को  वहां  से  निकालने  की  व्यवस्था  की  जाये
 तो  उसमें  बहुत  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।  लेकिन  अगर  आज  नहीं  भी  निकालें  तो  भी  फ्यूचर  का  जो
 डेवलपमेंट  भविध्य  में  जो  इंडस्ट्रीज  और  फैक्ट्रीज  वहां  पर  लगाना  चाहते  हैं  उनके  ऊपर  भी
 अगर  रोक  लगा  दी  जाए  तो  इसका  भी  बहुत  बड़ा  फायदा  मिलसकता  इस  तरीके  की
 व्यवस्था  निश्चित  तरीके  से  की  जानी  चाहिए  ।

 इसका  मास्टर  प्लान  भी  बहुत  स्रही  तरीके  से  बनाना  चाहिए  न  कि  हैपहैजडड  वे  में  उसे
 बनाया  जिससे  कि  भविध्य  में  जो  बढ़ोत्तरी  हो  उसको  किसी  प्रकार  का  नुकसान
 अगर  हैपहैजडं  वे  में  बनाया  जाता  है  तो  उससे  बहुत  बड़ा  नुकसान  होगा  ।  यहां  पर  पूरे  तरीके
 से  डेफीनेट  ऐसी  एरिया  निर्वारित  होनी  चाहिए  जितमें  कि  आप  इंडस्ट्री  लगाना  चाहते  हैं  ।

 इंडस्ट्रियल  सेक्टर  जहां  बनाना  चाहते  हैं  या  लोगों  को  वसाना  चाहते  लोगों  को  रहने
 के  लिए  कालोनीज  बनाना  चाहते  उनकी  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  प्लाट  वगैरह  दे  कर
 उनके  लिए  मकान  बनाने  की  व्यवस्था  करना  चाहते  इक्ष  सब  की  व्यवस्था  निश्चित  तौर
 पर  आप  के  प्लान  में  की  जानी  चाहिए  ।

 दिल्ली  में  बहुत  बड़ो  तादाद  ऐसे  लोगों  की  है  जिनके  पास  रहने  के  लिए  मकान  की  बड़ी
 कमी  है  और  सब  शहरों  भें  यह  प्राबलम  अकेले  दिल्‍ली  में  ही  नहीं  ।  इसी  कारण  सभी

 शहरों  में  स्‍लम्स  कत्रियेट  होते  हैं  कि  वहां  पर  उनके  बसने  के  लिए  जनीन  नहीं  मकान  बनाने

 की  कोई  व्यवस्या  नहीं  इसलिए  लोग  गन्दे  नालों  के  ऊपर  जा  जा  कर  स्‍्लम्स  बना  लेते  हैं
 जित  से  बहुत  बड़ा  नुकसान  उनके  हैल्थ  को  है  और  सरकार  भी  उनके  लिए  कोई  सहूलियत
 नहीं  कर  सकती  ।  इसलिए  अगर  अभी  से  यह  सारा  काम  प्जान्ड  तरीके  से  करेंगे  तो  उससे  लोगों
 को  प्लाट  मिलने  में  सहलिधत  होगी  ।  आज  इस  की  बहुत  बड़ी  लोग  मकान

 बनाना  चाहते  हैं  ।  आप  जमीन  दे  नहीं  पाते  आपका  जो  डी०डी०ए०  यहां  पर  काम  है
 उसके  पाक्ष  जितनी  जगह  होती  वह  किसानों  से  बहुत  सस्ते  में  ले  लेते  है ंऔर  उसके  बाद  प्लाट
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 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  पोजना  बोर्ड  अध्यादेश  न्क्क्‍िनिसकेद्र न  25  1985

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  -  रफ़्त  कृनकिक्षेत्
 योजना  विधेयक

 —__—__—__—  —  कक  ६  हे  अनिनरगग

 काट-काट कर एक हमार गुने से भो ज्यादा फायदा उस पर कमाते . दस हजआर या बीस हजार बीधे जमीन ले ली जाती है और फिर उसमें दो-दो ढाई-डाई सौ गज के प्लाट काट कर एक-एक प्लाट के ढाई-ढाई लकख रुपये डी०डी०ए० वसूल करता इतना प्राफिटेबल बिजनैस वह करता इसके बाद भी लोगों को प्लाट मिलते नहीं हैं जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग तकलीफ प्रा रहे बहुत सारे लोग नाजामज तरीके से कांस्ट्रक्भन करते और नाय/सज सरीके से जमीन खरीद कर अपने आप इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं | यह सारा गलत कार्यक्रय जो चल रहा है वह इसी कारण चल रहा है कि सरकार उनके लिए जमीन की व्यवस्था करने में झपने कों असमर्थ पा रही सरकार अगर इस सारे कामकाज को ठीक प्रकार से बरते तो उससे सारे लोगों को फायदा होगा और लाखों लोगों को यहां बसने के मकान क्ताने के लिए बहुत बड़ी सहूलियत मिल और लोगों को बसने के लिए मकान बनाने को सहलिक्त मिल जाएमगी । इसलिए इस प्रकार की व्यवस्या होनी चाहिए जिससे छबादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके । झमी हमारे तेलुगू-देशम के भाई बोल रहे थे तो उन्होंने क्लाज (33) का जिक्र किया और कहा कि एक नोटिस देने के बाद किसी के मकान पर कठजा किया जा सकता है या उसकों बेदखल किया जा सकता है । व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा इस निमित साधारणतथा या विशेषतथा प्राधिकृत किया गया किसी भूमि या परिसर में सभी युक्तिथुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और वहां ऐसी बातें कर जो किन्‍्हीं सकमों को विधिपूर्वक करने के प्रयोजन के लिए या कोई सर्वेक्षण परोक्षण या अन्वेषण जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य के पालन में प्रारम्भिक या उससे आनुषंगक करने के लिए आवश्यक हो | ”' ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन में या निवास गृह से संलग्न किसी बन्द अहाते या उद्यान में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक उसने प्रवेश करने के अपने आशय की उसके अधिभोगी को कम से कम तीन दिन की लिखित धृचना इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिकारियों को प्रवेश करने का अधिकार होगा लेफिन इसमें प्राविजो भी है कि किसी ड्वैलिग हाउस में एन्टर करने के लिए उन्हें पहले तीन दिन का नोटिस देना उसके बाद ही घुस्त सकते हैं । तो इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई खराबी नजर नहीं आती है जिसके बारे में उन्होंते कहा कि हाईहैंडेडनेस हो जाएगी । एक ब।त मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा एरिया आप ले रहे यू०पी० का इलाका ले रहे राजस्थान का इल।का ले रहे और हरियाणा का इल।का ले रहे हैं और उस्तको ह
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 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक

 लेकर  नेशनल  कैपिटल  रीजन  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  तो  इतने  बड़े  एरिया  में  बहुत  सी

 बस्तियां  बनी  हुई
 बहुत  से  लोगों  ने  अपने  मकान  बनाए  हुए  हैं  और  आप  जो  प्लान  बनायेंगे  उसमें

 कहीं  पर  इण्डस्ट्रियल  एरिया  कहीं  पर  कालोनीज  कहीं  पर  आप  सड़कें  कहीं

 पर  पार्क  कहीं  पर  स्कूल  बनायेंगे  और  कहीं  पर  अस्पताल  या  दूसरी  चीजें  बनायेंगे  लेकिन

 उन  स्थानों  पर  जो  पहले  से  बस्तियां  बसी  हुई
 हैं  उनकी  सुरक्षा  या  रख-रखाव  आप  किस  प्रकार  से

 उनको  किस  तरह  से  और  कम्पेंसेशन  देंगं---उसके  संबंध  में  कहीं  भी  कोई  प्रावधान  नहीं

 किया  गया  मैं  जानना  चाहूंगा  इस  बारे  में  आपने  कोई  कंसिड्रेशन  किया  है  कि  किस  प्रकार  से

 उनको  संतोषजनक  कम्पेंसेशन  मिल  सकेगा  ?  उनको  बना  बनाया  मकान  मिल  सकेगा  या  मकान

 बनाने  के  लिए  जमीन  मिलेगी  या  किस  प्रकार  से  उनको  उचित  कन्पेंसेशन  मिल  सकेगा--इस  संबंध

 में  सारे  प्रावधान  होने  नितान्त  आवश्यक  मझे  तो  इस  बिल  में  संबंध  में  कोई  भी  प्रावधान

 दिखाई  नहीं  दिया  है  जिससे  कि  उन  लोगों  को  कोई  मदद  मिल  सक्रे  ।  इस  लिए  इस  संबंध  में  भी

 आपको  ध्यान  देने  की  नितान्त  आवश्यकता

 यह  काम  जो  आप ले  रहे  हैं  यह  जाइगेंटिक  काम  इसमें  स्टेट  गवनेमेन्ट्स  के  इलाके  आ

 रहे  हैं  ओर  उनका  एडमिनिस्ट्रेशन  उन  राज्य  सरकारों  के  पास  ही  रहेगा  फिर  इस  योजना  को

 इंप्लीमेन्ट  करने  में  किस  प्रकार  से  आप  उनका  कोआप  ररेशन  इसके  इंप्लीमेन्टेशन  में  राज्य  सरकार

 के  अधिकारी  आपकी  मदद  करेंगे  या  आपके  अधिकारी  ही  सारा  काम  यह  साफ  नहीं  है  ।

 कोई  न  कोई  ऐसी  व्यवस्था  होनी  जिससे  भारत  सरकार  और  राजस्थान  के
 अधिकारियों  में  आपस  में  को-आडडिनेशन  हो  जिससे  कैपिटल  की  प्लानिंग  के  संबंध  में  विशेष

 तौर  से  काम  हो  सके  ।  इस  प्रकार  का  कोई  प्रावश्वान  है  या  नहीं  ?  यदि  नहीं  तो  आपको  इस
 संबंध  में  कोई  न  कोई  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  स्टेट  गवर्नेमेन्ट  के  अधिकारी  जो  प्लानिंग  में  काम

 करते  डवेलपमेंट  में  काम  करते  उन  सारे  अधिकारियों  को  इससे  लाभ  मिल  इस  संबंध  में
 आपने  क्या  व्यवस्था  की  ऐसे  बहुत  से  काम  जिनमें  भारत  सरकार  पैसा  देती  है  और  स्टेट

 गवनेमेन्ट  उसको  इम्पलीमेन्ट  करती  जैसे  कि  नेशनल  हाई-वे  के  निर्माण  का  काम  है  ।  मैं  यह  महसूस
 करता  हूं  कि  नेशनल  कैपिटल  रीजन्स  की  प्लानिंग  के  संबंध  में  जो  भी  कार्यक्रम  उन  कार्यत्रमों

 को  केवल  भारत  सरकार  ठोक  प्रकार  से  इम्पलीमेन्ट  नहीं  करः  पाएगी  ।  इसलिए  मैं  निवेदन

 करना  हूं  कि  उन  कार्यक्रमों  को आप  ठीक  तरह  से  इम्पलीमेन्ट  यदि  मैं  कुछ  कहूंगा
 तो  काश्मीर  के  भाई  एतटाज  करना  शरू  कर  देंगे  ।  जब  देखो  वे  कोई  न  कोई  स्टेचूटरी  रिजोल्यूशन
 ले  आते  हैं  ।  दिल्नी  को  खास  तौर  से  इसका  फायदा  मिलेगा  ।  दिल्‍ली  के  आस  पास  जो  बड़ी-बड़ी

 इन्डस्ट्री  जिससे  पोल्यूशन  फेज  रहा  इस  समस्या  को  सोल्व  करने  के  लिए  दिल्‍ली  को  बहुत

 बड़ा  फायदा  होगा  ।  दिल्‍ली  में  सलम्स  जितने  वे  उन  लोगों  को  जमीनें  मिलेंगी  और
 मकान  बनेंगे  ।  सभी  प्रकार  की  व्यवस्था  होगी  ।  प्रौफैसर  साहब  यह  पढ़ाई  लिखाई  का  काम  नहीं

 यह  दिमाग  का  काम  थोड़ा  सोच  समझकर  बात  किया  केवलः  विरोध  करने
 से  और  स्टैचूटरी  रिजोल्यूशन्स  लाने  से  कोई  फायदों  नहों  आप  हर  बात  में  स्टैचूटरी

 रिजोल्यूशन्स  ले  आते  हैं  और  भारत  सरकार  किस  उद्देश्य  स ेकोई  बिल  ला  रही  उत्तको  आप

 नहीं  समझते  हैं  ।  प्रोफैसर  साहब  आप  एजूकेशनिस्ट  अंगूडा-छाप  तो  हैं  लेकिन  मैं
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 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 यौजना  विधेयक

 आपकी  बुद्धि  पर  तरस  खाता  आपको  ज्यादा  से  ज्यादा  डवेलपमेंट  का  रूपाल  होना  चाहिए  ।

 दिल्ली  में  आप  साल  में  नो  महीने  रहते  इस  लिए  आपका  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  दिल्‍ली  के

 लिए  आप  कुछ  सोचें  और  दिल्ली  के  डवेलपमेंट  में  पूरा  सहयोग  यही  मैं  आपसे  निवेदन  करना

 घाहता  हूं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।
 ०८  हा

 gare

 हा  छुधीर  राय  सभापति  मैं  केन्द्र  सरकार  के  इस  राष्ट्रीय  राजधानी

 क्षेत्र  योजना  बोर्ड  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  और  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।  योजना  और  तीख्र
 ओऔद्योगिकीकरण  के  इस  युग  में  स्वेज्छा  तथा  निजो  उद्यम  पर  कुछ  भी  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  ।

 मैं  इस  संबंध  में  अपने  कुछ  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  राज्यों  से  सक्रिय
 सहयोग  की  आवश्यकता  है  ।  यदि  आप  राज्य  सरकारों  को  उपदेश  देते  रहेंगे  तो  कुछ  नहों  होगा  ।

 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  राज्य  सरकारों  से

 अपनी  परियोजनाएं  चलाने  और  उन्हें  समय  पर  पूरा  करने  के  बारे  में  ही  कहा  जाता

 केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  को  उदार  वित्तीय  सहायता  देने  करे  लिए  आगे  आना  देखा
 जाता  है  कि  दिल्ली  में  पेय  जल  की  सुविधा  झ्रादि  जैसी  बुनियादी  सुविधाएं
 लगभग  पर्याप्त  हैं  ।  परन्तु  यदि  हम  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  को  सफल  बनाना  चाहते  हैं  तो  ये

 बुनियादी  सुविधाएं  उन  15  निकटवर्तो  कस्बों  जिन्हें  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  में  सम्मिलित
 किया  गया  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।

 सरकार  को  राष्ट्रीव  राजधानी  क्षेत्र  योजना  को  लागू  करते  समय  राज्य  सरकारों  के
 अधिकारों  को  खत्म  नहीं  करना  चाहिए  ।  हम  यह  देखते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों

 के  प्राधिकार  की  उपेक्षा  करती  सफल  कार्यान्वयन  के  लिए  यदि  इस  योजना  में  केन्द्र  सरकार

 को  राज्य  सरकारों  का  सक्रिय  सहयोग  प्राप्त  करना  चाहिए  ।

 जब  कभी  किसी  क्षेत्र  का  विकास  किया  जाता  है  तब  निम्न  आय  वर्ग  और  कमजोर  वरगं  के
 लोगों  को  वहां  से  हटा  दिया  जाता  भूमि  की  कीमतें  बढ़ने  लगतो  कालेधन  वाले  इसका
 लाभ  उठाते  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  निम्न  श्राय  वगं  और  समाज  के  कमजोर
 वर्ग  के  लोगों  क ेलिए  मकान  बनाने  फर  बल  दिया  जाए  क्‍योंकि  राष्ट्रीय  राजपानी  क्षेत्र  में

 गिकीकरण  तीव्र  गति  से  हो  रहा  है  ।

 फरीदाबाद  और  गाजियाबाद  का  काफी  सीमा  तक्क  उद्योगीकरण  हो  चुका  किन्तु  वहां
 आवासीय  सुविधाओं  का  अभाव  इसलिए  श्रमिक  वर्ग  के  लाभ  के  लिए  मकानों  के  निर्भाग  पर

 बल  दिया  जाना  चाहिए  केवल  रही  जब  भी  हम  ऐसे  क्षेत्रों  का  विकास  करते  दिल्ली  में

 वर्तमान  आधार  भूत  सुविधाएं  जैसे  स्वास्थ्य  पेय  जल  प्रापूर्ति  उत्तर

 राजस्थान  और  और  हरियाणा  जैसे  प्रास  पाक्ष  के  राज्यों  में  भी  उपलब्ध  की  जानी  चाहिए  ।  जब  तक

 झ्राप  ऐसे  क्षेत्रों  का  विकास  नहीं  करगे  जिनमें  लोगों  को  आकर्षित  किया  जा  राष्ट्रीय  राजधानी
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 योजना  विधेयक

 क्षेत्र  एक  दिन  गन्दी  बस्ती  बन  कर  रह  जाएगा  ।  जब  तक  आ्राप  राग्यों  की  राजधानियों  को  विकसित

 करने  के  लिये  कुछ  और  धनराशि  व्यय  नहीं  राष्ट्र  की  राजघाती  में  श्रमिकों  का  आना  नहीं
 रुकेगा  ।  यह  स्वाभाविक  बात  है  कि  देश  के  सभी  भागों  से लोग  रोजगार  के  लिए  तथा  अपनी

 आजीविका  के  लिये  दिल्ली  आते  उनके  आने  को  रोकने  के  लिए  राज्यों  की  राजधानियों

 के  विकास  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए  यह  देखा  गया  है  कि  राज्य  सरकारों  की  मांगों  की

 उपेक्षा  कर  दी  जाती  जब  एशियाई  खेलों  का आयोजन  किया  गया  कलकत्ता  के  लोग
 चाहते  थे  कि  फूटबाल  का  खेल  कलकत्ता  में  रखा  जाए  क्योंकि  वहां  के  लोग  फूटबाल  खेल  देखने  के
 बड़े  शौकीन  हैं  ।  किन्तु  हमारा  अनुरोध  नहीं  माना  गया  ।  यदि  उसे  मान  लिया  जाता  तो  कलकत्ता
 में  कुछ  और  स्टेडियम  बन  कुछ  और  सड़कें  तथा  नई  इमारतें  बन  आती  ।

 थभ्री  एन०  टोम्बी  सिह  :  मैं  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  विकास  के

 लिए  योजना  बोड  के  गठन  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  एक  शहर  तथा

 राष्ट्रीय  राजधानी  के  रूप  में  दिल्ली  को  महत्व  देना  अतिशयोक्ति  नहीं  होगा  ।  दिल्ली  शहर  का

 विकास  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  विकास  की  प्रस्तावित  योजना  को  समूचे  राष्ट्र  को  दृष्टि  में

 रख  कर  देखा  जाना  चाहिए  ।  दिल्ली  में  हर  वर्ष  जनसंख्या  का  दबाव  बढ़ता  जा  रहा  हमें  यह
 देखना  है  कि  हमारी  योजनाएं  बनाने  वाले  भविष्य  के  सम्बंध  में  दूरदर्शी  सिद्ध  हुए  हैं  अथवा  असफल  ।
 अब  हमारे  पास  एक  बड़ी  महत्वपूर्ण  योजना  है  ।  सरकार  ने  एक  बहुत  बड़ा  कार्य  आरम्भ  करने  का  निर्णय
 किया  मेरे  माननीय  सहयोगी  श्री  व्यास  ने  अभी  कहा  है  कि  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  आस-पास  के
 पांच  राज्यों  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  चुने  जायेंगे  और  योजना  बनाने  वालों  को  विकास  के  लिए  सौंपे  जाएंगे  ।

 हमने  समुचे  देश  फे  सम्बन्ध  में  जो  अनुभव  प्राप्त  किया  है  उससे  आज  हम  देखते  हैं  कि  हमारे
 योजना  बनाने  वालों  में  कुछ  शहरों  में  पर्याप्त  दूर  दर्शिता  का  अभाव  या  तीस  वर्ष  बीत  जाने  के
 बाद  हम  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  योजना  को  किसी  और  प्रकार  से  बनाया  जाना  चाहिएथा  और
 इस  ढंग  से  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  था  जैसे  बनाई  गई  है  ।  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र
 योजना  केवल  सहभागी  राज्यों  के  लाभ  के  लिए  नहीं  बनाई  जानी  चाहिये  जैसा  कि  विधेयक  में
 बताया  गया  है  ।  जैसा  कि  मैंने  अभी  कहा  जब  हम  योजना  बनाते  हैं  हमें  इसे  राष्ट्रीय  दष्टिकोण

 के  अनुसार  बनाना  चाहिए  ताकि  हमें  बाद  में  पछताना  न  पड़े  ।  चूंकि  अगामी  वर्षों  में  इस  सम्बन्ध
 में  बड़े  पैमाने  पर  विकास  मैं  मंत्री  महोदय  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  मैं  वःवल  सहभागी

 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  बोर्ड  में  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिए  बल्कि  इस  योजना  को

 राष्ट्रीय  स्वरूप  प्रदान  करने  के  लिये  दूसरे  राज्यों  को  भी  इसमें  प्रतिनिधित्व  प्रदान  किया  जाना

 चाहिए  ।  इसमें  जो  प्रतिनिधित्व  दिया  उसका  स्वरूप  राजनीतिक  नहीं  होना  इसे
 केवल  विशेषज्ञ  आधार  पर  दिया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  शहरी  आयोजना  राजनीतिक  प्रभाव  आदि  से

 मुक्त  होनी  चाहिए  ।  इस  सम्बंध  में  हमें  न  केवल  भ्रपने  विशेषज्ञों  बल्कि  आवश्यक  हो  तो  विदेशी
 विशेषज्ञों  से  भी सहायता  लेनी  चाहिए  ।  मेरे  कहने  का  यह  अभिप्राय  कदापि  नहीं  कि  विदेशी  वस्तु
 हमेंशा  अच्छी  होती  मैं  यह्‌  कह  रहा  हूं  कि  हमें  अपना  दृष्टिकोण  व्यापक  बनाना  चाहिए  तथा  ग्न्य

 देशों  से  ऐसे  लोगों  को  प्रामन्त्रित  करें  जिन्होंने  अपने  देशों  में  इस  प्रकार  का  कार्य  किया  हो  ताकि

 इस  प्रस्तावित  योजना  से  समूचे  देश  को  लाभ
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 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  25  1985

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तया  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक

 जैसाकि  मैंने  अपने  भाषण  में  आरम्भ  में  ही  उल्लेख  किया  दिल्ली  राष्ट्र  की  राजधानी
 जो  भी  यहां  चांहे  वह  दक्षिण  से आए  अथवा  पश्चिम  से  अथवा  उत्तर-दक्षिण  से

 आए  भ्रयवा  उत्तर-पूर्व  उसे  इस  बात  की  अनुभूति  हो  कि  दिल्ली  प्रत्येक  भारतीय  के  घर  जैसा  है  ।
 इस  राजधानी  में  एक  ऐसा  राष्ट्रीय  वातावरण  बनाया  जाये  कि  वह  राष्ट्रीय  प्रजण्डता  और

 सदभावना  के  अन॒कूल  हो  ।  जब  हम  किसी  शहर  का  निर्माग  ऊरते  हैं  भौर  विशेष  रूप  से  जब

 एक  नये  क्षेत्र  का  निर्माण  किया  जाता  तो  इस  सम्बंध  में  योजनाएं  ऐसी  बनाई  जानी  चाहिए  कि

 इससे  न  केवल  उस  क्षेत्र  की  रोजगार  तथा  विकास  सम्बंधी  मांग  बल्कि  देश  के  विभिन्‍न

 भागों  में  मौजूद  विभिन्‍न  सांस्कृतिक  तत्वों  के  झ्राधार  पर  राष्ट्रीय  मांगें  भी  पूरी  हो  सकें  ।  मेरा

 यह  सुआव  है  कि  जब  हम  इस  क्षेत्र  का  विकास  करें  तो  सरकार  को  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संध  राज्य

 क्षेत्रों  को  कतिपय  क्षेत्र  आवंटित  करने  पर  विचार  करना  चाहिए  और  उन्हें  इसके  निर्माण  में  योगदान

 देने  के  लिए  आमन्त्रित  किया  जाना  इस  नई  राजधानी  में  प्‌  थक-पृथक  क्षेत्र  विभिन्‍न  राज्यों

 और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  दिये  जाएं  जिन्हें  वे  भपनी  आवश्यकतानुसार  झपने  क्षेत्रों  अथवा  बस्तियों

 के  रूप  में  विकसित  करें  इससे  राष्ट्रीय  सदभावना  और  भ्रखण्डता  के  सम्बन्ध  में  अनुकूल  प्रभाव

 पड़ेगा  ।

 इस  राष्ट्रीय  राजधानी  के  लिए  आयोजना  बोड़  की  स्थापना  राजनीतिक  तथा  नौकरशाही
 दृष्टिकोण  से  प्रेरित  लगती  शहरी  आयोजना  में  तकनीकी  विशेषज्ञता  का  अपेक्षाकृत  आधक

 महत्व  है  और  हमें  इस  सम्त्रध  में  अन्य  देशों  से  अभी  काफी  कुछ  सीखना  है  ।  मैंन  पहले  भी  कहा  है
 कि  विदेशी  वस्तु  को  हमेशा  अच्छा  नहीं  माना  जाना  किन्तु  हमें  यह  तो  स्वीकार  करना

 होगा  कि  हमें  अ्रन्य  देशों  से  विशेष  रूप  से  विकसित  देशों  से  श्रभी  काफी  कुछ  सीखना  हम  उनके
 विशेषज्ञों  को  आमन्त्रित  कर  उन+  सुझावों  से  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  केवल  तभी  यह  प्रस्ताव  न  केवल

 इस  ग्रपितु  समूचे  देश  के  लिये  लाभकारी  सिद्ध  हो  सकता  मुझे  झ्राशा  है  कि  माननीय

 सदस्य  इन  सुझावों  पर  विचार  करेंगे  ।

 ../&
 भरी  विजय  कुमार  यादव  :  सभापति  मैं  इस  बिल  को  सपोर्ट  करता  हूं

 लेकिन  सपोर्ट  करते  हुए  कुछ  बातों  की  ओर  मैं  आपका  और  इस  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  ।

 इस  बिल  की  जो  मंशा  है  और  जिस  तरह  से  दिल्ली  पर  बोझ  बढ़  रहा  अगर  यही
 सिलसिला  रहा  तो  एक  अनेकों  प्लानिंग  करके  भी  हम  समस्पा  का  समाधान  नहीं  कर  सकते  ।
 अपने  देश  की  राजधानी  का  विकास  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  ।  लेकिन  हमारे  देश

 का  संतुलित  विकास  यह  भी  जरूरी

 दिल्‍ली  के  प्रति  केवल  यही  आकर्षण  नहीं  है  कि  यह  हमारे  देश  की  राजधानी  हमारे
 देश  में  जो  दूसरे  क्षेत्र  दूसरे  राज्य  है अगर  हम  उनमें  विकास  की  गति  को  देखें  तो  वह  गति

 बहुत  ही  धीमी  जहां  हम  दिल्‍ली  के  विकास  की  बात  करें  तो  उन  क्षत्रों  के  विकास  की  जो

 समस्याएं  रोजी-रोटी  की  जो  समस्याएं  हैं  और  दूसरी  जो  सुविधाएं  एक  व्यक्ति  चाहता  उनके
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 5  1906  )  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  भ्रध्यादेश
 के
 निरनुमोदन

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 यौज जनता  विधयक  |»  दैआ  कै  4

 ऊपर  अगर  गौर  किया  ज।ए  तो  हम  पाएंगे  कि  वे  बहुत  दयनीय  ओप  राजधानी  के  अलावा
 झ्रगर  और  भी  इलाकों  को  हैड-क्वार्टर  को  सब-डिविजनल  हैडक्वाटंर  को

 गांवों  की  बात  को  छोड़  तो  उनमें  यह  हालत  और  भी  दयनीय  पायेंगे  ।

 मैं  जिस  राज्य  विहार  से  हूं  उस  राज्य  की  राजधानी  की  अवस्था  पूरे  देश  की

 राजधानिथों  से  गई  बीती  हम  आज  जिस  बिल  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  और  जिस  बिल  का

 सचालन  गफूर  साहब  कर  रहें  वे  भी  इस  बात  को  जानते  हैं  क्‍योंकि  वे  भी  बिहार  आते  हैं
 और  वे  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  भी  रहे  बिह।र  की  राजधानी  को  और  अन्य  राज्यों  की

 राजधानियों  को  देख  क्र  वहां  की  अवस्था  का  अन्तर  स्पष्ट  हो  जाता  है  ।

 2.00  म०प७०  vA

 इतना  लंवा  अरसा  बीत  जाने  के  बदद  भी  आज  वहां  जिस  तरह  से  अनएम्प्लायमेंट  की

 समस्या  है  और  दूसरी  समस्याएं  हैं  विकास  उनका  बयान  नहीं  किया  जा  सकता  ।  दिल्‍ली  में

 यू०पी०  और  बिहार  से  काफो  लोग  आते  हैं  ।  वैंसे  तो  देश  के  कोने-कोने  से  आते  हैं  और  उनके  आने

 का  सिलसिला  इसी  तरह  से  जारी  रहा  तो  स्थिति  क्या  होगी  ।  इसलिए  इस  गति  को  रोकने  की

 आवश्यकता  इसको  रोकने  के  लिए  उन  इलाकों  का  विकास  क्रिया  जाए  ।  जब  तक  उन  इलाकों

 का  विकास  नहीं  होगा  तब  तक  दिल्ली  की  तरफ  लोगों  का  आकर्षण  बना  रहेगा  ।  इस  बिल  के
 अंतर्गत  दिल्‍ली  के  अग॒ल-बगल  के  इलाकों  को  बड़े  पैमाने  पर  लिए  जाने  की  बात  की  जा  रही  है

 हां  पर  इंडस्ट्रीज  और  दूसरी  चोजों  का  विकास  होगा  तो  जाहिर  बात  है  कि  लोग  अपनी

 रोटी  के  लिए  यहां  आएंगे  ।  यहां  आने  पर  ही  उनकी  रोजी-रोटी  की  समस्या  का  समाधान  होगा  ।

 मुझे  केवल  इसमें  इतना  ही  कहना  था  ।  विषय  था  इसलिए  चर्चा  हो  लेकिन  इसमें  इस
 बात  का  ख्याल  जरूर  रखा  जाना  चाहिए  नहीं  तो  इस  तरह  की  कई  योजनाएं  बनाकर  भी  जो  हम

 चाहते  हैं  वह  नहीं  हो  सकेगा  ।  आज  एक  योजना  बन  रही  है  और  उसके  लिए  बिल  लाए  कुछ
 दिनों  के  बाद  फिर  बिल  लाना  पड़ेगा  ।  अगर  और  इलाकों  का  विकास  नहीं  अन्य  इलाके

 पिछड़े  हुए  रहे  तो  जाहिर  बात  है  कि  वहां  से  बड़े  पैमाने  पर  लोग  भागेंगे  और  इस  इलाके  की

 तरफ  आएंगे  ॥

 ह  उमर  «ती-हब्दों
 के

 साथ  मैं  प्रपनी  बात  समाप्त  करता

 “““  ब्रौ०  नारायण  चन्व  पराशर  :  निर्माण  और  आवास  मनन्‍्त्री  महोदय  द्वारा

 प्रस्तुत  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  श्रायोजना  बोर्ड  1985  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  जिसमें  एक  से  अधिक  राज्य  अथवा  संघ  राज्य  क्षेत्र  शामिल  के  संमन्वित

 विकास  के  लिए  यह  योजना  है  ।  19  1984  को  अध्यादेश  प्रर्यापित  किया

 गया  था  क्‍योंकि  उससे  पहले  27  1984  को  प्रस्तुत  किया  गया  विधेयक  उस  संसद्‌  का  सत्न  न

 होने  के  कारण  व्यपगत  हो  गया  था  ।  दिल्ली  में  मुनाफाखोर  तत्वों  द्वारा  भूमि  के  दुरुपयोग
 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  इस  अध्यादेश  को  प्रस्यापित  किया  गया  है  और  इस  विधेयक  में  अनेक

 समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  झ्योजना  बोर्ड  के  गठन  की  व्यवस्था  की

 जा  रही  है  जो  बहुत  सी  समस्याओं  को  देखेगा  ॥
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 योजना  विधेयक

 दिलली  केबल  भारत  की  राजधानी  ही  नहीं  झपितु  साहित्यिक  भाषा  में  कहें  तो
 यह  पड़ोसी  क्षेत्रों  का  आकर्षण  बिन्दु  बना  हुआ  समूचे  विश्व  से  तथा  सभी  राज्यों  से  लोग
 दिल्ली  में  न  केवल  प्रशासनिक  झथवा  राजनीतिक  उद्देश्यों  से  अपितु  यहां  रहने  की  इच्छा  से  प्रेरित

 हो  कर  आभाते  यही  कारण  है  कि  भारत  की  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के समय  से  दिल्ली  के

 आकार  तया  जनसंख्या  में  कई  गुणा  वृद्धि  हो  गई  है  |  किन्तु  तार  आंदोलन  के  इतिहास  में

 उल्लिखित  उन  दिनों  का  मुझे  स्मरण  है  जब  एक  ऐसा  समय  था  कि  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  एक्सचेंज
 की  स्थापना  सम्भव  नहीं  थो  क्‍योंकि  टेलीफोन  के  लिये  भ्रावेदन  करने  वाले  लोग  आवश्यक  संख्या  में

 नहीं  थे  ।  यह  1911  अथवा  1911  से  भी  पहले  की  बात  है  जब  दिल्‍ली  भारत  की  राजधानी  नहीं
 थी  ।  आज  हमारे  लाखों  टेलीफोन  उपयोग  कर्ता  अनेक  टेलीफोन  केन्द्र  हैँ  तथा  मांग  सैंकड़ों  गुणा
 बढ़ती  जा  रही  है  ओर  यहां  तक  कि  ओ०वाई०टी  की  तरह  विभिन्‍न  वर्गों  के अधीन  गुणात्मक  होती  जा

 रही  दिल्ली  बहुत  तेजी  से  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  स ेआकर

 लोग  यहां  बसना  चाहते  हैं  जिसका  कारण  हैं  दिल्‍ली  की  वे  अनेक  आकर्षक  सुविधाएं  जो  दिल्ली  प्रदान

 करती  है  ।  हम  जो  कुछ  यहां  संसद्‌  में  करते  उसके  केन्द्रीय  सचिवालय  और  राष्ट्रपति
 भवन  भी  गतिविधियों  का  केन्द्र  इसका  एक  प्राचीन  ऐतिहासिक  वातावरण  जो  लोगों  को

 इस  क्षेत्र  की  ओर  भ्राकर्षित  करता  है  और  कुछ  समय  पहले  इसकी  वृद्धि  अव्यवस्थित  ढंग  से  हुई

 है  ।  यह  प्राककलन  किया  गया  है  कि  लगभग  5  लाख  लोग  दिल्ली  में  भ्राते  हैं  ओर  वे

 फिर  कभी  वापिस  नहीं  जाना  चाहते  जिसके  परिणामस्वरूप  इसके  चारों  ओर  गन्दी-बस्तियां

 और  अविकसित  कालोनियां  फंली  पडी  हैं  ।  दिल्‍ली  के  बाहर  भी  उपनमर  बस  गये  हैं  ।  यदि  श्राप

 सोनीपत  या  फरीदाबाद  अथवा  मेरठ  को  जाती  रेलगाड़िथों  को  देखें  तों  आप  सभी  में  भारी  भीड़

 पायेंगे  ।  यह  एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र

 बनाने  और  विकसित  करने  का  विच्ञार  किया  यह  दिल्‍ली  के  छोर  तक  ही  सीमित  नहीं

 इसके  दायरे  में  चार  जिले  और  हरियाणा  की  दो  तहसीलें  भी  उत्तर-प्रदेश  के  कुछ  जिले  और

 राजस्थान  की  कुछ  तहसीलें  ।

 एक  योजना  बोड  प्रदान  किया  जा  रहा  जो  कि  सांविधिक  बोर्ड  जबकि  इससे

 पहले  का  बोर्ड  केवल  सलाहकार  बोर्ड  जो  कि  अधिक  काम  नहीं  कर  ऐसी

 आशा  की  जाती  है  कि  विभिन्‍न  भूमि  उपयोगों  का  उचित  समन्वय  आदि  किया
 जाएगा  ।

 हम  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  तैयार  की  मई  एक  योजना  “2001  ई०  में  दिल्लीਂ

 को  पहले  ही  देख  चुके  हैं  । उस  समय  दिल्‍ली  की  आवश्यकताओं  का  विच्ञारण  करके  विभिन्‍न

 योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  तया  सातवीं  योजना  और  बाद  की  पंचवर्षीय  योजनाएं  केन्द्र  सरकार  को

 प्रस्तुत  की  मई  हम  आशा  करते  हैं  कि  इन  योजनाओं  को  लागू  करने  के  बाद  दिल्‍ली  सुन्दर
 रूप  धारण  कर  लेगी  ।

 मैं  अपने  मित्र  मनीपुर  के  श्री  टोम्बी  सिंह  के  कथन  का  समर्थन  करता  हूं  जो  कि  मेरे  से

 पहले  बोले  कि  दिल्ली  केवल  पड़ोसी  राज्यों  की  ही  चिन्ता  का  विषय  नहीं  वास्तव

 दिल्‍ली  की  यदि  उसका  विश्लेषण  भाषाई  ग्रुषों  के  भ्राघार  पर  किया  जाए  इन  पड़ोसी

 राज्यों  से  श्रधिक  जनसंख्या  तो  प्रन्य  राज्यों  की  होगी  ।  इन  पड़ोसी  शाज्यों  का  लाभ  यहू  है  कि
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 अनान+  +  श्र

 लोग  सुबह  दिल्ली  झाते  हैं  और  रात  को  वापिस  चले  जाते  जबकि  हिमाचल  से  श्राने  वाले  लोग
 या  बिहार  या  पश्चिम-बंगाल  ग्रयवा  दक्षिणी  राज्यों  के लोग  दिल्ली  में  बसना

 वे  अपने  राज्यों  को  वापिस  जाना  नहीं  चाहेंगे  ।  निश्चय  मुझे  योजना  बोर्ड  की  सदस्यता  को

 केन्द्र  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  और  पड़ोसी  राज्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  तक  ही
 सीमित  करने  में  औचित्य  दिखाई  नहीं  देता  और  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगो  कि  वह  इस
 बात  पर  विचार  करें  कि  चुंकि  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  अपने  दायरे  मुख्य  तत्व  के  रूप  में  केन्द्रीय
 शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  के  दिल्‍ली  और  नई  दिल्‍ली  नगरों  को  समेटे  हुए  है  जो  कि  बाहर  से  यहां
 आकर  बसने  वालों  के  लिए  आकर्षण  का  कारण  हैं  अन्य  राज्यों  की  बोड्ड  में  कुछ  आवाज  होनी

 जैसी  कि  आज  स्थिति  मेरे  स्वयं  अपने  राज्य  हिमाचल  प्रदेश  के  यहां  एक  लाख  से  भी

 अधिक  लोग  बसे  हुए  मेरे  राज्य  हिमाचल  प्रदेश  की  कुल  जनसंख्या  लगभग  44  लाख

 इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  लगभग  3  प्रतिशत  हिमाचली  दिल्ली  में  बसे  हुए  पंजाब  की  भी

 यही  स्थिति  हो  सकती  मेरे  विचार  से  पंजाब  के  मामले  यह  5  से  प्रतिशत  से  भी

 अधिक  होगा  ।  विभाजन  के  बाद  बहुत  से  पंजाबी  यहां  आकर  बस  गए  हैं  ।  मध्य

 पश्चिम-बंगाल  और  दक्षिणी  राज्यों  जैसे  अन्य  राज्यों  के  लोग  भी  यहां  बसे  हुए  यदि  आप

 दिल्ली  को  भारत  का  सूक्ष्म  रूप  बनाना  चाहते  हैं  या  यदि  आप  दिल्ली  को  वास्तव  में  ही  र
 ष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्र  बनाना  चाहते  हैं  आपको  इस  बोर्ड  में  न  केवल  उत्तर

 प्रदेश  के  मुख्य-मन्त्रियीं  तथा  दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  को  इस  बोडं  में  लेना  श्रपितु  श्रन्य
 राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  भी  लेना  चाहिए  ।

 मझे  उस  योजना  समिति  का  भी  कम  औचित्य  दिखाई  देता  है  जो  कि  बोर्ड  के

 सचित्र  की  अध्यक्षता  वाले  बोर्ड  को  सलाह  देने  के  लिए  बनाई  जा  रही  कार्यशोल  व्यवस्था

 के  रूप  में  तो  यह  ठीक  परन्तु  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  क्या  इसका  सही  अनुभव  हो  सकेगा  या

 अनुभव  से  शिक्षा  ली  जा  सकेगी  ।  हमारी  जनसंख्या  के  विभिन्‍न  उप-क्षेत्रों  से  मिलकर  बनी  इस

 योजना  सभिति  द्वारा  कया  सही  सुझाव  झामन्त्रित  किए  जाएंगे  या  स्वीकार  किए  जाएंगे  भ्रथवा

 निकाले  यह  मेरी  समझ  से  बाहर  की  बात  इस  योजना  समिति  का  आधार  भी

 व्यापक  होना  चाहिए  ।

 केवल  मख्य-मन्त्रियों  या  योजना  समिति  के  विभिन्‍न  अधिकारियों  को  मनोनीत  करने  को

 क्या  औचित्य  है  ?  उपमें  विशेषज्ञ  भी  परन्तु  विशेषज्ञों  की  अपनी  सोमाएं  भी  होती

 हैं  ।  सर्वोत्तम  विशेषज्ञता  और  अनुभव  एवं  मेधा  वाले  विशेषजों  और  अधिकारियों  में
 कुछ  कमियां

 भी  होती  हैं  ।

 2.10  मण्प०
 ल्‍ॉँ

 ट  ग्ु
 ५  विआ

 जिपाध्यक्ष  सहोदय  पीठासीन  हुए

 जैसे  कि  जन-प्रतिनिधि  जनता  के  सम्पर्क  में  रहते  हैं  वे  नहीं  रहते  हैं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं
 आता  कि  केन्द्रीय  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली  को  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करने  हेतु  दिल्‍ली  के  किसी  सांसद
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 |  योजना  विधेयक
 --  —~  पु  —__—_——  जन  क्‍++  —

 को  इसका  सदस्य  क्‍यों  न  बनाया  जाए  ।  दिल्‍ली  की  जनता  द्वारा  चुने  गये  संसद  सदस्य  जो  कि

 जनता  का  प्रतिनिधि  दिल्‍ली  का  उप-राज्यपाल  अधिक  योग्य  किस  प्रकार  हुआ  ?  मैं  बोर्ड  या
 योजना  समिति  को  ओर  अधिक  प्रतिनिधित्व  स्वरूप  देने  की  वकालत  करता  हूं  ओर  इसको  इस
 भावना  से  राष्ट्रीय  स्वरूप  प्रदान  किया  जाए  कि  यद्यपि  पड़ोसी  राज्य  उसमें  परन्तु  उनका  महत्व
 इसलिए  क्योंकि  उनको  इसके  लिए  विधान  की  शुरूआत  करनी  है  ।  उन्हें  आवश्यक  मशीनरी
 प्रदान  करनी  होगी  और  उन्हें  अपने  राज्यों  में  भी  इसकी  समितियां  बनानी  होंगी  ।  परन्तु  बह  तो

 एक  पहलू  है  ।  जो  लोग  दिल्ली  आते  हैं  उनकी  आकांक्षाएं  उन  लोगों  से अधिक  है  जो  कि  यहां
 दिखाई  सीमाओं  या  चार  दीवारी  में  रहते  मैं  भी  इसकी  वकालत  करूंगा  कि  एक  ऐसा
 तन्‍्त्र  विकसित  किया  जाए  जो  यह  देखे  कि  विभिन्‍न  राज्यों  के  भारतीय  समाज  के  विभिन्‍न
 खण्डों  के  प्रतिनिधि  योजना  में  और  समन्वय  में  सम्मिलित  हों  जो  कि  इस  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र
 के  विकास  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 मैंने  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  कही  गई  कुछ  बातों  का  अध्ययन  किया  है  ।

 उद्देश्य  संख्या  3  में  यह  कहा  गया  है  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  साथ  परामर्श  करके  नामनिदिष्ट  अध्यादेश  के  द्वारा
 योजना  बोडं  को  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  क्षेत्रीय  योजना  तैयार

 परिशोधन  संशोधन  करने  तथा  समीक्षा  करने  एवं  भाग  लेने  वाले  राज्यों  और
 संघराज्य  क्षेत्र  दिल्ली  के  समुचित  मार्गदर्शन  के  लिए  कृत्यकारी  योजना  तैयार  करने
 की  शक्ति  दी  गई  थी  जबकि  भाग  लेने  वाले  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  को

 उप-क्षेत्रीय  योजनाएं  ओर  परियोजनाएं  तैयार  करने  की  शक्ति  दी  गई  थी  ।”

 हा  और  ग्यारह  प्रन्य  जिन्हें  केन्द्र  सरकार  द्वारा  भाग  लेने  वाले  राज्यों  और

 यह  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जिसमें  आप  राज्यों  की  कुछ  शक्तियों  का  भ्रधिलंधन  कर  रहे  हैं  ।

 जब  हम  राज्यों  के  लिए  योजनायें  बनाते  हैं  तो  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि  उनमें  कोई  कंटक  न

 रह  जाए  और  उनमें  कुछ  क्षमता  का  भाव  रहे  ।  ऐसा  प्रतीत  होना  चाहिए  कि  ये  योजनायें  उन

 राज्यों  द्वारा  ही  तैयार  की  जा  रही  हैं  क्योंकि  आप  उनकी  भूमि  लेकर  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  को

 नहीं  दे  रहे  आप  उन  राज्यों  की  भूमि  उनके  पास  ही  रहने  दे  रहे  हैं  ।  उन  राज्यों  की

 प्रभसत्तासम्पन्न  विधान  सभायें  हैं  यानि  राज्य-सूची  में  निहित  अर्थों  में  वे  प्रभुसत्तासम्पन्न
 इन  विषयों  के  बारे  में  उन्हें  पर्याप्त  शक्तियां  प्राप्त  हैं  ।  इसलिए  हमें  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिए  कि  तनाव  पैदा  न  हो  ।  हो  सकता  है  कुछ  तनाव  हो  और  हमें  प्रपने  पास  कुछ  कानूनी
 शक्तियां  लेनी  पड़े  ।  इपसे  यह  धारणा  नहीं  बननी  चाहिए  कि  केन्द्र  सरकार  कुछ  ऐसा  कर  रही

 है  जे  कि  राज्यों  क ेलिए  अहितकर  हैं  ।  हमें  राज्यों  का  सहयोग  लेना  चाहिए  ।  मुझे  खुशी  है
 कि  कुछ  बातों  का  हवाला  यहां  दिवा  गया  ।  हमें  उपक्षेत्रीय  योजनाओं  और  परियोजनाओं  का

 ध्यान  रखना  मुझे  नहीं  पता  कि  भविष्य  में  स्थिति  क्या  होगी  ।  क्या  इन  योजनाओं  को  उन

 सरकारों  द्वारा  मंजूर  किया  जायेगा  और  क्‍या  उनकी  जांच  संसद्‌  भी  कर  सकेगी  तथा  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  बनाये  जाने  के  बारे  में  किए  जाने  वाले  उपायों  इस  विधेयक  की  संसद  के

 समक्ष  लाया  या  कि  पहले  इसकी  ज़ांच  होगी  और  बाद  में  इसे  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।
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 योजना  विधेयक
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 ;  ये  सब  बातें  ध्यान  में  रखनी  होंगी  अभी  इनका  ब्यौरा  हमारे  पास  नहीं  इसी

 लेखा  और  लेखापरीक्षा  आदि  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  योजनायें  रखी  गई  अनेक  ऐसे  खंड  हैं
 जिनका  इस  उद्देश्य  के  लिए  हवाला  दिया  गया  उदाहरण  के  लिए  खंड

 ;  “23  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  ऐसे  प्ररूप  में  और  ऐसे  समय  जो  विहित  किया
 ४

 आगामी  वित्तीय  वर्ष  करे  लिए  अपना  बजट  तैयार  करेगा  और  उसे  केन्द्रीय
 सरकार  को  आगामी  वित्तीय  वर्ष  के  प्रारंभ  से  कम  से  कम  तीन  मास  पूर्व

 यह  एक  अच्छा  कदम  इस  योजना  की  भी  राज्य  सरकारों  द्वारा  जांच  की

 :  आप  राज्य  सरकारों  के  लिए  इस  का  उपबंध  कर  योजना  की  एक  रूपरेखा  विभिन्‍न

 :  विधान  सभाओं  को  प्रस्तुत  की  जानी  चाहिए  तथा  आप  यह  सुनिश्चित  कर  कि  वे  विधान  सभायें

 इस  योजना  को  स्वीकृति  दें  ।  केन्द्र  सरकार  सभी  राज्यों  को  संचालित  कर  रही  कुछ  ऐसी
 बातें  भी  हैं  जिनका  स्पष्टीकरण  किया  जाना  चाहिए  और  कुछ  को  और  विस्तार  से  बताया  जाना

 चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  यह  बोर्ड  के  का्यंकरण  के  हित  में  ठीक  रहेगा  ।

 जे जा हन 0७५
 <
 | < हाल

 मैं  एक  बात  और  बताना  चाहता  हूं  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अनुभव
 के  बारे  में

 अनेक  संसदीय  समितियों  ने  बताया  है  कि  कई  बार  बहुत  घटिया  निर्माण  किया  जाता  जब  हम
 इस  प्रकार  की  योजना  बना  रहे  हैं  तो  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  निर्माण  पक्ष  की  ओर

 विशेषज्ञ  धपान  देंगे  और  भवनों-मकानों  को  अच्छी  तरह  से  बनाया  जायेगा  तथा  नालियों  आदि  की

 ठीक  व्यवस्था  होगी  ।  मुझे  याद  है  कि  दिल्‍ली  के  उप-राज्यपाल  को  पीतम  पुरा  और  उत्तरी

 दिल्‍ली  के  अन्य  क्षेत्रों  के  दौरे  के लिए  जाना  पड़ा  था  ।  परे  क्षेत्र  में पानी  भर  गया  था  ।  यदि  आप

 ठीक  से  नालियों  आदि  की  व्यवस्था  नहीं  करते  हैं  तो  ऐसी  योजना  बनाने  का  क्‍या  लाभ  ।
 सरकारी  कर्मचारियों  और  अन्य  लोगों  के  लिए  करोड़ों  रुपये  खर्च  करके  आवासीय  कालोनियां
 बनाई  जाती  हैं  किन्तु  जल  निकासी  के  लिए  नालियों  आदि  की  व्यवस्था  ठीक  से  नहीं  की  जाती

 कई  बार  नील।भी  के  समय  दिखाने  के  लिए  बड़ी  आंकर्षक  योजनायें  बनाई  जाती  जो
 लोग  नीलामी  के  लिए  वहां  जाते  हैं  उन्हें  बड़ी  आकर्षक  रूपरेखा  दिखांई  जाती  है  किन्तु  जब
 वास्तविक  निर्माण  का  समय  आता  है  तो  स्थान  बदल  दिया  जाता  विपणन  केन्द्र  बनाने  के
 स्थान  पर  वहां  पर  सिंक  टेंक़  लगा  दिया  जाता  है  जिसके  फलस्वरूप  जिन  लोगों  ने  अपने  मकान

 बनाने  के  लिए  भूखंड  खरीदे  होते  हैं  वे  देखते  हैं  कि  उनके  सामने  नक्शे  में  दिखाये  गये  स्कूल  की
 बजाय  सिक  टेंक  बना  हुआ  है  और  पार्क  के  बजाए  पुलित  स्टेशन  बना  हुआ  इन  सब

 बातों  का  रखा  जाना  चाहिए  आप  यह  सारी  बातें  केवल  इंजीनियरों  पर  ही  न  छोड़  दें

 क्योंकि  वे  नीलामी  के  उद्देश्य  से  आपके  सामने  बड़ी-बड़ी  आकर्षक  योजनायें  प्रस्तुत  कर  देंगे  किन्तु
 वास्तव  में  यह  है  कि  निर्माण  के  समय  योजना  बदल  दी  जाती  यह  उन  लोगों  के  साथ

 धघोबाधड़ी  है  जो  मकानों  के  लिए  भूखंड  खरीदते  हैं  और  यह  आशा  करते  हैं  कि  वे  शान्ति  से  वहां

 रहेंगे
 ।

 किन्तु  बाद  में  वे  क्या  देखते  हैं
 कि  सत्र  कुछ  भिन्‍न  है  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि

 इस  बात  की  जांच  होनी  चाहिए  ।  जब  लोगों  जो  नीलामी  में  भूखंड  खरीदना  चाहते  कोई

 योजना  दी  जाती  है  तो  इसे  बाद  में  बदला  नहीं  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  उसके  बाद  लोगों  के

 पास  यही  उपाय  रह  है  कि  बे  में  जायें  और
 मकदमेबाजी  पर  पैसा  खर्च
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 के  बारे  में  स्वंविधिक  संकल्व  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक
 जन  जनज-++  ——  -  लक

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  वही  कुछ  नहीं  होना  बाहिए  जो  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  होता
 रहा  है  ।  विभिन्‍न  कार्यकलापों  को  सुव्यवस्थित  किया  जाना  हमें  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  की  कार-गुजारियों  से  शिक्षा  लेनी  चाहिए  ।  इसमें  शक  नहीं  कि  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  अच्छा  कार्य  भी  किया  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  दि०  वि०  प्रा०  ने  कोई
 अच्छा  काम  नहीं  किया  ।  उसने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  किन्तु  जो  कमियां  रह  गई  हैं  उन्हें  दूर
 किया  जाना  चाहिए  ।  विभिन्‍न  सेवा-सुविधाप्रों  को  सुव्यवस्थित  करना  उदाहरण  के

 लिए  आप  फरीदाबाद  और  गाजियाबाद  तक  के  क्षेत्र  को  ले  रहे  रेलों  के  बारे  में

 आपकी  क्‍या  योजना  है  ?  मैं  यहां  आपके  छयान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  रेलवे

 दिल्ली  में  तीसरा  टर्मिनल  बनाने  का  प्रयत्न  करतो  आ  रही  है  किन्तु  आज  तक  वह  उसको  व्यवस्था

 नहीं  कर  पायी  है  क्‍योंकि  रक्षा  मंत्रालय  उसे  भूखंड  नहीं  दे  रहा  इन  सब  बातों  का  ध्यान

 रखना  होगा  ।  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  एक  टमिनल  नई  दिल्‍ली  और  दूसरा  निजामद्दीन  में

 बाबर  स्कवायर  अभी  तक  नहीं  बना  है  ।

 जब  आप  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  लिए  इस  योजना  को  शूरू  कर  रहें  हैं  तो  आपको

 भारत  सरकार  के  अन्य  मंत्रालयों  से कहना  चाहिए  कि  वे  अभ्रपनी  योजनाओं  को  आरंभ  करने  से

 पहले  झापसे  परामझ्लय  करें  अन्यया  टकराव  विरोध  होगा  और  कोई  सामंजस्य  नहीं  होगा  ।

 ग्राप  विभिन्‍न  राज्यों  के  बीच  सामंजस्य  की  व्यवस्था  कर  रहे  इसी  प्रकार  आपको  भोरत

 सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  भी  समनन्‍्वप  स्थापित  करना  होगा  ।  उनमें  कोई  तालमेल  नहीं
 मैंने  बाबर  स्कृवेयर  का  उदाहरण  दिया  उत्तर  रेलवे  द्वारा  अभी  उस  स्थान  का  अर्जन

 किया  जाना  है  झ्रभी  उसे  वह  सौंपा  नहीं  गया  है  क्‍योंकि  रक्षा  मंत्रालय.का  उस  पर  अधिकार

 है  और  वह  उसे  छोड़ना  नहीं  चाहते  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  उचित  परिवहन
 उचित  स्वास्थय  सुविधाओं  ओर  अन्य  सुविधाओं  की  व्यबस्था  इस  पैमाने  पर  हो  कि  वे  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  के  महत्व  के  अनुकूल  हो  ।  इसकी  इसकी  इसका

 होना  चाहिए  और  यह  सारे  राष्ट्र  को  प्रेरित  करने  में  सक्षम  होना  चाहिए  ।

 मात्र  राष्ट्रीयਂ  शब्द  जोड़ने  से  वह  राष्ट्रीय  नहीं  बनेगा  ।

 मैं  अपने  सुझाव  को  दोहराता  हूं  ।  देश  के  अन्य  भागों  के  लोगों  का  भी  दिल्‍ली  पर  कुछ
 हक  उन्हें  भी  महत्व  जाना  चाहिए  ।  केवल  मुख्य  मंत्रियों  और  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल
 को  ही  सदस्थ  बनाना  काफी  नहीं  है  ।  इसमें  प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था  भी  होनी  जब

 तक  सरकार  के  कार्यकरण  उसकी  नीतियों  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  निर्माण  में  जनता  की

 भावनाएं  प्रतिबिम्बित  नहीं  होती  तब  तक  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  लोकतंत्र  को  उचित  महत्व
 दिया  जा  रहा  है  जोकि  संसद  का  कर्तंव्य  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्तुत  विभिन्‍न  खण्डों  का  समर्थन  करता  हूं  और  भाप  से  यह
 निवेदन  करता  हुं  कि  इन  पर  उचित  ध्यान  दिया  जित  विभिन्‍न  पहलुओं  का  उल्लेख

 यहां  किया  गया  है  उन  पर  यौर  किया  जाए  ताकि  दिल्ली  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  एक

 मनभावन  और  परयंटकों  के  आकर्षण  केन्द्र  के  रूप  में  उभरे  ।  किसी  भी  किसी  भी  भाषा
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 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र
 योजना  विधेयक

 का  कोई  भी  व्यक्ति  जब  यहां  आए  तो  उसे  घर  जैसा  सुख  महसूस  होना  चाहिए  उसके  लिए

 समुचित  परिवहन  और  अय  सुविधाएं  होनी

 श््ट
 श्री  जगदीश  भ्रवस्थी  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  मैं  उसका  समयंन  करता  हूं  ।  माननीय

 मंत्री  जी  ने  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करके  सत्तमुच  में  एक  बहुत  ही  अच्छा  उपकार  किया  है  ।

 दिल्‍ली  हमारे  देश  की  राजघानी  है  ही  ।  साथ  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  का  एक  नगर

 यह  दिल्‍ली  दिनोदिन  बढ़ती  चली  जा  रही  इसका  विकास  इस  रूप  में  होना  जिससे

 न  केवल  हमारे  दिल्‍ली  और  आसपास  के  निवासियों  को  ल।भ  बल्कि  जो  बाहर  से  विदेशी

 लोग  आते  उनको  भी  ग्राकषित  करेगा  ।

 आज  दिल्‍ली  का  बहुत  विकास  हो  रहा  है  ।  इस  क्षेत्र  में  बोर्ड  का  गठन  किया  गया

 है  ।  यह  21  सदस्यों  का  बोर्ड  होगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  योजना  :

 बोर्ड  को  और  शक्तिशाली  और  व्यापक  बनाया  जाये  ।  अभी  इस  बोड  में  केवल  हमारे  4  राज्यों  के

 मुख्यमंत्री  हैं  और  नामीनेशन  की  व्यवस्था  है  ।  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  इस  बोर्ड  को  जनतंत्नीय

 पद्धति  से  बनाया  जाये  ।  इसके  अन्तर्गत  जो  हभारे  जन-प्रतिनिधि  उनको  भी  सम्मिलित  किया

 जाए  ।  साथ  ही  साय  जब  आप  विकास  कार्य  करते  हैं  तो जिन  कित्तानों  की  भमि  अर्जित  की

 जाती  उसके  प्रति  आपकी  व्यवस्था  उचित  नहीं  श्रामतौर  पर  कह  दिया  जाता  है  कि

 नामीनेश्रन  किये  जायेंगे  ।  निश्चित  रूप  से  यह  व्यबस्था  होनी  चाहिए  कि  कम  से  कम  1-2

 प्रतिनिधि  उनके  भी  लिए  जायें  जिन  कित्षानों  की  भूमि  ग्रजित  की  जाती  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  कहुंगा  कि  जिस  प्रकार  से  दिल्‍ली  के  विकास  के  लिए  झापने

 कुछ  राज्यों  और  आसपास  के  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  इसी  पैटर्न  इसी  तरीके  से  देश  के  जो

 अन्य  प्रदेश  बड़े-बड़े  नगर  उनका  भी  विकास  होना  चाहिए  ।

 हम  जानते  सदन  जानता  है  कि  देश  की  आबादी  बढ़ती  चली  जा  रहो  है  ।  लोग

 नौकरी  के  कामकाज  के  लिए  देहात  छोड़कर  नगरों  की  ओर  दौड़ते  चले  श्रा  रहे  इसका

 परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  सारा  भार  नगरों  पर  पड़  रहा  हम  प्रयास  करते  हैं  कि  लोग

 शहरों  से  गांवों  में  लेकिन  इसका  उल्टा  हो  रहा  है  कि  लोग  गांव  से  शहर  में  आ  गये  हैं  ।

 जब  यह  स्थिति  है  तो  शहरों  की  उचित  योजना  बननी  कलकत्ता  और  पटना

 जो  हमारे  प्रदेशों  की  राजधानियां  उनके  विकास  के  लिए  भी  इसी  तरह  की  योजना  का

 गठन  होना  चाहिये  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  मै  उत्तर  प्रदेश  से  आता  उत्तर  प्रदेश  में  लखनऊ  के

 अतिरिक्त  कानपुर  नगर  वह  भी  बहुत  बड़ा  शहर  वह  न  केवल  इस  देश  के  अन्दर

 ऋसिद्ध  बल्कि  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  भी  महत्व  का  स्थान  रखता  है  ।-  इसलिये  माननीय  मंत्री
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 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक

 देश  की  जो  अन्य  राजधानियां  जो  औद्योगिक  महत्व  के  नगर  उनका  सर्वे  करा  कर  भी  उनके

 विकास  के  लिये  इसी  प्रकार  योजना  बनायें  ।  जिस  प्रकार  से  आप  ने  राष्ट्रीय  राजधानी  योजना
 बोर्ड  का  विधेयक  प्रस्तुत  किया  इसी  प्रकार  की  योजना  उन  के  लिए  भी  बनानी  चाहिए  ।

 जो  योजना  बोड  बनेगा  उस  में  शिक्षा  स्वास्थ्य  यातायात  उद्योग  आदि  के  विकास  के  लिए

 योजनाएं  बनेंगी  और  उस  के  लिए  भूमि  भ्र॒जंन  की  जाएगी  ।  सम्भवतः  यह  देखा  जा  रहा  है  कि

 हर  नगर  में  जो  भूमि  अजित  की  जा  रही  किसानों  से  कम  मूल्य  पर  भूमि  ली  जा  रही  है  और

 शासन  या  बोर्ड  या  जो  भी  विकास  प्राधिकरण  बनता  है  वह  बहुत  मुनाफा  कमा  कर  के  अधिक

 दामों  पर  उस  भूमि  का  आबंटन  करता  किसानों  को  बहुत  कम  पैसे  उस्ष  के  मिल  पाते  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जो  भूमि

 किसानों  से  अर्जित  करें  और  जिस  रेट  पर  आप  जमीन  प्राइवेट  लोगों  को  दूसरे  किसी  को  आवंटित

 करते  उन  से  जो  पैसा  लेते  उतना  अगर  नहीं  तो  कम  से  क्रम  उचित  मात्रा  में  और  अच्छा

 मल्य  किसान  को  मिलना  चाहिए  ।  यह  मांग  सारे  देश  में  फैलती  जा  रही  शहर  बढ़ते  चले
 जा  रहे  भूमि  का  अधिग्रहण  होता  उस  से  बड़ा  अ्रसंतोष  फैलता  राज्य  सरकारें  भूमि
 लेती  हैं  लेकिन  उस  का  जो  उन  को  मुभ्नावजा  मिलता  है  एक  तो  वह  कम  मिलता  है  और  दूसरे
 समय  पर  नहीं  मिलता  है  ।  उस

 से  ग्रसंतोष  फलता  जाता  है  ।  तो  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहूंगा
 कि  आप  इस  योजना  बोर्ड  के  सम्बन्ध  में  इस  सुझाव  को  दृष्टि  में  रखें  कि  जो  भूमि  आप  अजित
 करे  उस  का  मुआवजा  समय  से  दें  और  अधिक  पैसा  उन  को  उस  का  दें  ताकि  असंतोष  न  फंलने

 पाए  ।

 इस  के  साथ  साथ  यह  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  इस  में  इस  बात  की  कहीं
 चर्चा  नहीं  है  कि  जो  भूमि  ग्राप  अधिग्रहण  करेंगे  उतत  के  सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  की  योजनाएं

 किस  प्रकार  की  व्यवस्था  इस  का  कोई  स्पथ्टीकरण  नहीं  मैं  निवेदन  कहूंगा
 कि  जो  योजना  बोडं  बना  रहे  हैं  उस  के  अन्तर्गत  क्‍या  कार्यक्रम  क्या  योजनाएं  हैं  आप  की  और
 जिस  उद्देश्य  के  लिए  आव  योजना  बनाएं  उप्त  के लिए  कोई  समय  निश्चित  होना  इन  सब

 बातों  की  इस  में  व्याख्या  होनी  चाहिए  और  इस  व  भी  इस  में  प्रावधान  होना  चाहिए  था  ।

 आप  ने  इस  में  उत्तर  राजस्थान  और  हरिय्राणा  के  कुछ  जिले  सम्मलित  किए  हैं  त
 मैं  चाहूंगा  कि  आप  इस  का  भी  ध्यान  रखें  कि  इन  शहरों  के  विकास  प्राधिकरण  या  नयरपालिकाएं
 जो  अपनी  योजनांएं  बनाती  कहीं  ऐसा  न  हो  जाए  कि  यह  जो  हमारा  योजना  बोड

 उस  को  इनके  साथ  डुप्लीकेशन  या  आपस  में  विरोधाभास  हो  इस  बात  की  बड़ी

 सावधानी  बरतने  की  जरूरत  है  ।  जो  मानतीय  सदस्थगण  इस  में  वह  योजनाएं  बनाबें  और

 जो  स्थानीय  प्राधिकरण  बने  हुए  विकास  बोर्ड  बने  हुए  हैं  वह  जो  योजना  बनावें  उन  दोनों  में

 समन्वय  होना  आपस  में  विरोधाभास  नहीं  होना  चाहिए  ।  बहुधा  देखा  जाता  है  कि  सरकारी

 तंत्र  में  जो  आपस्त  में  विभागीय  विवाद  होते  हैं  उस  के  कारण  बड़ी  बड़ी  योजनाएं  रखी  रह  जाती
 तो  इस  की  इस  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  जो  कि  कोआर्डिनेशन  की  या  समन्वय  की  व्यवस्था

 होनी  चाहिए  उस  का  इसमें  अभाव  इसलिए  माननीय  मंत्री  जी  मेरे  सुझाव  पर  विध्ञार
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 योजना  विधेयक

 करेंगें  ताकि  जो  हमारे  योजना  बोर्ड  का  उद्देश्य  कहीं  ऐसा  न॒  हो  जाए  कि  विभागीय  लड़ाई  या

 मतभेद  के  कारण  वह  योजना  ठप्प  हो  इसलिए  आपस  में  समन्वय  अवश्य  होना  चाहिए  ।

 साथ  ही  साथ  जो  भी  योजनाएं  बनाथी  जाएं  वह  जनहित  की  दृष्टि  से  बनायी  जायें  ।

 अकसर  देखा  जाता  है  कि  जो  भूमि  अधिग्रहण  की  जाती  यह  सही  है  कि  हमारे  देश  में  इंडस्ट्री
 की  कड़ी  मांग  उद्योग  बढ़ने  इस  में  कोई  शक  लेकिन  होता  कया  हैं  कि  जो  बड़े-बड़े
 उद्योगपति  हैं  वह  पहुंच  करके  उस  भूमि  को  वे  ले  लेते  हैं  और  उद्योग  लगा  लेते  मगर  इस  के  साथ

 साथ  इस  बात  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जो  छोटे  उद्योगपति  छोटे  छोटे  लोग  हैं  उन  के

 लिए  भी  भूमि  अजित  की  जाए  और  उन  को  भी  विकास  के  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  जाए  ताकि

 कहीं  ऐसा  न  हो  कि  हम  जो  योजनाएं  बनाते  जो  विकास  करते  उसका  लाभ  केवल  निहित
 स्वार्थ  ही  उठाएं  और  सामान्य  जनता  उससे  वंचित  रह  सामान्य  जनता  के  लाभ  को

 ही  दृष्टि  में  रखते  हुए  योजनाएं  बनाई  जानी  चाहिएं  और  मुझे  पूरा  विश्वास  है  मन्त्री  जी  इस
 बात  को  ध्यान  में  झ्रवश्य  रखेंग  ताकि  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  विधेयक  जो  माननीय

 मन्त्री  जी  ने  सदन  के  समक्ष  पेश  किया  वह  सफल  हो  सके  ।

 इन  शब्दों  के

 wis
 मैं

 ना

 स्वागत
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 श्री  ए  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो

 बिल  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  उसके  मूलभूत  सिद्धांतों  के  हम  खिलाफ  नहीं  हैं  बल्कि  उसका
 समर्थन  करते  उन्होंने  बताया  है  कि  पहले  कोई  स्टैट्यूटरी  बोर्ड  न  होने  के  कारण  चीफ

 उत्तर  हरियाणा  तथा  दिल्ली  के  लेफिटनेंट  गवर्नर  के  समझौते  पर  इप्त
 बिल  को  उन्होंने  सदन  में  प्रस्तुत  किया  लेकिन  देखने  की  बात  यह  है  कि  क्या  दिल्‍ली  की
 जनता  को  इससे  कोई  लाभ  मिल  सकेगा  था  नहीं  ।  दिल्‍ली  हमारे  देश  की  नेशनल  कैपिटल  है

 यहां  पर  फारेन  डिग्नटरीज  आते  रहते  इसलिए  दिल्ली  की  सुन्दरता  को  बढ़ाया  जाना
 इसमें  कोई  दो  रायें  नहीं  लेकिन  यहां  दिल्‍ली  में  पहले  से  ही  श्ननेंक  एजेंसीज  कार्य  कर  रहीं  हैं

 भो  यहां  की  जनता  प्रसन्न  नहीं  उदाहरण  के  तौर  पर  दिल्ली  में  मैट्रोपोलिटन  कौंसिल
 दिल्‍ली  म्युनिसिपल  कारपोरेशन  नयी  दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  दिल्‍ली  डेवलपमेन्ट

 एथारिटी  है  तथा  कैन्टोनमेन्ट  बोर्ड  भी  इसके  साथ-साथ  कुछ  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  का
 सीधा  सम्बन्ध  भी  रहता  उदाहरण  के  लिए  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  श्रपने  कुछ
 कालेज  चलाती  है  तथा  कुछ  कालेज  मेट्रोपोलिटन  कौंसिल  चलाती  है  ।  इसी  प्रकार  से  दिल्‍ली  की  ज॑

 पुलिस  है  वह  मेट्रोपोलिटन  कौंसिल  की  तहत  नहीं  है  बल्कि  वह  डायरेक्टली  सेन्द्रल  गवर्नमेन्ट  के
 अण्डर  में  काम  करती  इसी  प्रकार  से  मेट्रोपोलिटन  कौंसिल  के  जो  एम्पलाइज  उनकी

 स्विध्त  कंडीशन्स  को  देखने  का  काम  होम-मिनिस्ट्री  ही  करती  इस  प्रकार  से  चीफ  एग्जिक्यूटिव
 या  एग्जिक्यूटिव  कौंसिलर  उत्तको  अपने  मातहत  रखकर  किस  प्रकार  से  संतोषजनक  रूप

 से  काम  ले  सकते  इतनी  अधिक  एजेंसीज  के  रहते  हुए  भी  दिल्‍ली  के  लोगों  का  डेवलपमेन्ट

 हो  रहा  डी०डी०ए०  किसानों  से  5  रुपए  या  10  रुपए  गज  के  भाव  पर  उनकी  जमीनें
 ले  लेती  ह ैऔर  बाद  में  उसी  जमोन  को  5  हजार  रुपए  प्रति  गज  के  भाव  तक  बेचती  है  ।

 जी ः
 समर्थन  करता  हूं  ।
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 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक

 प्रकार  से  वह  किसानों  को  लूटती  जेसा  कि  मेरे  पूर्व  बकता  नेभी  कहा  है  कि  सालों  तक

 किसानों  को  उनकी  भूमि  का  कम्पेंसेशन  नहीं  मिल  पाता  इसके  अतिरिक्त  किसानों  की  जो

 जमीन  ली  जाती  है  उसकी  मार्केट  वैल्यू  उनको  नहीं  दी  जाती  बल्कि  लेंड  एक्वीजीशन  झ्लाफिसर

 त्रो  दाम  फिक्स  करता  है  वही  उनको  दे  दिया  जाता  है  और  केवल  चार  परसेन्ट  का  इबन्ट्रेस्‍्ट  उ

 दिया  जाता  यदि  सरकार  नो-प्राफिट  नो-लास  बेसिस  पर  काम  करना  चाहती  तब  आप

 किसानों  को  ज्यादा  दाम  क्‍यों  नहीं  देते  दिल्‍ली  में  डी०डी०ए०  या  जो  दूसरी  एजेंसीज  हैं
 उन्हें

 दिल्‍ली  को  खूबसूरत  बनाने  के  साथ-साथ  कुछ  किसानों  के  हित  के  बारे  में  भी  सोचना

 चाहिए  ।

 किसान  के  बारे  में  आपने  श्राज  तक  नहीं  सोचा  किसान  से  लैण्ड  एक्वीजीशन  के  तहत

 जमीन  ली  जाती  लेकिन  उसको  मुआवजे  के  लिए  चक्कर  काटने  पड़ते  कई  साल  गुजर  जाते

 उसको  कुछ  नहीं  मिलता  कहा  जाता  है  कि  उसको  चार  परसेंट  इन्टरेस्ट  दिया  जाता

 जबकि  मार्केट  वैल्यू  उससे  कहीं  ज्यादा  होती  दिल्‍ली  डेवलपमेंट  अथोरिटी  जो  भी  जमीन  बेच  रही

 मुनाफे  के  लिए  बेच  रही  लेकिन  किसानों  को  कोई  फायदा  नहीं  हो  रहा  कहा  जाता
 है  नो-प्रोफिट  नो-लास  के  बेस  पर  काम  हो  रहा  जबकि  फायदा  काफी  होता  मैं  श्रज

 करूंगा  कि  जल्दी  से  जल्दी  किसानों  को  मार्केट  वैल्यू  के  भ्राधार  पर  पैसा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मान  लीजिए  मा्कट  वैल्यू  एक  रुपया  तो  किसान  को  सिर्फ  25  पैसे  दिए  जाते  दिल्ली

 डेक्लपमेंट  अशथोरिटी  द्वारा  जितनी  भी  जमीन  किसानों  द्वारा  ली  मई  उनका  जल्दी  से  जल्दी

 मार्केट  बेल्यू  के आधार  पर  भुगतान  होना  चाहिए  ।

 लोग  कहते  हैं  कि  लैम्ड  एक्वीजिशन  एक्ट  कोई  भी  कोर्ट  में  जा  सकता  लेकिन  कोर्ट

 में  कितने  किसान  जा  सकते  हैं  ।  कचहरियों  में  जाने  तक  के  लिए  उनके  पास  पैसे  नहीं  हैं  ।  कोर्ट

 में  वकीलों  से  बात  करना  और  पैसे  खर्च  करना  तो  बहुत  दूर  की  बात  मेरी  अजं  है

 कि  दिल्‍ली  डेवलपमेंट  प्रथोरिटी  को  जल्दी  से  जल्दी  किसानों  को  उनका  कम्पेंसेशन  देना  चाहिए  ।

 न्यू  दिल्ली  म्यूनिसिपल  कमेटी  का  इलैक्शन  नहीं  होता  वह  नोमिनेटेड  कमेटी  है  और  दूसरी
 झथोरिटीज  द्वारा  काम  नहीं  हो  पा  रहा  और  अब  रीजनल  बोर्ड  की  जरूरत  पड़  रही  है  ।

 दिल्‍ली  के  आसपास  उत्तर  प्रदेश  और  हरियाणा  के  कुछ  गांवों  को  सुन्दर  बनाने  के  लिए  यह  प्रयास

 किया  जा  रह  पिछले  चुनावों  में  कांग्रेस  वालों  ने  और  बी०जे०पी  वालों  ने  दिल्ली

 मैट्रोपोलिटिन  काउन्सिल  को  एसेम्बली  का  दर्जा  दिए  जाने  की  बात  कही  थी  ।  मगर  भब  उसको

 इम्लीमेंट  करने  से  इन्कार  किया  जा  रहा  उपाध्यक्ष  शायद  आपको  मालूम  होगा  कि

 जनता  रिजीम  में  मंद्रोयोलिटिन  काउन्सिल  को  एमस्रेम्बली  का  स्तर  देने  के  लिए  एक  बिल  पेश  किया

 यदि  वह  बिल  जंसे  का  तैसा  पास  कर  दिया  जाए  तो  ठीक  होगा  ।

 असेम्बली  के  अभाव  में  यहां  पर  सरकार  को  इतने  बोर्ड  स  रखने  पड़  रहे  हैं  ।  दिल्ली  के

 प्रशासन  में  इतने  हस्तक्षेप  होते  हैं  कि  काम  हो  नहीँ  फता  मैट्रोपोलिटन  कान्सिल  की  हालत

 भी  निराली  है  ।  वहां  के  कर्मचारी  केन्द्रीय  सरकार  के  कन्ट्रोल  में  होने  क ेकारण  उन  की  बात  को

 नहीं  मानते  हैं  ।  काउन्सिल  जो  काम  उन  से  कराना  चाहती  वह  नहीं  करा  पाती  है  ।  आप  दिल्ली

 के  डेवलपमेन्ट  के  लिये  जो  बोर्ड  बनाने  जा  रहे  इसमें  च/र-पांच  चीफ  मिनिस्टर्स  का  इन्वाल्वमेन्ट
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 योजना  विधेयक

 अगर  इन  के  बजाय  यहां  पर  असेम्बली  बनायें  तो  यह  समस्या  हल  हो  सकती  है  ।  पिछले  चुनाव
 के  समय  कांग्रेस  ने  भी  घोषणा  की  थी  और  दूसरे  राजनीतिक  दल  भी  चाहते  हैं  कि  यहां  पर

 असेम्बली  बनाई  इस  लिये  भ्राप  को  इस  दिशा  में  शीघ्र  कदम  उठाना  चाहिएं  ।  दिल्ली  के
 सम्बन्ध  में  अपने  मेनिफेस्टो  में  आप  ने  जो  वायदा  किया  यदि  आप  चाहें  तो  असेम्बली  बना  कर
 उस  बायदे  को  प्रा  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  आप  के  माध्यम  से  अनुरोध  करता  हू  कि  आने  वाले  बजट  सेशन  में

 सरकार  दिल्ली  में  असेम्बली  बनाने  का  बिल  लाये  और  उस  को  पास  कराये  ।  मैंनें  अभी  हाल  में

 अखबारों  में  पढ़ा  था--श्री  राजीव  गांधी  ने  भी  इस  के  लिये  वायदा  किया  उस  वायदे  को

 पूरा  करने  के  लिये  अगले  बजट  सेश्ल  में  बिल  लाकर  दिल्ली  में  प्रसेम्बली  बनायें  ।
 रॉ मई

 श्री  बृद्धिचन्द्र  जन  ४  :  उपाध्यक्ष  नैशनल  कैपिटल  रिजन  प्लानिंग

 1985  के  सम्बन्ध  में  जो  बिल  सदन  में  प्रस्तुत  हुआ्ना  मैं  उस  का  तहेदिल  से  समर्थन  करता

 राजधानी  क्षेत्र  के  लिये  जिस  प्लानिंग  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  है  तथा  उस  के  बारे  में  जो  संगठन

 है--मैं  विशेष  रूप  से.क्लाज  की  ओर  आप  का  धयान  आकर्षित  करना  चाहता

 के  मुख्य  राजस्थान  के  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  संघ  शासित

 राज्य  के  प्रशासक  .  .  .  .  ,  .  .. . .. :  ।

 आप  ने  कहा  है  कि  इस  प्रकार  का  जो  बोड  उसमें  चीफ़  मिनिस्टर्ज  सदस्य  मेरा

 सुझाव  यह  है  कि  यदि  चीफ़  मिनिस्टज़  उपस्थित  न  तो  उस  राज्य  के  हाउसिंग्र  मि  निस्टर  भी

 सदस्य  हों  ।  मैं  ऐसा  समझता  हं  कि  इस  तरह  के  संगठन  की  बैठक  में  हाउसिंग  मिनिस्टर  भी  सदस्य

 हों  तो  वे  उपस्थित  भो  रहेंगे  और  अच्छी  तरह  से  अपनी  स्टेट  के  काज़  को  भी  प्लीड  कर  सकेंगे  ।

 बहुत  सी  स्टेट्स  में  चीफ़  मिनिस्टर्स
 के

 पास  इतना  काम  होता  है  कि  वे  इस  तरह  की  बैठकों  में

 ईीं  हो  पाते  हैं
 और  जब  वे  उपस्थित  नहीं  होते  हैं  तो  स्टेट  का  सही  रिप्रेज़ेन्टशन  नहीं  हो

 पाता  है  ।  इस  लिये  यह  उचत  होगा  कि  हाउसिंग  भनिस्टर्स  को  इस  संगठन  का  सदस्य  बनाया

 जाना  चाहिये  ताकि  वे  अपनी  स्टेट  का  रिप्रेज़न्टशन  कर  सके  ।

 दूसरा  सुझाव--जिस  बोर्ड  का  गठन  हुआ्रा  उस  में  दिल्नी  के  जितने  एम०पीज़  हैं  उनमें
 से  किसी  को  नहीं  लिया  गया  है  ।  सेन्ट्रल  गवनंमेन्ट  यदि  चाहे  तो  उन  को  नामिनेट  कर  सकती  है  ।

 जिस  प्रकार  आप  दूसरे  अधिकारियों  को  नामिनेट  कर  सकते  उसी  प्रकार  इन  को  भी  नामिनेट

 कर  सकते  इसके  ज़रिये  दिल्‍ली  के  डेवलपमेन्ट  के  बारे  में  सोचा  जा  रहा  है  और  प्रजातान्त्रिक

 प्रणाली  के  ज़रिये  दिल्ली  में  जो  एम०पीज़  चने  गये  हैं
 वे  इस  के  सदस्य  न  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 भी  ज॑नुल  बशर  :  जो  दूसरे  क्षेत्र  जैसे  उत्तर

 उन  के  एम०पीज़  भी  इसमें  होने  चाहिये  ।
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 विधेयक  _
 4

 है  ड़

 भो  वृद्धि  चर  जंन  :  आप  थोड़ा  घैयं  तो  अच्छा  होता  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 कम  से  कम  ऐसी  स्थिति  होनी  चाहिए  कि  क्‍या  क्‍या  राजस्थान  और  क्‍या  उत्तर

 उसका  कम  से  कम  एक  एम०पी०  इस  में  नामीनेट  होना  चाहिए  और  इस  में  एक  शर्त  यह  हो  जानी

 चाहिए  कि  एम०पी०  इसमें  जरूर  होगा  ताकि  प्रजातान्त्रिक  प्रणाली  के  अन्तगंत  यह  काम  हो  सके  ।

 इस  प्रकार  के  जो  बोर्ड  बनते  उनमें  ऐसी  स्थिति  हो  जाती  है  कि  वे  ब्योरोक्रेटिक  तरीके  के  बोर्ड

 होते  हैं  और  उसी  ढर  पर  वे  चलते  रहते  हैं  !  अब  हमारे  प्र५न  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  आए  हैं  और

 वे  एक  अच्छा  कायें  करना  चाहते  इस  जिए  इस  तरह  के  सब  काम  नौकरशाही  पर  नहीं  छोड़ने

 चाहिएं  और  उन्हीं  पर  यह  जिम्मेवारी  नहीं  डालनी  चाहिए  ।  प्रजातान्त्रिक  प्रणाली  के  जो  प्रतिनिधि

 होते  उन  का  लाभ  न  उठाना  उचित  नहीं  होगा  ।  इसलिए  इस  बोर्ड  का  जो  कांस्टीट्यूशन
 उस  के  अन्दर  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  उचित  स्थान  मिलना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हम  दिल्ली  को  एक  आदर्श  राजधानी  बनाना  चाहते  हस  संबंध  में

 मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  यहां  पर  बहुत  सारी  झुग्गी-झोंपड़ियां  हैं  भ्रौर  यहां  पर  बहुत  अतिक्रमण

 हो  रहा  है  और  जो  बड़ी-बडी  शक्तियां  जो  पावरफल  व्यक्ति  उन्होंने  अतिक्रमण  किया  है
 और  गरीबों  से  मिल  कर  अतिक्रमण  करवाया  गया  है  ।  यह  जो  अतिक्रमण  हो  रहा  इस  के  बारे

 में  हम  को  एक  स्ट्रांग  पालिसी  एडोप्ट  करनी  चाहिए  ।  हम  चाहते  हैं  कि  बजट  सैशन  में  हम  को

 यह  बतजाथा  जाए  कि  यह  जो  अतिक्रमण  हुआ  उस  के  सिलसिले  में  यह  कार्यवाही  की  गई  ।

 जो  ताकतवर  और  शक्तिवान  लोगों  द्वारा  अतिक्रमण  क्रिया  गथा  उस  को  तुरन्त  हटाया  जाना

 चाहिए  ।  जिस  प्रकार  से  हम  शहर  को  सुन्दर  बनाना  चाहते  इंन  अतिक्रमणों  क ेकारण  हम  उस

 को  सुन्दर  नहीं  था  रहे  हैं  ग्रौर  यह  स्थिति  दिल्‍ली  शहर  में  ही  नहीं  है  बल्कि  यह  स्थिति  बड़े

 बड़े  नगरों  और  हर  एक  प्रदेश  की  राजधानी  में  वहां  पर  इन  लोगों  द्वारा  अतिक्रमण

 बहुत  बढ़  गये  जिसके  कारण  झुग्गी-झोंपड़ी  बहुत  ज्यादा  बढ़  रही  हैं  और  इस  के  पीछे  एक

 शक्तिवान  लाबी  फंक्शन  कर  रही  है  झोर  इन  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  व-दम  नहीं  उठाए  जाते  और
 जब  कोई  कदम  नहीं  उठाया  तो  अतिक्रमण  बढ़ते  चले  जाते  हैं  भ्ौर  भुग्गी-झोंपड़ी  बढ़ती

 जाती  हैं  और  हम  शहरों  को  सुन्दर  नहीं  वना  सकते  ।  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  संबंध

 में  सरकार  को  ठोस  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  है  ।

 अब  यह  जो  बोडे  बनाया  उत्तमें  तीन  एक्सपर्ट्स  के  बारे  में  जिक्र  किया  गया  है  ।

 मैं  समझता  हुं  कि  तीन  एक्पपर्ट्स  सफीशियेन्ट  नहीं  होंगे  ग्रौर  तोन  एक्सपर्ट्स  श्रौर  बढ़ाए  जाने

 चाहिएं  क्योंकि  उत  की  राथ  लेना  बहुत  आवश्यक  है  |  हमें  कोशिश  यह  करनी  चाहिए  कि  जैसे
 जनेवा  शहर  का  निर्माण  हुआ  है  और  दुनिया  का  एक  झादश  णहर  वह  उसी  प्रकार  का  माडल

 रख  कर  हमें  अपने  यहां  एक  आदर्श  शहर  बनाना  उन  के  माडल  को  ले  उन  के  मैप

 को  लेकर  और  इस  प्रकार  का  जो  वहां  पर  सर्वेक्षण  किया  गया  वह  सारा  मैटिरियल  प्राप्त

 कर  हमें  उस  का  लाभ  उठाना  चाहिए  ।

 इस  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  हम  विदेशी  एक्सपर्ट स  का  लाभ  मैं  इस  पक्ष  में  नहीं

 हूं  क्योंकि  यह  हमारी  अयोग्यता  का  सूचक  होगा  कि  हम  अपने  देश  में  ऐसे  एक्सपट्‌स  पैदा  नहीं
 कर  जो  कि  एक  आदर्श  शहर  बना  सकें  ।  हम  विदेशी  एक्सपर्ट  स  की  सेवाओ्रों  का  उपयोग
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 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र
 योजना  विधेयक

 लता  “5 +प५पपः कण

 इस  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  हमारे  देश  के  अन्दर  बहुत  ही  योग्य  और  बहुत  ही
 एक्सपटं स  हैं  और  हमें  उन  पर  भरोसा  करना  चाहिए  ।  इसके  अन्दर  एक्सपटस  जो  लिये  जाएं
 और  नोमिनेटिड  एक्सपर्ट  स  लिये  जाएं  उनके  बारे  में  मंत्री  महोदय  यह  ध्यान  रखें  कि  वे  एक्सपर्टूस
 ऐसे  न  हों  जिनकी  कि  इन्टेंशन  ठीक  न  हो  ।  कभी-कभी  ऐसा  होता  है  कि  एक्सपर्ट  झआनेस्ट  भी

 होता  उसमें  इन्टेग्रिटी  भी  होती  उसका  रिकार्ड  भी  भ्रच्छा  होता  है  लेकिन  उसकी  इन्टेंशन
 ठीक  न  होने  की  वजह  है  वह  रोंग  एड्वाइस  करता  इन्टेंशन  ठीक  भर  सही  न  होने  पर  भी

 हमारी  योजनाओं  में  बहुत  नुकसान  होता  है  1

 एक  हमारी  कार्य  प्रणाली  भी  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिए  जिससे  कि  इस  योजना  के

 एक्ज़ोक्युशन  में  डिले  न  हो  ।  अक्प्तर  यह  देखा  जाता  है  कि  जो  प्रोसीजर  हम  अडाप्ट  करते  हैं  उसकी

 वजह  से  भी  एक्ज़ीक्पुशन  में  देरी  हो  जातो  है  ।  प्रोसीजर  की  वजह  से  निर्णय  लेने  में  भी  डिले  हो
 जाती  इपतलिए  ऐसी  नीति  निर्धारित  कर  देनी  चाहिए  जिससे  कि  जल्दी  से  जल्दी  निर्णय

 लिये  जाएं  और  जल्‍दी  से  जल्दी  निर्णय  लेकर  जल्दी  से  जल्दी  उन  पर  काम  किया  इस
 योजना  को  सुचारु  रूप  से  चलाने  के  लिए  हमें  ऐसी  नीति  निर्धारित  कर  देनी  चाहिए

 नि  हि  व  ब  श  नि  हे  न  ब  न  व
 हि  इन  शब्दों  के  देश  की  राजधानी  को  जो  आगगे  बढाने  की  प्रस्तुत  की  गई  है “

 उसका  मैं  तहदिल  से  समर्थन  हूं  ।

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्रो  अब्दुल  उपाध्यक्ष  इस  नेशनल  केपिटल  रीजन

 प्लानिंग  बोर्ड  बिल  के  सिलसिले  में  7-8  माननीय  मेम्बरान  ने  अपने-अपने  रूयालात  का  इजहार

 किया  है  मुझे  खुशो  है  कि  सिवाय  एक  माननीय  मेम्बर  को  छोड  कर  सभी  मेम्बरान  ने  इस  बिल

 का  समर्थन  किया  है  ।

 जब  इस  बिल  पर  राज्य  सभा  में  डिस्कशन  हो  रहा  था  तो  एक  ही  चीज  पर  ज्यादा  बात

 हुई  थी  ।  चाहे  राज्य  सभा  हो  या  लोक  सभा  हो  हर  जगह  पर  माननीय  मेम्बरान  में  से  80  फीसदी

 मेम्बरान  लैण्ड  एक्वीजीशन  और  उसकी  प्राईस  फिक्सेशन  किये  जाने  के  सिलसिले  में  बात  करते

 हैं  ॥  बाको  और  छोटो-छोटो  चोीज़  हूँ  ।

 जितने  मेम्बरान  ने  इस  हाउस  में  इस  बिल  के  ऊपर  अपने  ख्यालात  का  इजहार  किया  है
 उसके  सिलसिले  में  मैं  कह  देना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  इन  सब  चीजों  के  ऊपर  सोच  रही  है  ।

 जो  चीज  हम  लोगों  के  सामने  है  वह  यह  है  कि  दिल्‍ली  डबलपमैंट  बोर्ड  जो  बनाया  था  या  और  भी
 जो  कमेटियां  बनाई  थीं  उनमें  जो  खाभियां  वे  खामियां  इस  केपिटल  रीजन  प्लानिंग  बोर्ड

 में  न  रहें  ।  इसलिए  जहां  तक  शेल्टर्स  का  सवाल  लेण्डलेस  लेबरंज  का  सवाल

 ग्रीन  बेलट  का  सवाल  इन  एरियाज  में  होस्पिटल  का  सवाल  छोटे-छोटे  कींडर

 हाई  कालेज  का  सवाल  है  इन  सब  का  ख्याल  रखा  जायेगा  ।  इसके  अलावा

 सीवरेज  वे  सारी  चोजें  भी  उसमें  है  ।  यह  जो  रीजन  केपिटल  बोर्ड  बनेगा  उसमें  ये

 सारी  चीजें  आयेंगी  ।
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 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  श्रध्यादेश  के  निरनुमोंदन  25  1965

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 बगोजना  विधेयक

 पहले  भी  एक  कमेटी  बनी  थी  ।  लेकिन  उसको  कोई  कामूनी  जख्तियार  नहीं  थे  ।  इसलिए

 इस  चीज  के  लिए  कानूनी  अख्तियार  देने  के  लिएं  यह  केप्टिल  रीजन  प्लानिंग  बोंडे  बिल  इस

 हाउस  में  पेश  हुआ  है  ।
 ह

 कुछ  हमारी  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  जो  इसके  मेम्बर  होंगे  उन  मेम्बरों  की  तादाद

 को  बढ़ाना  चाहिए  ।  कुछ  लोगों  ने  यह  भी  ख्याल  जाहिर  किया  कि  इसमें  हम  एक्सपटंस  दूसरे

 सूबों  के  भी  कुछ  लोगों  ने  यह  भी  कहा  है  कि  अगर  वल्डं  के  एक्सपर्टंस  का  मशबिरा  लेने  की

 जरूरत  हो  तो  वह  भी  लिया  जाए  ।  इन  सारी  चीजों  का  ख्याल  इसमें  रखा  बहुत  से

 माननीय  मेम्बरों  ने  इस  बिल  में  हिस्सा  इस  बिल  का  जो  सेंट्रल  थीम  है  वह  मही  है  कि  जो

 इम्प्लेक्स  पापूलेशन  की  ग्रोथ  दिल्‍ली  कैपिटल  की  तरफ  हो  रही  है  और  जितनी  परेशानियां  यहांਂ

 डो०डी०ए०  या  दूसरी  अ्थारिटीज  को  उन  लोगों  की  वजह  से  यहां  हो  रही  उनको  कम  करने

 के  लिए  कुछ  इलाके  जो  हमारे  यू०पी०  राज्य  और  हरियाणा  राज्य  के  उतको  इसमें  शामिल

 किया  गया  है  |  मैं  सबसे  पहले  तो  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि इसको  अमलीजामा  पहनाने  में

 किसी  तरह  का  कन्फूलिक्ट  नेबरिंग  स्टेट्स  से  हमारा  नहीं  क्योंकि  सभो  स्टेट्स  के  लोग

 चाहते  हैं  कि  हमारी  स्टेट  का  डेवलपमेंट  काफो  जोरों  से  हो  ।  इस  बिल  को  पेश  करने  के  पहले
 इन  सूबों  के  लेजिसलेचर  से  रेजोल्यूशन  पास  हुआ  है  और  रेजील्यूशन  पास  होने  के  बाद  भी  जो

 इस  बोड  के  मेम्बरान  उसमें  हर  एक  स्टेट  के  चीफ  मिनिस्टर  भी  शामिल  तो  आप
 समझ  सकते  हैं  कि  इस  तरह  से  सेंटर  और  स्टेट  में  कोई  कन्फूलिक्ट  नहीं  बल्कि  मैं  यह  श्राप

 लोगों  को  बता  देना  चाहता  हुं  कि  मेम्बरान  ने  जिनका  डायरेक्ट  ताल्लुक  इस  रीजन  से  नहीं
 वे  लोग  भी  चाहते  हैं  कि  हमारे  भी  कुछ  इलाके  को  इस  रीजन  में  शामिल  कर  लिया  एक
 माननीय  सदस्य  श्री  एन०  टोंबी  सिंह  बोल  रहे  थे  कि  इसमें  नेशनल  हारमनी  और  सारी

 चीजों  का  ख्याल  रखा  मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  नेशनल  इंटीग्रेशन  का  सुबूत  तो  यही

 है  कि  यहां  पर  हर  राज्य  देश  के  हर  कोने  का  आदमी  आप  पाएंगे  उनके  फिगस  तो  मेरे  पास

 नहीं  हैं  कि  कितने  बंगाली  भाई  कितने  बिहारी  कितने  यू०पी०  के  हैं  कितने  हिमाचल  के

 कितने  पंजाब  के  लेकिन  हर  स्टेट  के  लोग  यहां  हैं  ।  इसलिए  उनको  इस  तरह  का  कोई  खतरा

 नहीं  होना  चाहिए  कि  यह  जो  थोड़ा  सा  एरिया  बढ़ाया  जा  रहा  उसमें  उन  लोगों  के  लिए

 जगह  नहीं  होगी  ।  गवरनंमैंट  की  पालिसी  नेशनल  इंटीग्रेशन  की  है  और  हमारा  यह  काडिनल

 प्रिंसिपल  इसको  हम  कभी  भूल  नहीं  सकते  ।

 जहां  तक  लैण्ड  इक्वीजेशन  का  सवाल  किसानों  से  जो  जमीन  ली  जाती  तो  मैंने

 पिछली  दफा  भी  जब  यह  बिल  राज्य  सभा  में  पास  हो  रहा  था  तो  मैंने  वहां  भी  आश्वासन  दिया

 है  और  मैं  यहां  भी  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  मेरे  दिमाग  में  यह  चीज  बिल्कुल  है  कि

 जिस  प्राइस  में  हम  उनको  जमीन  लेते  उससे  उनको  ज्यादा  भिलना  चाहिए  ।  मान  लिया  कि

 हमने  किसानों  से  25  एकड़  जमीन  एक्वायर  की  और  25  लाख  रुपया  हमको  देना  पड़ा  और  उस

 इलाके  का  डेवलपमेंट  करने  के  लिए  अगर  25  लाख  और  रूपया  लगे  तो  50  लाख  फिर

 उसको  जब  हम  लोगों  को  देते  हैं  तो अधर  2  करोड़  या  3  करोड़  रुपया  लेते  हैं  तो  ऐसी  बात  क्यों

 होती  इसलिए  सारी  चीजों  का  हिसाब  लगाकर  जो  मतासिब  हो  वह  किसानों  को  मिलना

 चाहिए  ।  हम  लोग  इस  चीज़  का  अवश्य  ख्याल  रखेंगे  ।
 ढ़
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 यह  यनिवर्सल  शिकायत  दोनों  सदन  के  मेंबरान  ने  की  है  ।  हमारे  जिन  दोस्तों  ने  शुरू-शुरू
 में  हिस्सा  उन्होंने  कहा  कि  तीन  रोज  का  नोटिस  होना  चाहिए  ।  वर्ड  इसमें
 लिखा  हुआ  है  ।  इसको  हम  लोग  और  भी  ज्यादा  समय  दे  सकते  हैं  ।  यह  बोर्ड  एक  प्लानिंग  कमेटी
 का  गठन  करेगा  ।  उस  कमेटी  में  एक्सपर्ट  लोग  ज्यादा  होंगे  ।  अगर  कोई  दूसरा  मिनिस्टर  या  श्राप
 में  से  कोई  मेरो  जगह-पर  श्रा  जाए  तो  हम  लोग  प्लानिंग  नहीं  कर  सकते  हैं  कमोंकि  हमारे  में  से
 एक्सपर्ट  कोई  नहीं  है  ।  इसलिए  एक्सपट  की  मदद  लेना  इस  बिल  में  आवश्यक  है  ।  मैं  समझता

 हिन्दुस्तान  में  जो  नामी  एक्सपर्ट  हैं  उनको  इसमें  शामिल  किया  जायेगा  ।  सभी  मेंबरान  की  यह

 ख्याईश  है  कि  दिल्‍ली  को  एक  ऐसा  कैपिटल  बनाया  जाए  जो  भी  कैपिटल  से  कम  न  हो  ।
 इस  बिल  के  मुत्तालिक  जिन  मेंबरान  ने  जो  सजेशन्स  दिए  उनको  हम  लोगों  ने  नोट  किया
 अभी  मैंने  जिक्र  किया  था  कि  हमारे  मध्य  प्रदेश  के  चीफ  मिनिस्टर  भो  स्पेशल  इन्वाइटी  होकर  इसी
 सिलसिले  में  श्ात्ते  उस  स्टेट  का  कुछ  हिस्सा  नज़दीक  पड़ता  जैसे-ग्वालियर  है  ।  कमेटो  बनाने
 के  वक्‍त  इस  चीज  का  ख्याल  रखा  गया  है  ।  मैं  समझता  ग्वालियर  एक  ऐसी  जगह  है  जहां

 डेवलपमेंट  के  लिए  जरूरी  है  कि  वे  लोग  भो  इसमें  शामिल  हों  ।  बहुत  सी  जगहें  ऐसी  हैं  जिनको

 शामिल  किया  जा  सकता  है  क्‍योंकि  इसमें  शामिल  करने  के  लिए  हर  जगह  से  लोगों  की  ख्वाहिश
 होती  है  ।  दिल्‍लो  से  कनेक्टंड  इलाकों  को  शुरू  में  इसलिए  लिया  गया  है  क्योंकि  सन्‌  1981  के

 मुताबिक  दिल्‍ली  की  आबादी  7.1  मिलियन  थी  ।  जिस  रफ्त्तार  से  यह  बढ़  रही  है  तो  सन्‌  2001

 में  20  मिलियन  हो  जायेगो  ।  मुझे  खुशी  है  कि  इस  बिल  को  अहमियत  सभो  मेंबस  के  ज़हन  में  है और  सभो
 ने  इस  बिल  का  समर्थन  किया  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  काउन्टर  मैगनेट  एरिया  कायम

 करने  के  संबंध  में  इसमें  कुछ  नहीं  है  ।  वह  देखेंगे  कि  इसका  भी  प्रावधान  इस  बिल  के  अन्दर

 वह  काउन्टर  मैगनेट  एरिया  नैशनल  कैपिटल  रीजन  का  तीस  हजार  स्क्वेयर  किलोमीटर  यह
 भो  हो  सकता  है  कि  इसको  भी  खूबसूरत  बनाने  के  लिए  राजस्थान  और  हरियाणा

 में  काउन्टर  मैगनेट  इन  इलाकों  से  थोड़ा  सा  दर  हम  लोग  कर  सकते  उनकी  सलाह

 से  होगा  तो  मैं  समझता  हूं  किसी  झच्छे  काम  के  लिए  किसी  किस्म  का  कोई  दखल  नहीं  होगा  ।

 उन  लोगों  की  ख्वाहिश  है  कि  सारा  काम  सेन्‍्ट्रल  गवर्नमेंट  हो  कर  एक  माननोय  सदस्य  ने  कहा
 कि  इसको  सिलेक्ट  कमेटी  में  भेज  दिया  जाए  ।  मैं  समक्षता  हूं  इसके  लिए  उन्होंने  कोई  भी

 रीज़न  पेश  नहीं  किया  है  ।  बल्कि  जितने  7-8  मेंबरान  ने  इस  बहस  में  हिस्सा  सभी  लोगों
 की  यह  ख्वाहिश  रहो  कि  इस  बिल  को  पास  कर  दिया  जाए  ।  उनके  कुछ  सजैस्णन्स  उनमें  से

 ओ  अच्छे  सजैस्शन्स  हम  लोगों  ने  उनको  नोट  कर  लिया  है  और  जब  इस  पर  कार्यान्वयन  शुरू

 होग्रा  तो  उन  सारी  चीजों  का  ख्याल  रखेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  दोस्त

 इस  बिल  को  पास  करने  में  हमारो  मदद  करेंगे  और  यह  बिल  पास  हो  जाना  चाहिए  ।

 प्रो०  संझुद्दोन  सोज्ञ-(बारामूला  )  :  उपाध्यक्ष  हमारे  ग्रिरधारी  लाल  व्यास  जी

 शुद्ध  हिन्दी  में  तकरीर  फरमाने  के  बाक  चले  उसके  बाद  यहां  पर  पराशर  साहब  की  तकरीर

 को  टौम्बी  सिंह  साहब  की  तकरीर  को  सुना  और  इसलिए  हमने  अपने  ख्यालात  हिन्दुस्तानी
 में  जाहिर  करने  की  ख्वाहिश  की  ताकि  उन्हें  एजूक्रेशन  हो  सवाल  यह  है  कि  हमारे

 :  गिरधारी  लाल  व्यास  जी  जैसे  मैम्बराने  पालियामेंट  किसी  भी  बिल  का  समर्थन  करने  के  लिए

 हट

 ।
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 तैयार  बैठे  रहते  हैं  और  हमारी  तरफ  से  जो  आवाज  उठती  है  उसकी  रुह  को  वे  पहंचानते  तक  नहीं
 और  न  समझते  इस  वक्‍त  मेरा  ख्याल  था  कि  झ्गर  बे  यहां  होते  तो  मैं  उनसे  दो-चार  बात

 जरूर  कहता  ।

 जहां  तक  इस  प्रोजैक्ट  का  सवाल  जिसका  नाम  आपने  रखा  है--तेशनल  कैपिटल  रीजन

 प्लानिंग  बोर्ड--उसका  असली  मकसद  यह  है  कि  आप  दिल्‍ली  की  बुसतों  को  फैला  रहे  हैं  ।  आपने

 बम्बई  का  हाल  कलकत्ता  का  हाल  देखा  और  मद्रास  का  हाल  देखा  ।  इन  सबके  बाद  आप

 दिल्ली  का  हाल  देख  रहे  हैं  और  इसलिए  दिल्ली  में  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  सहलियतें  पैदा  एरने
 के  वास्ते  दिल्‍ली  को  फलाना  चाहते  इसके  सिवाए  और  कोई  दूसरा  मकसद  आपका  नहीं  है  ।

 फिर  इस  बिल  में  लिखा  है  कि  आप  यहां  स्‍्लम्स  को  कन्ट्रोल  करना  चाहते  हैं  और  उसके  लिए  एक

 मनसूबा  बनायेंगे  ।  उसके  बाद  शहरी  जिन्दगी  को  सुधारा  जाएगा  ।  यह  ख्याल  तो  आपका  नेक

 लेकिन  यह  पूरा  नहीं  होगा  क्योंकि  इसमें  बहुत  जबदंस्त  एम्बीशन्स  अपने  आप  वे

 एम्बीशन्स  हो  जाएं  तो  अलग  बात  मगर  आप  इनको  एचीव  नहीं  कर  सकते  मुझे  आपके

 मन्सबे  की  बुसतत  पर  शक  चुनांचे  गफू्र  मैं  फारसी  को  तो  यहां  एवाइड  करूंगा

 लेकिन  उसका  एक  शेर  जरूर  आपके  सेवा  में  अर्ज  करूंगा  क्योंकि  जैसो  आपकी  एम्बीशन्स

 वैसे  तो  बहुत  श्रच्छी  आप  हिन्दुस्तान  को  तरक्की  की  आल्हा  मंजिल  पर  ले  जाना  चाहते  हैं
 और  इसके  लिए  आपको  सिरतोड़  कोशिश  करनी  यह  एम्बीशन  बहुत  उम्दा  है  कि  आप

 महान  देश  लेकिन  इस  प्रोजेक्ट  में  जो आपका  एम्बीशन  इस  पर  मुझे  फारसी  का  एक
 शेर  याद  आता  प्रो०  रंगा  उस  शेर  का  मतलब  यह  है  कि  आप  सितारे  में  आफ्ताब

 को  ढू.ढना  चाहते  हैं  और  अपने  हाथ  में  लाना  चाहते  शेर  इस  तरह

 जे  शरर  सितारा  जे  सितारा

 सरे  मंजिल  न  के  यमीरम  अज  करारे

 शायर  का  कहना  है  कि  मुझे  करार  तो  है  पर  मैं  कहता  हूं  कि  चिन्गारी  को  सितारा  मिले

 और  सितारे  से  आफ्ताब  लेकिन  यहां  बात  बेकरारी  को  एचीव  करने  की  है  ।

 इसलिएं  इस  प्रोजैक्ट  पर  मेरी  मुखालफ्त  सिफ  इस  वजह  से  है  कि  इसमें  गांधीजी  के  उसूलों  की

 तोहीन  होती  यह  बड़ी  अफसोसनाक  बात  है  कि  इस  समय  व्यास  जी  यहां  मौजूद  नहीं
 यदि  वे  यहां  होते  तो  मैं  उनको  बताता  ।  उन्होंने  एजूकेशन  का  नाम  मैं  वाकई  उनको  इस
 मसले  पर  एजूकेट  करता  ।

 सवाल  यह  है  कि  महात्मा  गांधी  जी  के  कुछ  उशूल  थे  और  यह  प्रोजैक्ट  उन  उच्यूलों  के

 खिलाफ  है  ।  इसलिए  मैंने  सोचा  था  कि  मैं  हिन्दुस्तानो  में  अपने  ख्यालात  को  जाहिर  करूं  ।

 महात्मा  गांधी  और  जवाहर  लाल  नेहरू  का  आपस  में  रिश्ता  बाप  और  बेटे  का  यहां  पर

 मैं  बीच-बीच  में  कुछ  अंग्रेजी  लफूजों  का  यूज  भी  करूंगा  ताकि  आप  उन  लफजों  को  सही  तरीके  से

 समझ  लेकिन  जो  इक्तसादी  इकनामिक  डेवलपमेंट  हिन्दुस्तान  की  उसमें  बाप '
 एक  तरीके  से  सोचता  था  और  बेटा  दूसरे  तरीके  से  ।  गांधी  जी  ने  अपनी  बिजडम  का  सबूत  तब
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 दे  दिया  जब  अपना  जां-तशीन  बनाना  और  वह  उन्होंने  जवाहर  लाल  नेहरू  को  हो  बनाया  ।
 जब  तक  महात्मा  गांधी  जिन्दा  हिन्दुस्तान  की  तरक्की  के  बारे  में  उनकी  राय  पंडित  जवाहर
 लाल  नेहरू  को  राय  से  जरा  हटकर  हो  थी  ।

 दोनों  नेताओं  का  मकसद  हिन्दुस्तान  को  तरक्की  के  आला-मंजिल  तक  ले  जाना
 लेकिन  एप्रोच  में  फर्क  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  का  ख्याल  मैं  उनके  ख्यालात  का  भी

 बड़ा  परस्तार  रहा  वह  किसी  और  बहस  में  जब  मैं  काफी  छोटा  था  तो  पं०  जवाहर
 लाल  नेहरू  ने  मुझे  कैसे  प्रेरित  लेकिन  इस  वक्‍त  जिस  विषय  पर  हम  गौर  कर  रहे

 इसमें  मेरा  ख्याल  है  कि  महात्मा  गांधी  की  जो  एप्रोच  वह  सही  लगती  है  ।  पं०  जवाहर
 लाल  नेहरू  ने  नंगल  को  मंदिर  और  मस्जिद  की  तश्वीह  दे  दी और  सही  है  जवाहर  लाल

 नेहरू  का  फरमान  |  भांखड़ा  नंगल  से  पंजाब  की  ही  जितना  एरिया  इसके  इ्द-गिर्द
 उन  सब  लोगों  की  जिन्दगी  इससे  सफल  हो  गई  ।  इरिगेशन  से  पानी  ने  खेतों  को  सैलाब
 और  बिजली  आ  गई  ।  बड़े-बड़े  बड़े-बड़े  डेम  और  बड़े-बड़े  य ेजवाहर  लाल

 नेहरू  की  देन  हैं  और  उनकी  सूझ  का  नतीजा  जब  हम  साइंस  और  टैक्‍्नोलाजी  को  बात  करेंगे

 तो  बड़ी-बड़ी  चीजें  हैं  जो  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  इस  मुल्क  को  दी  लेकिन  महात्मा  गांधी  का  जो

 ख्याल  था  कि  हिन्दुस्तान  एक  देहाती  माहौल  का  मुल्क  और  इसोलिये  ग्रापकी  जो  भागम-दौड़  देहात

 से  शहर  की  तरफ  टूट  पड़ने  की  इसके  महात्मा  गांधी  तब  भी  मुखालिक  थे  जब  वह  शुरु  में

 तहरीक  में  भ्रा  गये  और  उस  सुबह  तक  जब  उनकी  जिन्दगी  को  शहीद  किया  गया  ।  उस  वक्‍त

 तक  वह  बराबर  इस  बात  पर  डटे  रहे  कि  गांव  को  साफ-सुथरा  वहां  सड़क  ले

 पीने  का  टेलीविजन  ले  जाइये  लेकिन  शहर  की  शहर  की  गन्दगी  देहात  में

 ना  फलाइये  ।  महात्मा  गांधी  इस  बात  के  भी  दुश्मन  थे  कि  देहात  के  लोग  अपने  देहात  को

 छोड़कर  शहरों  में  आ  जायें  ।

 हमने  देखा  है  कि  और  कलकत्ता  में  क्या  हो  रहा  है  और  पअ्रभी  दिल्ली
 में  क्या  हो  रहा  बड़ी  भोड़  देहात  से  आ  रही  है  और  ज्योंही  वह  दिल्ली  में  पहुंचती  फिर

 गांव  जाने  का  नाम  नहीं  लेती  है  ।  हमारे  देहातों  को  सर्वे  की  गई  देहात  टेलेन्ट  से  खाली  हो

 रहे  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि
 यह  सलम  का  जो  प्रोलीफरेशन  वह  इस  प्रोजैक्ट  के  जरिये  दिल्ली

 से  बाहर  पहुंच  जाएगा  ।  व्यात
 जो

 और  हम  सब  की  रोटी
 तो  लगो  हुई  है  ।

 श्री  रणबोर  सिंह  आप  व्यास  जी  के  पीछे  इतना  क्‍यों  पड़े  हैं  ?

 (2

 प्रो०  सेफुद्दीन  मैं  उनको  एक  सोच  का  सिम्बल  समझता  हूं  और  याद  दिला  रहा  हू
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 के  बारे
 में  सॉविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक

 कि  महात्मा  गांधी  की  सोच  का  भ्रक्‍्स  भी  वह  नहीं  है  ।  श्राज  हमारी  रोटी  तो  लगी  हुई
 मेम्बराने  पार्लियामेंट  की  रोटी  लगी  हुई  तनश्याह  महंगाई  भत्ता  ठेफेदार

 सिनेमा  चलाने  वाले  की  रोटो  तो  लगी  हुई  लेकित  मरीब  का  रू्याल  आपको  कैसे  आरा
 सकता  है  ?

 आनरेबचल  मिमिस्टर  साहब  कहते  हैं  कि  दिल्ली  में  जो  झ्बन  एरिया  है  वह  1  लाख  10  हजार

 एकड़  है  ओर  आप  इस  प्रोजैक्ट  के  जरिए  40  हजार  एकड़  एरिया  हरियाणा  और  यू०  पी०  से

 ओर  इसमें  ला  रहे  मगर  कर  क्‍या  रहे  यह  आपका  एस्वीशन  है  जो  कि  एचीव  नहीं  हो
 सकता  ।  मैं  खुदा  से  दुआ  मांगता  हूं  कि  कम  से  कम  हम  सारे  जिन्दा  रहें  ।

 मैं  आपको  बताऊंगा  पांच  वर्ष  के  बाद  इसी  सदन  में  आपको  कहूंगा  कि  आपका

 काज  ताथीर  नहीं  हुआ  क्योंकि  आपकी  भ्रान्तरिक  कठिनाई  आप  एचीव  नहीं
 मसलन  मैं  दावत  देता  दिल्‍ली  की  हालत  देख  डी०डी०ए०  की  हालत
 आर०के०  पुरम०  जा  कर  वहां  कैसा  स्‍लम  फैल  रहा  है  ।  सुभ्रर  के  बच्चे  और  इंसानों

 के  बच्चे  एक  एक  ही  नाली  में  खेल  रहे  हैं  और  उसी  गिलाजत  में  पल  रहे  हैं  ।

 दिल्ली  के  चारों  ओर  गन्दी  बस्तियां  बढ़  रही  हैं  भीड़-भाड़  बढ़  रही  नए  लोग  दिल्ली

 बसेंगे  और  भोड़  बढ़ेगी  ।

 आप  दिल्ली  की  स्‍लम  को  यू०  पी०  और  हरियाणा  की  तरफ  फैला

 रहे

 )

 इस  स्‍लम  की  तकलीफ  से  दिल्ली  को  बचाइए  ।  अभी  जो  प्राबलम  झापके  पास  है
 उसको  रैकगनाइज  ही  नहीं  पहचाना  ही  नहीं  ।  मैं  आपको  मिसाल  देता  हंं  गाजियाबाद  से

 दिल्‍ली  तक  इलेक्ट्रिक  ट्रेन  का  प्रपोजल  लेकिन  आबने  महीँ  माना  ।  जब  हम  वहां  से  आते

 हैं  तो  देखते  हैं  बहुत  अधिक  भीड़  होती  भीड़  की  वजह  से  ट्रेन  22,  3-3  घंटे

 रुकती

 कुछ  दिन  पहले  हमारे  बंसी  लाल  जी  ने  और  सिंधिया  साहब  ने  जो  कि  काफी  कैपेबल

 भी  कहा  कि  बहुत  कुछ  हम  मैं  उनसे  कहुंगा  कि  रेलवे  का  डैवलप॑मेंट  तो

 लेकिन  जो  काम  डिले  हो  रहा  उसको  पहले  करिए  ।  गाजियाबाद  के  रास्ते  गाडी  6-6  घंटे

 रुकी  रहती  है  ।  गाजियाबाद  से  विद्यार्थी  अच्छी  तालीम  पाने  के  लिए  दिल्‍ली  पढ़ने  आते  हैं  ।

 उनको  चार  घंटे  पहुंचने  में  लग  जाते  हैं  ।  आप  एक  इलेबितृुक  द्रेन'नहीं  श्रला  सके  |  जो
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 योजना
 विधेयक _

 आपने  दिल्‍ली  और  हरियाणा  के  बाड़ेर  में  टकों  का  टमिनल  बनाया  वहां  ट्रेफिफ  जमा  रहता
 न  लोग  चल  सकते  न  साईकिल  वाला  चल  सकता  है  ।

 ह

 न अनन्त  5»  नजजतनन  ऑऑिड  उछल «व  पतन  ि७ल  कल  कह  अतननननगनगनननाा

 ~~

 श्राप  दिल्‍ली  के  आस  पास  अच्छे  स्कूल  और  कालेज  नहीं  खोल  रहे  आप  गाजियाबाद
 और  आस  पास  क्े  क्षेत्रों  के  लोगों  को  बेहतर  पढ़ाई  संबंधी  सुविधाओं  के  लिए  दिल्‍ली  आने  को

 मजबूर  करते  हैं  ।.
 ॥

 टी
 *

 यह  छोटो  बात  आप  कर  सकते  आप  बड़ी  बात  पर  चलें  ।

 ८  *

 आप  आराम  से  भीड़  भड़के  के  इस  ड्रामे  को  देख  रहे  हैं  ।

 ...

 एक  और  बात  है|  ग्राप  40  हजार  एकड़  जमीन  एक्वापर  करेंगे  और  डी०डो०ए०  ने

 जब-जब  जमीन  एक्वायर  उसका  कम  एमाऊंट  दे  दिया  जिससे  जमोन  ले  ली  ।  जब  एलाटी
 को  दे  दिया  तो  पांच  गुना  कीमत  पर  दे  दिया  ।

 ५८

 इतना  भेदभाव  क्‍यों  ?  यह  वहो  देश  है  ।

 २2

 अगर  उस  बेचारे  गरीब  आदमी  से  लैंड  ले  हालांकि  एग्रीकल्बचर  लेंड  और  अभी

 जमीन  ले  कर  मकानात  तामीर  करना  गलत  बात  होगा  ।

 ८४

 हमें  भूखों  नहीं  मरना  है  ।

 न
 जिस

 जिस  तरह  से  डो०डो०ए०  में  करप्शन  उस  करप्शन  का  कभी  इलाज  नहीं  हुआ  है  ।

 मैं  नहीं  कहता  कि  जो  दिल्ली  के  लेफूटीनेंट  गवर्नर  रहे  हैं  व ेखुद  बद-दयानत  लेकिन  सिस्टम

 में  ऐसी  खराबी  आ  गई  कि  उसका  किसी  ने  इलाज  नहीं  लिहाजा  बुनियादी
 आबजेक्शन  मेरा  इसके  ऊपर  यह  है  कि  गांधी  जी  ने  आपको  यह  तालीम  दी  थी  कि

 आप  देहात  को  मार्ड्नाइज  देहात को  जदीद  तरक्की  से  मुन्नवर  कीजिए  ।  वहां  हर  किस्म

 की  सहूलियत  हो  ।  देहात  को  उजाड़  कर  शहर  न  लाइए  ।  इससे  खराबी  हो  जाएगी  और
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 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक

 महात्मा  गांधी  का  हर  लफ्ज  इस  सिलसिले  में  100  परसेंट  सही  है  ।  अगर  आज  महात्मा  गांधी
 जिन्दा  होते  और  जवाहर  लाल  नेहरू  जिन्दा  होते  तो  मेरा  ख्याल  है  इस  विषय  पर  जवाहर  लाल

 नेहरू  महात्मा  गांधी  के  साथ  इसफाक  करते  कि  देहातों  को  उजाड़  कर  शहर  नहीं  बसाने

 चाहिएं  ।  जो  लोग  शहर  आते  हैं  वह  वापस  जाने  का  नाम  नहीँ  लेते  हैं  और  शहरों  में

 गलाज़त  फैलती  जाती  है  और  फिर  जो  शहरों  में  हमारी  तरह  के  लोग  होते  हैं  जिनकी  रोटी
 पकी  होती  है  वह  कभी  गरीबों  के  पास  नहीं  जाते  वह  देखते  हैं  कि  सरीबों  का  क्या  हाल
 है  ।  एक  चूंकि  मैंने  चैलेंज  दिया  है आर०के०  पुरम  में  जाने  एक  ही  सस्‍लम  तो  मुझे
 उम्मीद  है  कि  रंगा  साहब  किसी  वक्‍त  टाइम  मुकरर  करेंगे  और  हम  वहां  हमें  जासा

 चाहिए  ।

 अब  चूंकि  आप  बिल  लाए  मेरो  यह  दरख्वास्त  होगो  कि  इसको  आप  अपनी  इज्जत

 का  सवाल  नहीं  बनाएं  क्‍योंकि  मिनिस्टर  साहब  की  इन्टेन्शन  हम  जानते  हैं  कि  वह  सुधार  चाहते
 लेकिन  मेरी  तजवीज  यह  होगी  कि  पहले  तो  यह  कीजिए  कि  अपोजीशन  पार्टीज  जो

 उनसे  मशविरा  कीजिए  ।  आप  यह  कहते  हैं  कि  राजस्थान  की  असेम्बली  ने  या  यू०्पो०  या

 हरियाणा  की  असेम्बली  ने  मान  तो  चूकि  रूलिंग  पार्टी  कांग्रेस  इसलिए  उन्होंने  मान
 लिया  ।  वह  हर  बात  का  समर्थन  करेंगे  जो  सेंटर  कहेगा  ।  लेकिन  एक  बात  क्‍योंकि  आप

 बोर्ड  बना  रहे  हैं  और  बोर्ड  से  कंट्रोल  कर  रहे  हैं  राजस्थान  और  यू  ०पी०  के  उन  इलाकों

 स्टेट्यूटरी  तोर  पर  वह  बोर्ड  के  मातहत  हो  जाएंगे  जिसके  चेयरमैन  हाऊ्सिंग  मिनिस्टर

 तो  यह  तो  हमारे  गश्राईन  की  रूह  से  उस  को  जरुप  पहुंचता  इसलिए  मैं  यह  चाहूंगा  कि

 इन  तोनों  स्टेट्स  की  जो  आपोजीशन  पार्टीज  हैं  यहां  नेशनल  लेवल  पर  उनके  जो  नुमाइंदे  हैं

 उनके  साथ  मशविरा  कीजिए  ।  उसके  बाद  मेरी  दरख्वास्त  होगी  कि  आप  सरकारिया  कमीशन
 जो  लाए  हैं  उस  के  जो  टम्सं  आफ  रैफरेस  हैं  वह  इतने  तंग  नहीं  उसमें  यह  बात  भी  समा

 सकती  है  ।  जिस  तरह  से  आप  हरियाणा  और  राजस्थान  की  टेरीटरी  में  एन्क्रोचमेंट
 करना  चाहते  वह  उस  दायरे  में  आता  है  जिसका  टर्म्स  आफ  रैफरेंस  आपने  सरकारिया  कमीशन
 को  दिया  है  ।  इसलिए  सरकारिया  कमीशन  को  भी  कंभल्‍्ट  कीजिए  और  फिलहाल  मेरी  तजवोज
 यह  होगो  कि  आप  इस  को  सेलैक्ट  कमेटो  के  सुपुर्दे  कीजिए  |  पास  करना  तो  आप  के  बायें  हाथ
 का  खेल  है  ।  अभी  यहां  पर  समर्थन  हुआ  है  हमारे  डिप्टी  स्पीकर  साहब  कहेंगे  आईज  तो  आईज्‌

 ही  नोज  की  तो  आवाज  हो  नहीं  उठ  मगर  यह  एक  ऐसा  बिल  है  कि  जिप्त  में  आप
 को  प्रेस्टिज  का  सवाल  इसे  नहीं  बनाना  चाहिए  और  मेरी  दरख्वास्त  होगोंकि  आप  इस  को

 सेलेक्ट  कमेटी  के  सुपुर्द  कीजिए  और  उस  वक्‍त  तक  अथोजोशन  पार्टीज  और  सरकारिया  कमीशन

 के  साथ  मशाविरा  कर  लीजिए  ।

 इन  पअल्फाज  के  साथ  मैं  अपने  रेजोल्यूशन  को  सामने  रखता  हूं  और  मेरी  दरख्वास्त  यही

 होगी  कि  मेरे  रेजोल्यूशन  की  जो  स्पिरिट  है  उसको  समझ  कर  के  आनरेबल  मिनिस्टर  साहब  उसको

 कबूल  करेगे  ।
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 5  1906  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोडे  श्रष्यादेश  के  निरनुमोदन
 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक
 ने  अनफननने  +  अज-+  ee  eee.  -+-+-  ee  ----

 [
 टी

 ह

 ०
 श्री  प्रब्दूल  गफूर  :  अभी  जो  आनरेबल  मेम्बर  इस  को  सेलेक्ट  कमेटी  में  भेजने  के  लिए  दोबारा

 अपने  ऑग्यूमेंट्स  पेश  किए  में  उनको  बताना  चाहता  हूं  निहायत  अदव  के  साथ  कि  गवर्नमेंट  का

 कोई  ऐम  एन्क्रोचमेंट  करने  का  नहीं  बल्कि  इस  बिल  के  लाने  वेः  पहले  जितनी  स्टेट्स  थीं  उन

 स्टेट्स  के  लेजिस्लेचर  ने  यूनानिमसली  इस  चीज  को  पास  करके  यहां  पर  भेजा  यू  हरियाणा
 और  राजस्थान  इन  तीनों  स्टेट्स  ने  इसे  पास  करवेः  भेजा  इसलिए  इसमें  यह  नहीं  है  कि  हम
 लोग  जबरदस्ती  चाहते  हैं  कि  हरियाणा  का  पार्ट  या  यू०पी०  कापार्ट  ले  जो  एरिया  हम  लेना

 चाहते  हैं  उस  एरिया  में  क्या  करना  चाहते  हैं  इस  चीज  की  वाकफियत  उन  लोगों  को  है  ।

 तो  वे  खुद  चाहते  हैं  कि  हमारे  एरिया  का  ज्यादा  डेवलंपमेन्ट  हो  ।  इस  लिए  मैं  समझता  हूं
 आपने  जो  यह  टेक्निकल  प्वाइंट  उठाया  है  वह  सही  नहीं  है

 ।
 अगर  हम  उनसे  नहीं  सुओ

 मोटो  ले  ञ्राते  तब  कहा  जा  सकता  था  कि  हमने  उनसे  राय-मश्विरा  नहीं  किया  ।  और  जहां  तक

 अपोजीशन  का  सवाल  कोई  भी  गवर्नमेंट  उसमें  चाहे  हम  रहें  या  आप  हर  गवर्नमेंट  का

 यह  पहला  फर्ज  बनता  है  कि  अपोजीशन  से  राय-मश्विरा  करें  और  अगर  कोई  गवर्नमेंट  राय  नहीं
 लेती  है  तो उत्तकी  क्या  हालत  होती  है--इसका  अन्दाजा  आपको  होगा  ही  ।  इसलिए  हमने  उनकी

 राय  ले  न  सिर्फ  चीफ  भिनिस्ट्सं  की  ही  राय  ली  बल्कि  इसके  सिलसिले  में  लेजिस्लेचर  में  भी

 डिस्क्शन  किया  गया  और  उसके  बाद  उन्होंने  रेजोल्यूशन  पास  करन  यहां  भेजा  और  उसके  बाद  ही

 यह  बिल  आपके  सामने  पेश  हुआ  है  ।  ऐसी  हालत  में  मेरी  आपसे  दरख्वास्तद  होगी  कि  आप  अपने

 स्टेट्यूटरी  रेजोल्पूृशन  पर  इंसिस्ट  न  करें  ।  जैसाकि  मैंने  शुरू  में
 ही  आपसे  गुजारिश  की  है  कि

 दिल्ली  की  पापुलेशन  बढ़ती  जा  रही  है  ।  हों  सकता  है  कि  आपको  शक  हो  कि  इस  बिल  के  जो

 आब्जेक्ट्स  हैं  वह  पूरे  नहीं  होंगे  । डी०  डी०  ए०  केः  मुतालिक  भी  काफी  शिकायतें  कोई  भी  अच्छा

 काम  शुरू  किया  जाता  है  और  पूरी  ईमानदारी  से  किया  जाता  है  फिर  भी  कुछ  लोगों  को  ऐसा

 महसुस  होता  है  कि  अगर  ऐसे  होता  तो  ज्यादा  अच्छा  होता  ।  डी०  डी०  ए०  ने  भी  जो  कुछ  किया

 ऐसा  नहीं  है  कि  सारी  चीजें  खराब  ही  की  हैं  लेकिन  कुछ  चीजों  में  सुधार  लाया  जा  सकता  है  |  अब

 इतना  बड़ा  बोर्ड  बताया  जा  रहा  है  तो  हमें  उसके  तंजुर्बे  से  भी  सबक  सीखना  होगा  ।

 आपने  सरकारिया  कभीशन.का  भी  जिक्र  किया  तो  उसका  जवाब  यही  है  कि  जब  लेजिस्लेवर

 ने  खद  ही  फैसला  दिया  है  फिर  उप्तके  बाद  कोई  दोबारा  किसी  की  राय  लेने  की  जरूरत  नहीं  है

 और  न  ही  इस  बिल  को  अव  से  लेउः  कमेटी  में  भेजने  की  कोई  जरूरत  है  ।  इस  लिए  मेरी  आपसे  गुजारिश

 है  कि  आप  इसको  थिदड़ा  कर  तीणिए  ।

 |]  रा  ा

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज़्  :  मैं  इरो  अत्यधिक  महत्वाकांक्षी  योजना  कहुंगा  ।  जहां  तक  धन  का

 सम्बन्ध  है आपने  छटी  योअा  में  इस  हेतु  केबल  10  करोड़  रुपए  की  व्यत्रस्था  की  है  यह  इतनी  विराट

 परियोजना  है  कि  अगर  सातजीं  योजता  में  आप  इसके  लिए  20  करोड़  रुपए  की  भी  व्यवस्था  करें

 तो  बह  भी  पर्याप्त  नहीं  होगी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  योजना  में  इस  संबंध  में  आप

 क्या  करने  जा  रहे  यदि  आप  धनराशि  की  व्यवस्था  करना  चाहते  हैं  तो  सबसे  पहले  आपको

 श॑  दी  बस्तियों  को  साफ  करना  पड़ेगा  और  नई  कालोनियां  बनानी  होंगी  ।  नए  बसने  वाले  लोगों  को

 <...... 349/Lok  Sabha/85—-21
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 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोड़  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  25  1985

 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 योजना  विधेयक

 सुविधाएं  प्रदान  करनी  होंगी  ।  आपने  छटी  योजना  में  केवल  10  करोड़  रुपए  की  राशि  दी

 यदि  यही  पैमाना  रहा  तो  हम  इस  परियोजना  को  अपने  जीवन  काल  में  पूरा  नहीं  कर  पाएंगे  ।

 ओर  भब्दुल  गफर  :  आपका  यह  कहना  ठीक  है  लेकिन  अभी  सेविथ  फाइव  ईयर  प्लान  का

 फेसला  नहीं  हुआ  है  ।  यह  सारी  चीजें  जो  आपबवेः  दिमाग  में  बह  हमारे  दिमाग  में  भी  हैं  लेकिन
 हर  काम  को  करने  बेः  लिए  फाइनेंस  की  जरूरत  होती  है  ।  आपने  गांधी  जी  का  जिक्र  किया

 गांधी  जी  खुद  जिस  तरह  से  रहते  थे  उस  तरह  से  एक  भी  न  तो  हम  उस  तरह  से  रहते  हैं  और  न
 आप  उस.तरह  से  रहते  हैं  ।  कुछ  चीजें  ऐसी  हैं  जो  इन्सान  सोचने  वेः  लिए  दूसरों  से  कह  देता  है
 लेकिन  खुद  नहीं  करता  आज  इस  सदी  में  लोगों  की  जितनी  एम्बिशंस  बन  गई  हैं  उनको  पूरा
 करने  के  लिए  और  उनकी  सारी  ऊरूरियात  को  एक-एक  गांद  में  पहुंचाने  वेः  लिए  काफी  समय

 आप  किसी  कन्‍्ट्री  को  चाहे  चीन  हो  रूस  चाहे  अमरीका  हो  या  इंग्लैंड  किसी  के
 पास  भी  कोई  मंजिक  बेंड  नहीं  है  कि  छड़ी  घुमाई  और  एक  साल  में  सब  काम  पूरा  हो  इस

 लिए  आपका  जो  यह  ख्याल  है  कि  इस  प्लान  में  कम  रुपया  दिया  गया  तो  व  ठीक  है  लेकिन  जितना
 रुपया  दिया  जा  सकता  है  वह  दिया  गया  है  ।

 आखिर  आपने  जो  कहा  उसको  ख्याल  में  रखते  हुए  मैं  आप  से  गुजारिश  करूंगा  कि

 आप  मेहरबानी  कर  के  अपने  रेजोल्यूशन  को  वापिस  ले  लें  ।  हि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  सफ्दीन  सोज--क््या  आप  अपना  सांविधिक  संकल्प  वापस ले  रहे  हैं  ?

 प्रो०  खैकहीस  सोख  :  मैं  वापस  नहीं  ले  रहा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  19  1984  को  प्रख्यापित  राष्ट्रीय  राजवानी  क्षेत्र  योजना

 बोर्ड  1984  (1984  का  संख्या  11)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।

 प्रस्ताव  अस्वोकृत  हुआ  ।

 उपाष्य  महोबय  :  अब  प्रश्न  यह  है  :

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के विकास  के  लिए  योजना  तैयार  करने  और  ऐसी  योजना  के

 कार्यान्वयन  को  समन्वित-तया  मानिटर  करने  और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  भूमि  उपयोग

 के  नियंत्रण  तथा  अवप्तरचना  के  बिकास  लिए  सामंजस्यपूर्ण  नीतियां  बनाने  वेः

 जिससे  कि  उस  क्षेत्र  क ेकिसी  भी  अठ्यवस्थित  विकास  को  रोका  योजना  बोर्ड  के

 गठन  का  और  उससे  सम्बन्धित  या  उससे  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  दाले

 राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किंया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।
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 5  1906  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  से  4।  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  :

 खण्ड  2  से  4।  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 झ्नुसूचो  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  ।

 खण्ड  1,  झ्धिनियमन  प्रस्तावना  तथा  विधेयक  का  नाभ  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  भ्रब्दुल  गफ्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत हुआ  ।

 3.32  म०  प०

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  काय॑  लेगी  ।
 प्रो०  मधु  दण्डवते  ।

 (1)  संविधान  विधेयक *
 37  का

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :
 .  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  का  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवर्ते  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 (2)  संविधान  विधेयक  *
 102  आदि  का  संशोधन )

 प्रो०  मधु  वण्डबले  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक
 को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 25-1-1985 के  भारत  के  प्रसाधारण राजपत्र भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  |



 विधेयक  25  1985

 3.33  स०  प०

 ली  सोम  नाथ  रथ  परीठासोन

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रो०  मधु  दण्डव्ते  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता  हूं  ।

 (3)  इसाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  एक  स्थायी  न्यायपीठ  को  विधेयक *
 श्री  हरोश  रावत  )  :  प्रस्ताव  करता  हूं  कि इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय

 में  एक  स्थायी  न्‍्यायपीठ  की  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  में  एक  स्थायी  न्‍्यायपीठ  की  स्थापना  )  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भरी  हरोश  रावत  :  मैं  विधेयक  को  स्थापित  करता  हूं  ।

 (4)
 ह्न्वि

 उत्तराधिकार  विधेयक *

 ग्रध्याप  का  प्रंतस्थापना )
 श्रो  श्री  राम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  हिन्दू  उत्त  राधिकार

 कह्ला  और
 जीप  न  बे  ्े

 1956  का  ऑर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”
 पा

 हलक  जे

 *  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 sit  ।  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।
 जिला

 (5)  संविधान  विधेयक  *

 अनुसूची  का

 श्री  सत्यगोपाल  मिञ्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  का  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 कदिनतांक  25-1-1935  के  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 5  1906  विधेयक

 श्री  सत्यगोपाल  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हुं  ।

 (6)  दल-बवल  निवारण  1985*

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज्  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  राजनीतिक  दल-बदल  का
 अनाचार  रोकने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 राजनीतिक  दल-बदल  का  अनाचार  रोकने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थावित  करन  की

 अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ्ना  ।

 प्रो०  सेफुदीन  सोश  :  मैं  विवेयक  को  पुर:ःस्थापित  करता  हूं  ।

 (7)  संविधान  विधेयक *

 अनुच्छेद  338  कें  स्थान  पर  नए  भ्रनुच्छेदों  का  भ्रावि

 श्रो  जी०  एम०  बनातवाला  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।'

 प्रस्त।व  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री जी०  एम०  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 (8)  संविधान  विधेयक  *

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 (9)  प्रवासी  भारतीय  नागरिक  में  मतदान  का

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  कि  विदेशों  में  निवासी  भारतीय  नागरिकों

 *दिनांक  25-1-1985  के  भारत  के  असाधारण  राजपत्न  भाग  2  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।



 गरीबी  समाप्त  करने  के  उपायों  #  बारे  में  संकल्प  25  1985

 को  लोक  सभा  तथा  राज्यों  की  विधान  सभाओं  के  लिए  चुनावों  में  मतदान  का  अधिकार  देने  वाले

 विधेयक  को  स्थापति  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 राभावति  सहोदय  :  प्रश्न  यह
 विदेशों  में  निवासी  भारतीय  नागरिकों  को  लोक  सभा  तथा  राज्यों  की  विधान  सभाओं

 के  लिए  चुनावों  में  मतदान  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  विधेयक  को  स्थापत्ति  करता  हूं  ।

 3.37  मण्प०

 गरोबी  करने  के  उपायों  के  बारे  में  जारी

 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  18  1985  को  प्रो०  मधु  दण्डवते  द्वारा  पेश  किये

 गये  निम्नलिखित  संकल्प  पर  आगे  चर्चा  करेगें  :--

 सभा  जनता  के  विज्ञाल  वर्ग  को  बरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  में  सरकार  की  असफलता

 पर  चिन्ता  व्यक्त  करती  है  और  मांग  करती  है  कि  देश  से  गरीबी  को  समाप्त  करने  के  लिए
 ठोस  उपाय  किये  जाएं  ।”

 श्री  हरीक्ष  रावत  :  अपना  भाषण  जारी  वह  पहले  ही  आठ  मिनट  ले  चुके  हैं  ।
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 श्री  हरोश  रावत  चेयरमेन  मैं  इसके  सम्बन्ध  में  बहुत  सारी  बातें

 पहले  ही  कह  चुका  हूं  ।  हमारे  जो  माननीय  मन्ती  हैं---श्री  चन्द्राकर  वह  बहुत  अनुभवी
 नेता  जनता  से  बड़ा  निकट  का  रिश्ता  रहा  है  और  मैं  समझता  हूं  वह  इस  कस  को  महसूस
 करते  होंगे--हमारे  एन०  आर०  ई०पी०  और  आइ०  आर०  डी०पी०  कांयंक्रम्तों  में  बहुत  सारी  ऐसी

 त्रुटियां  इम्प्लीमेन्टेशन  के  लेवल  जिन  से  इन  कार्यक्रमों  का लाभ  जिन  लोगों  तक  सरकार

 पहुंचाना  चाहती  है  वह  उनको  नहीं  पहुंच  रहा  सरकार  एक  विशाल  धनराशि  इन  कार्यत्रमों

 के  तहत  खर्च  कर  रही  मगर  जो  एजन्सीज  इसमें  इन्वाल्व  बैंक्स  और  व्लाक्स  इन  दोनों

 ऐजन्सीज  में  कुछ  इस  प्रकार  के  मिडिल-मैन  बैठ  गये  हैं  जो  अपना  अंश  लेते  हैं  और  वे  इतना  मेजर

 पोशंन  इसमें  से  ले  लेते  हैं  कि उस  व्यक्ति  को  जिस  को  बह  पैसा  पहुंचता  है  या  जिस  क्षेत्र  पर  वह  पैसा

 खच्च  होना  उस  क्षेत्र  को उसका  वास्तविक  लाभ  नहीं  पहुंच  पाता  है  ।  मेरा  माननीय  मन्त्री

 जी  से  निवेदन  है  कि  जो  हमारा  विकास  मंत्रालय  है  उस  को  केवल  पैसा  देने  का  फण्डिग

 एजेन्सी  का  काम  या  पालियामेन्ट  में  केवल  उत्तर  देने  का  काम  «ही  नहीं  करना  बल्कि  यह  भी
 देखना  चाहिए  कि  इसकी  प्रापर  मानिटरिंग  हो  और  राज्य  सरकार  जिस  पर  उस  पैसे  को  खर्च  करने  का

 दायित्व  है  उसकी  एजेन्सीज  ठीक  से  उस  पैसे  को  खर्च  कर  रही  हैं  या  नहीं  कर  रही  इसका  लाभ

 लोगों  को  पहुंच  रहा  है  या  इसको  भी  देखना  चाहिए  ।
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 5  1906  )  गरीबी  समाप्त  करथ  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 उत्तर  प्रदेश  जहां  से  मैं  आता  बहुत  सारी  शिकायतें इस  कार्यक्रम के  तहत  लोगों  की  हैं  ।

 पहले  फूड-फार-वर्क  कार्यक्रम  उस  में  भी  इस  तरह  की  शिकायतें  लोगों  को  अच्छा  गेहूं  नहीं  मिलता

 समय  पर  वेजेज़  नहीं  मिलती  एन०  आर०  ई०  पी०  की  स्थिति  भी  उस  से  भिन्न  नहीं  ब्लाकों
 में  वैस्टेड  इन्टरेस्ट  पैदा  हो  गय  हैं  ।  ऐसे  इन्टरेस्ट  प॑ंदा  हो  गये  हैं  जिन  से  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  काम  करने  वाले  जो  हमारे  सामाजिक  कार्यकर्ता  राजनीतिक  कार्यकर्त्ता  उन  बेः  भी
 भ्रष्ट  हान  का  रास्ता  खुल  रहा  है  ।

 चेयरभंन  आप  भी  इस  बात  को  महसूस  करते  होंगे
 और  मैं

 समझता  हूं  कि

 इप  हाऊस
 का  प्रत्यंक  सदस्य  इस  बात  को  महसूस  करता  होगा  कि  प्रत्येक  विकास  खंड  में

 राजतीथ५क  कारणों  से  आज  तक  जो  फेवर  किया  दाता  था  मगर  जो  क्षेत्र  विकास  अधिकारी

 हैं  या  दूसरे  लोग  वे  अपने  कुछ  खास  खास  ग्राम  प्रधानों  को  नियुक्त  कर  देते  हैं  ओर

 उन्हीं  वेः  माध्यम  से  काम  करवाया  जाता  है  ।  ग्राम  प्रधान  हमारे  ग्रामीण  नेतृत्व  की  रीढ़  हैं
 उन  ऊपर  बहुत  बड़ी  जिम्मेदारी  आज  है  मगर  वह  जिम्मेवारी  ठीक  से  निभा  इस

 वात  को  देखने  के  लिए  हमारे  जो  बी०डी०ओज  उन  में  एक  कमिटमेंट
 प्रतिबद्धता  होनी  चाहिए  इस  कायं  प्रति  और  डिस्ट्रिक्ट  लेबिल  बेः  जो  अफ़सर  उन  में

 प्रतिबद्धता  होनी  चाहिए  इस  काय॑  के  मगर  प्रतिबद्धता  का  अभाव  है  ।  आई०आरगण्डी०पी०

 में  बंकों  में  लोगों  की  अर्जियां  लगी  रहती  हैं  मगर  समय  पर  उन  को  ऋण  उपलब्ध  नहीं
 कराया  जाता  है  और  एक  व्यक्ति  जिध्त  को  लाभ  पहुंचाना  कम  से  कम  सात
 और  आठ  बार  बंकों  वेः  दरवाजे  खटखटाने  पड़ते  हैं  और  यदि  कोई  पाजीटिव  आन्सर

 मिलता  तो  उस  के  बाद  उस  को  ब्लाक  ५  दरवाजे  खटखटाने  पड़ते  हैं  ।  यदि  इन  दोनों

 जगहों  से  पाजीटिव  आन्सर  मिल  जाता  है  और  वह  किसी  तरह  से  मेनेज  कर  लेता  है  ओर

 उस  को  ऋण  मिल  जाता  तो  ऋण  मिलने  के  बाद  जब  वह  उस  पैसे  से  पशु  या  दूसरा

 जिसको  उसे  खरीदना  होता  वह  खरीद  कर  अपने  घर  में  ले  आता  तो  उस

 को  लाने  बाद  भी  उस  की  समस्या  समाप्त  नहीं  होती  है  ।  मान  एक  व्यक्ति  एक
 भैंस  खरीद  कर  लाया  और  वह  भैस्त  मर  तो  जीवित  भस  के  लिए  तो  लोग  पैसे  लेते

 ही  हैं  मगर  मरी  हुई  भंस  लिए  भी  पैसा  अदा  फरना  पड़ता  है  क्‍योंकि  उसे  सर्टीफिकेट

 लेने  ५  लिए  जाना  पड़ता  है  ताकि  उप्त  को  छूट  मिल  सके  ।  जो  आयथोरिटी  सर्टीफिक्रेट  देने

 ॥  लिए  सक्षम  वह  भी  उस  से  पैसा  चार्ज  करती  है  ।  ऐसी  स्थिति  मैं  समझता  हूं  कि

 सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  कैसे  इस  योजना  को  फ्रूटफल  बनाया  जाए  1
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 ट्राइसिम  की  योजना  अन्तर्गत  लोगों  को  ट्रेनिंग  दी  जाती  है  और  उस  ट्रेनिंग

 पर  बहुत  ज्यादा  पैसा  खर्च  किया  जाता  है  मगर  ट्रेनिंग  देने  वेः  बाद  आज  इस  देश  के
 मे  समझता  आधे  से  ज्यादा  ऐसे  ट्रेनीज  जिन  को  ट्रेनिंग  लिये  महीने  और

 साल  साल  भर  हो  जाता  है  मगर  उन  को  ऋण  नहीं  मिल  पाता  है  ।  उन  को  झितनी  ट्रेनिंग
 दी  जाती  जो  जानकारी  उन  को  दी  जाती  वह  जानकारी  उन  की  समाप्द  हो  दाती  है
 और  वे  लोग  भूल  डाते  हैं  उस  प्रशिक्षण  को  ।  इसलिए  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन

 कि  हमारी  जो  यह  योजना  उस  का  लाभ  वस्तुतः  वेरोगार  नौजवानों  को  इस
 के  लिए  एक  डेडलाइन  तय  की  जानी  चाहिए  कि  इतन  दिनों  अन्दर  उस  व्यक्ति  जिस

 को  ट्राइसेम  वेः  अन्दर  प्रशिक्षण  दिया  गया  ऋण  उपलब्ध  करवाया  जाएगा  ।
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 इसी  प्रकार  से  शिक्षित  बेरोजगारों  लिए  जो  ऋण  गारेन्टी  योजना  उस  में  बहुत
 बड़ा  घुटाला  है  |  घुटाले  इस  प्रकार  वेः  हैं  ।  मैं  दुकानदार  मैं  कोई  कासट्रेक्टर  मैं  गाड़ी

 का  ओनर  तो  मेरे  बेटे  को  या  मेरे  रिश्तेदार  को  ही  ऋण  मिलेगा  क्‍योंकि  मेरे  पास
 ग़ारेन्टी  देने  की  शक्ति  है  और  बैंक  मुझ  से  पैसा  रिक्‍्वर  कर  सकता  है  ।  इस  तरह  से  मेरे
 बेटे  मेरे  भाई  मेरे  रिश्तेदार  जो  हेव्जਂ  की  श्रेणी  में  आते  बैंक  ज्यादा  से
 ज्यादा  ऋण  उपलत्ध  करवाते  हैं  और  जो  गरीब  बेरोजगार  नौजवान  जो  चप्पल  सड़कों
 पर  चटकाता  फिर  रहा  जो  इस  आशा  में  है  कि  माननीय  स्व०  प्रधान  मंत्री  3;  इस  कार्यक्रम
 वेः  द्वारा  उस  के  लिए  रोजगार  के  दरवाजे  खुले  हैं  और  जो  सरकार  की  तरफ़  आशा  से  देख

 रहा  उस  को  रोजगार  नहीं  मिल  पाता  है  |  डी०आई०सी०  ओर  जिला  स्तर  पर  जो

 अभिकरण  इस  काम  को  देखता  यह  नाम  तो  रिकमेंड  कर  देता  है  मगर  बैंक  पर  वह
 बाइंडिग  नहीं  है  ।  इस  के  अलादा  बेकों  के  अलग  अलग  क्राइटीरिया  हैं  ।  मान  स्टेंट

 बंक  ऋण  उपलब्ध  करदा  मगर  सेन्‍्ट्रल  बैंक  वेः  पारा  नोजवान  का  नाम  अभिकरण  भेज

 तो  सेन्ट्रल  बंक  ऋण  उपलब्ध  नहीं  करवाएगा  ।  मेरे  क्षेत्र  में  कुछ  बैक  ऐसे  डिन्‍्होंने
 इस  योजना  के  तहत  अभी  तक  जितना  उन  का  टार्गेट  उस  का  5  परसेन्ट  भी  एचीव

 नहीं  किया  है  और  जब  उनसे  कहते  तो  वे  कहते  हैं  कि  आप  क्‍या  कर  लेंगे  ।  एक

 एम०पी०  इस  से  ज्यादा  कर  भी  क्‍या  सकता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  प्रभावशाली  से  प्रभावशाली
 ०पी०  भी  शिकायत  करने  अलावा  कुछ  नहीं  कर  सकता  और  उसकी  शिकायतों  पर

 कितना  अमल  होता  है  और  कितना  एकशन  हो  सकता  है  यह  संदेह  की  वात  यदि
 कोई  भाग्यशाली  तो  मैं  समझता  हंं  कि  उसकी  शिकायत  पर  कोई  कार्यवाही  जाती

 होगी  लेकित  अधिकांश  तो  मेरे  जेसे  हैं  और  मेरी  कैटेगरी  में  आते  जित  को  आप  कह
 सकते  हैं  किवे  भाग्यगाली  नहीं  हैं  ।  मैं  शत्द  इस्तेमाल  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 थे  कुछ  ऐसी  हमारी  योजताएं  झित  का  जिक्र  मैं  यहां  पर  करना  चाहता
 था  ।  मैं  विपक्ष  के  अपने  मित्रों  की  इस  भादता  से  सहमत  नहीं  जो  यह  कहते  हैं  कि  सरकार

 वेः  पास  मंजा  नहीं  है  ।  हमारे  पास  मंशा  विल  है  और  उस  को  हम  लागू  भी  करना

 चाहते  हैं  ।  मगर  सब  से  वड़ी  कमी  और  खामी  यह  आती  है  कि  हम  लोगों  को  शिक्षित  नहीं
 कर  पा  रहे  हैं  ।  हम  एक  मूदमेंट  को  क्रियेट  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  चाहे  राजनीतिक  क्षेत्र  में

 काम  करने  वाले  लोग  चाहे  सामाजिक  क्षेत्र  में काम  करने  दाले  लोग  हों  उतको  इस  काम

 के  लिए  आगे  आना  होगा  ।  हमें  एंक  झनमद  तैयार  करना  होगा  ।  अगर  इसके  लिए  हम  ऊनमत

 तैयार  करने  में  बिफल  हो  जाएंगे  तो  मैं  रामझता  हंं  कि  सपकारें  आती  हम  एक  के  बाद  एक

 बहस  करते  रहेंगे  लकिन  वास्तव  में  इसका  जो  लाभ  लोगों  को  होने  दाला  है  वह  नहीं  हो
 पायेगा  ।

 रिजंव  बैंक  की  रिपोर्ट  निकली  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  हमारी  सारी

 राष्ट्रीय  सम्पत्ति  का  केवल  0.1  परसेंट  हमारी  10  प॑रसेंट  रूरल  पापुलेशन  के  पास  है  ।  उसके

 लिए  कोई  कायंक्रम  बनाया  जाना  चाहिए  जो  कि  केवज  उसी  जनसंख्या  तक  सीमित  हो  और
 उसका  लाभ  उसको  मिले  |  आज  अगर  कोई  व्यक्ति  सब  से  ज्यादा  सफर  कर  रहा  है  तो  वह
 व्यक्ति  सफर  कर  रहा  है  जो  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  इस  10  परसेंट  में  आता  है  ।  ग्राप्रीण  क्षेत्रों
 में  बहुत  से  ऐसे  परिवार  हैं  जिनके  यहां  कोई  कमाने  वाला  नहीं  है  ।  ऐसी  वृद्ध  महिलाएं  और
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 पुरुष  हैं  जिनके  पास  जीविका  का  कोई  साधन  नहीं  है  ।  वृद्धावस्था  पैशन  आदि  जरूर  दी  जाती

 है  लेकिन  वह  बहुत  कम  दी  जाती  है  क्‍योंकि  राज्य  सरकारों  के  रिसोसिज़  बहुत  कम  हैं
 जो  दुर्बल  वर्ग  को  आवास  आदि  इस  प्रकार  के  साधन  उपलब्ध  कराने  की  बात  है  उसके  [7
 इतनी  कम  धनराशि  निर्धारित  की  जाती  है  कि  उसका  बहुत  कम  लाभ  दुर्बल  वर्ग  को  पहुंच
 पाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  टारगेट  निर्धारित  कर  देती  है  और  राज्य  सरकारें  उनके  बारे  में
 लिख  कर  भेज  देती  हैं  कि  80-90  परसेंट  टार्गेट्स  फूलफिल  हो  गए  हैं  और  वही  जानकारी
 यहां  सदन  में  दे  दी  जाती  है  ।  निर्बल  वर्ग  के  लिए  आवास  जहां  कहीं  भी  बने  हैं  उनमें  से
 अधिकांश  आवास  ऐसे  हैं  जो  कि  निर्बल  वर्ग  तो  उससे  भी  जो  नीचे  का  वर्ग  है  उसके
 रहने  के  काबिल  भी  नहीं  हैं  ।  ये  आवास  इन्सानों  के  रहने  के  काबिल  नहीं  हैं  ।  इन  आवासों
 की  योजना  में  इस  तरीके  से  धन  खर्च  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इसमें  सुधार  के  लिए
 कोई  कारगर  कार्यवाही  होनी  चाहिए  ।

 हैं

 मार्जिनल  फामंस  और  रूरल  लेण्डलेस  फामंर्स  की  दशा  में  सुधार  के  लिए  सरकार  ने

 बहुत  सी  कोशिशें  की  हैं  ।  वह  कोशिशें  स्वागत  योग्य  मगर  जब  तक  हम  लैंण्ड  रिफार्मस
 को  कड़ाई  से  लाग  नहीं  हम  इस  बात  को  नहीं  देखेंगे  कि  मारजिनल  फामंसे  को  और

 लेण्डलेस  फामंर्स  को  उसके  वास्तविक  अधिकार  मिले  तब  तक  इनका  विशेष  लाभ  उन्हें
 नहीं

 मिलने  वाला  है  ।  जहां  पर  चकबंदी  नहीं  हुई  वहां  चकबंदी  हो  जाए  तो  इस  वर्ग  की  दशा

 में  कोई  विशेष  सुधार  हो  सकता  है  ।  सरकार  ने  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  वेस्ट  लैण्ड

 डबलपमेंट  बोर्ड  बनाने  की  घोषणा  की  है  ।  यह  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्र  में  हमारी

 बहुत  सारी  परती  जमीन  बेकार  चली  जाती  है  ।  वह  जमीन  अधिकांश  उस  बगे  की  है  जिस

 वर्ग  के  पास  साधन  नहीं  हैं  ।  उस  वर्ग  को  साधन  मुहैया  करवाने  के  लिए  कोई  काम  होना

 चाहिए  ।  यह  बोर्ड  बने  और  वह  बोर्ड  इस  वर्ग  को  साधन  मुहेया  कराए  ताकि  जो  जमीन

 बेकार  पड़ी  है  वह  कल्टीवेट  करने  लायक  हो  सके  ।  जब  तक  वह  ज़मीन  कल्टीबेट  करने  लायक

 नहीं  हो  जाती  तब  तक  इस  वर्ग  को  कोई-त-कोई  सहायता  मुद्रा  के  रूप  में  प्राप्त  होनी

 चाहिए  ।

 बेरोजगार  नौजथानों  की  संख्या  पिछले  समय  में  हमारे  इतने  सारे

 क्रमों  के  बावजूद  कुछ  भी  कमी  नहीं  आई  है  ।  मैं  धन्यवाद  व्यक्त  करना  चाहूंगा  कि  पहले
 माननीय  इन्दिरा  जी  के  नेतृत्व  में  और  अब  माननीय  राजीव  जी  के  नेतृत्व  में  सरकार  ने

 इस  राष्ट्रीय  संकल्प  के  दोहराया  है  |  मगर  इनकी  इतनी  बड़ी  संख्या  हमारे  सामने  इतना

 बड़ा  बैकलाग  हमारे  सामने  है  कि  जब  तक  हम  तेजी  से  इस  बैकलाग  को  समाप्त  करने  के

 लिए  कदम  नहीं  उठाते  कोई  कार्यवाही  नहीं  करते  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यह  मामला  बढ़ता

 जाएगा  और  बेरोजगार  नौजवानों  की  संख्या  बढ़ती  जाएगी  ।  बेरोजगार  नौजवानों  की  दशा

 इस  समय  बहुत  खराब  सोचनीय  है  ।  एक  नौजवान  जो  डिग्री  लेकर  बाहर  निकल  रहा

 है  उस  नौजवान  के  सामने  बहुत  द्विविधापूर्ण  परिस्थिति  होती  है  ।  एक  तरफ  परिवार  होता

 है  और  परिवार  के  लोगों  की  आशाएं  उत्तो  ऊपर  टिकी  रहती  हैं  ।  दूसरी  तरफ  वह  नौकरी
 की  तलाश  में  दर-दर  भटकता  हुआ  हताश  हो  जाता  है  ।  अगर  हमारी  यंगमेन  पावर  इस

 तरह  से  हताश  हों  जाएगी  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हमने  नेशनल  कंस्ट्रक्शन  बीसवीं  सदी  में

 भारत  के  निर्धाण  का  जो  संकल्प  किया  उसमें  व्यवधान  पैदा  होंगा  ।  मैं  आपके  माध्यम  से
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 ---

 मंत्री  महोदय  तक  और  वित्त  मंत्नालय  तक  यह  निवेदन  पहुंचाना  चाहता  हूं  कि  बेरोजगार

 नौजवानों  को  तत्काल  बेरोजगारी  भत्ता  देना  चाहिए  और  विशेषकर  उन  नौजवानों  को

 जिन्होंने  इंटर  तक  पढ़ाई  कर  ली  चाहे  आप  भविष्य  के  लिए  यह  निर्धारित  कर  दें  कि  डिग्री

 कक्षा  में  वही  विद्यार्थी  पढ़  सकेगा  जो  नौजवान  अच्छे  नंबरों  से  पास  होगा  ।  आप  शिक्षा  नीति
 में  क्रांतिकारी  परिवर्तन  की  बात  कर  रहे  हैं  ।  अगर  उससे  कोई  नई  दिशा  निकलती  है  तो

 वह  स्वागत  योग्य  मगर  जंब  तक  कोई  दिल्ला  नहीं  निकलती  है  तब  तक  बेरोजगारी  भत्ता

 इन  बेरोजगार  नौजवानों  को  दिया  जाना  चाहिए  ।

 गरीबी  उन्मूलन  हमारा  राष्ट्रीय  संकल्प  है  और  इस  संकल्प  की  सफलता  की  कामना

 हम  सारे  लोग  करते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  चाहे  पक्ष  के  हों  या  वियक्ष  के  आज  देश
 का  सारा  प्रबुद्ध  जनमानस  सरकार  के  प्रयत्नों  के  साथ  है  ।  हम  उनकी  दिक्कतों  को  भी  समझते

 हैं  ।  हम  जो  आलोचना  करते  उसके  पीछे  हमारी  मंशा  सरकार  की  निदा  करने  की  नहीं

 है
 ।  अगर  हम  कहीं  पर  किसी  त्रुटि  को  बताते  हैं  तो  हमारी  दोबारोयण  करने  की  मंशा  नहीं
 जनप्रतिनिधि  होने  के  नाते  हमारा  दायित्व  है  कि  हम  इन  कमिथों  की  तरफ  सरकार  का

 ध्यान  आक्रृष्ट  माननीय  दण्डवते  जी  ने  यह  संकल्प  यहां  पर  प्रस्तुत  करके  हम  लोगों
 के  सामने  अपार्चुनिटी  रखी  है  कि  गरीबी  उन्मूलन  के  विभिन्न  कार्यक्रम  जो  सरकार  द्वारा

 चलाए  जा  रहे  उनका  अवलोकन  कर  उन  पर  दृष्टिपात  कर  सकें  और  जो  कमियां

 हम  महसूस  करते  उनकी  तरफ  सरकार  का  ध्यान  आक्ृष्ट  कर

 मैं  समझता  हूं  कि  मैंने  जो  प्वाइंट  उठाए  माननीय  मंत्री  महोदय  अपने  से  संबंधित

 मंत्रालय  के  सवालों  की  ओर  तो  ध्यान  देंगे  ही  और  जिन  सवालों  का  संबंध  अन्य  मंत्र/लयों

 से  उनको  संबंधित  मंत्रालयों  की  ओर  भेजने  का  कब्ट  करेंगे  और  उनका  ध्यान  इस  ओर

 आकृष्ट  करने  की  कृपा  करेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  माननीय  दण्डवते  जी  ने  जो  सुझाव  रखा

 है  वह  यह  है  कि  सरकार  गरीबी  को  कम  करने  में  सफल  नहीं  हुई  है  ।  आज  जो  सरकार

 बनी  वह  अच्छी  है  या  बुरी  है  इस  पर  बहत  करने  की  ज़रूरत  नहीं  है  ।  आगे  यह  सरकार

 कोई  अच्छा  कार्यक्रम  लेकर  आए  तो  बहुत  अच्छी  बात  है  ।  माननीय  दण्डवते  जी  ने  जो

 प्रस्ताव  यहां  रखा  उसके  लिए  मैं  इनको  धन्यवाद  देना  चाहता
 हूं  ।

 प्लानिंग  कमीशन  टास्क  फोसस  के  जो  आंकड़े  हैं  उनके  अनुप्तार  1979-80  में  70  रुपए

 शहर  में  और  75  रुपए  गांव  में  प्रतिमाह  आमदनी  वाज़े  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  थे  ।

 1979-80  80  में  गाँव  के  लिए  100  रुपए  और  शहर  के  जिए  110  रुपए  यह  आंकड़ा  था  और

 आज  की  स्थिति  में  अगर  देखा  जाए  तो  गांव  के  जिर  400  और  साढ़े  4  सी  रुपए  प्रति  मात

 ओर  शहर  के  लिए  500  रुपए  प्रतिमात  आमदनी  के  लोग  इसमें  आएंगे  ।  आज  इतनी  इनकम

 वाले  कितने  लोग  गांवों  और  शहरों  में  हैं  ।  आज  अगर  सरकार  से  ब्लैकमनी  या

 महंगाई  के  आंकड़े  प्राप्त  करने  की  कोशिश  की  जाए  तो  सही  आंकड़े  कहीं  से  नहीं  मिलते  हैं  ।

 आज  इस  तरह  के  70-80  परसेंट  लोग  होंगे  जो  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  होंगे  ।  बंबई  जैसे

 शहर  में  जहां  पर  12  सौ  करोड़  रुपया  इनकम  टैक्स  का  आता  है  और  1200  करोड़
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 रुपया  सेल्प्त  टैक्स  काआता  है  वहां  भी  20  परसेंट  लोग  500  या  550  रुपए  प्रतिमास
 आमदनी  वाले  हैं  ।

 छटी  पंचवर्थीय  योजना  में  गरीबी  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  4500  करोड़  रुपए  का

 एस्टीमेट  उसमें  से  1500  करोड़  रझ्यथा  सवर्धिडी  थी  ।  3000  करोड़  रुपया  डेवलपमेंट
 पर  खर्च  किप्र  गया  है  ।  आपकी  जो  सब  योजनाएं  हैं  उसमें  4.7  मिलियन  बैकवर्ड  और
 7.9  मिलियन  इकोनामिकली  विकर  लोगों  के  लिए  पैसा  दिया  है  ।  इसका  मतलब  है  14.5
 मिलियन  यानी  7  करोड़  लोगों  के  लिए  4500  करोड़  रुपया  खर्च  किया  है  ।  एक  आदमी
 के  पीछे  500  या  600  रुपया  1500  दिनों  लिए  खर्च  किया  है  जो  कि  आठ  आने  के
 करीब  बेठता  है  ।  एम्पलायमेंट  गारन्टी  स्कीम  में  आधा  पैसा  भी  पहुंच  नहीं  पाता  है  ।  अगर
 कमेटी  द्वारा  इंक्बायरी  कराई  जाए  तो  पता  चलेगा  कि  आधे  पैसे  भी  वहां  नहीं  जाते  हैं  :
 उसक  लिए  किसी  को  अणिम्मेदार  नहीं  ठहराता  हूं  ।  एम्पलायमेंट  गारन्टी  स्कीम  में  आप

 मजदूरों  को  काम  देते  हैं  या  एक  किलो  अनाज  भी  उनको  मिलता  है  ।  इससे  गरीबी  हटती
 है  क्‍या  ?  अगर  आप  कोई  सड़क  या  अस्पताल  वनाेंगे  तो  उससे  गरीबी  हटने  बाली  नहीं  है  ।

 क्या  14.5  मिलियन  लोगों  की  गरीबी  हट  गई  है  ?  कहा  जाता  है  कि  उनको  कपड़ा  वगैरह
 दिया  जाता  है  ।  इंक्वायरी  की  जाए  तो  पता  चल  जायेगा  कि  गरीबी  कितनी  हटी  है  ।  फीगस

 तो  कम  दिखाई  देंगे  ।  मेरे  हिसाब  से  गरीबी  दिन-प्रति  दिन  बढ़ती  जा  रही  है  ।  आज  देश
 में  अन-एम्पलक्तयमेंट  का  सवाल  ले  लीजिए  ।  प्लानिंग  कप्रीशन  की  एक  रिपोर्ट  है

 एस्टीमेट
 आफ  एम्पलायमेंट  एण्ड  अत-एम्पलायमेंटਂ  ।  इसके  भुताबिक  ढाई  करोड़  लोगों  को  नौकरी

 के  लिए  रजिस्टर  किया  गया  ।  अन-रजिस्टर्ड  उससे  भी  ज्यादा  हैं

 योजना  आयोग  का  मख्य  निष्कर्थ  स्पष्ट  प्रतीत  होता  है  :  बेरोजगारी  बहुत  अधिक  है
 और  सरकारी  क्षेत्र  पर  आधारित  आर्थिक  विकास  की  नीति  इसकी  अत्याधिक  वृद्धि  को  रोकने

 में  असफल  रही  है  ।

 यहां  पर  चर्चा  करते  हैं  कि  इण्डस्ट्रीज  के  लिए  दो  हजार  करोड़  रुपया  दिया  ।

 जितना  पैसा  सरकार  देती  उसके  हिसाब  से  इण्डस्ट्रीज  के  द्वारा  लोगों  को  कितनी  नौकरी

 मिलती  है  ।  सर्वे  आफ  प्लान  के  अनुसार  1983-84  में  दो-ढाई  हजार  करोड़  रुपया  खर्च

 हुआ  है  ।  मैं  समझता  हूं  पांच-दस  लाख  लोगों  को  भी  नौकरी  नहीं  मिलेगी  ।  इतना  पैसा

 खर्च  करने  से  एम्पलायमेंट  पोटेन्शियल  नहीं  बढ़ता  है  ।  समक्ष  में  नहीं  कि  गरीबी  कैसे

 हटेगी  ।  सरकार  की  फीगर्स  आपको  बता  रहा  हूं  ।  1961  में  126  इन्डैक्स  था  ।  1972  में

 267,  1983  में  716  और  अब  तो  उसके  ऊपर  चला  गया  है  ।  बीत  सालों  में  छह  या

 सात  गुना  महंगाई  बढ़  गई  है  ।  अगर  आपके  कंट्रोल  में  महंगाई  नहीं  होगी  तो  प्रतिदिन

 बढ़ती  चली  जाएगी  ।  मैं  सारे  आंकड़े  बतलाकर  आपका  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।

 माननीय  मंत्री  जी  यह  बताएं  कि  काला  पैसा  कितना  है  ?  इस  सदन  में  श्रीमती  रतन  कुमारी
 ने  एक  सवाल  पूछा  था  ।  श्री  कृष्णा  ने  जंवाब  दिया  है  कि  गवर्नमेंट  के  पास  कोई  रिलाएबल
 सोर्स  नहीं  है  ।  इस  बात  की  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  देश  में  ब्लैक  मनी  कितनी
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 4.00  मण्प०

 उनके  असैसमेंट  के  अनुसार  1953-54  में  600  करोड़  रुपये  का  काला  धन  इस  देश  में

 उसके  बाद  वांच्‌  कमेटी  की  रिपोर्ट  में  1968-69  के  अंत  तक  1,400  करोड़  र  पये  का  ज़िक्र

 किया  गया  है  ।  उसके  आगे  किसी  ने  भी  यह  आंकड़ा  नहीं  दिया  कि  देश  में  कितना  काला

 घन  शायद  गवर्नमेंट  ने  बोले  होंगे  कि  आप  इन  फीगस  को  मत  दीजिए  ।  उसके  बाद  एक
 वित्तीय  मामलों  के  एक्सपर्ट  के  मुताबिक  50  हजार  करोड़  रुपये  का  काला  धन  इस  देश  में

 बताया  गया  है  ।  आपके  मिनिस्टर  साहव  ने  जो  बुक  लिखी  उसके  इनाग्रेशन  में  मैं  भी

 गया  उसके  अनुसार  1983  तक  देश  में  60  हजार  करोड़  रुपये  का  काला

 धन  विद्यमान  था  ।  व्हाइट  मनी  के  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  लेकिन  काले  धन  की  फीगर्स

 इतनी  हो  सकता  है  कि  उससे  भी  कुछ  ज्यादा  हो  ।  यदि  इसी  तरह  से  ब्लेक  मनी  बढ़ता

 होडिग  बढ़ती  जाएगी  तो  आप  उसको  कंसे  कन्ट्रोल  यह  बात  मेरी  समझ  में

 नहीं  आती  उस  इन्फलेशन  को  आप  कंसे  अपने  काबू  में  लायेंगे  ।  यदि  आप  के  ऐसे  ही

 कार्यक्रम  चलते  रहे  ।  यह  ठीक  है  कि  आपका  पैसा  प्लानिंग  पर  खर्च  होता  लेकिन  उसका
 इस्तेमाल  कहाँ  तक  किया  जाता  उसका  ब्योरा  किसी  के  पास  नहीं  होगा  ।  यह  एक  गम्भीर
 स्थिति  जिस  की  ठरफ  हमारा  ध्यान  जाना  चाहिए  ।  इसके  अलावा  देश  में  उद्योग  धंपों

 लिए  जितना  पैसा  देते  उसका  किप्त  तरह  से  इस्तेमाल  किया  जाता  उपस्ष  पर  सरकार
 का  कोई  कन्‍्द्रोल  या  अंकुश  नहीं  है  ।  उनमें  से  आधी  यूनिट  सिक  बन  जाती  मैं  आपको

 उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  यहां  की  टैक्पटाइज़  मिलों  में  113  करोड़  रयथा  मभिल-मालिकों  ने  फंत्ताया

 हुआ  वे  लोगउन  भिलों  से  अधिक  से  अधिक  फायदा  उठाते  हैं  ओर  50-100  साल  चलाने
 बाद  उसको  सिक  घोषित  कर  देते  हैं  और  उप्तको  सरकार  के  पास दे  देते  हैं  ।  आप  यहां

 चर्चा  करते  हैं  कि  वे  भिनें  घाटे  में  चलती  हैं  |  यदि  सारे  देश  की  इकानामी  की  यही  हालत

 रहेगी  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  जित  तरह  से  आप  देश  से  गरीबी  हटाने  की  वात  करते

 उम्र  में  किप्त  हद  तक  कामपाव  हो  सकेंगे  ।  मैं  इस  समागृह  में  सत्ताधारी  पक्ष  से  भी  कहना
 चाहूंगा  कि  आपने  केल्‍द्र  में  श्थिर  सरकार  बनाई  यदि  आप  इसी  तरह  के  बिल  लेकर

 सभागृह  में  आपकी  इसी  तरह  की  इकानामी  चलती  रहेगी  डजिक्षमें  आप  झूठा  धंधा
 करने  वालों  काला  धंधा  करने  दालों  टेक्स  बचाने  वालों  को  .  प्रोटेक्शन  देते  रहेंगे

 तो  उप्तप्ते  आप  किसी  क्षेत्र  में  कामथाब  नहीं  हो  सकते  ।  इसलिए  आपको  इन  चीजों  पर

 कन्ट्रोत  लगाना  चाहिए  ।  माननीथ  सदस्थों  को  इस  बास  का  ध्यान  रखता  चाहिए  कि  जनता
 की  यह  मांग  जनता  ने  इसी  वजह  से  आपको  इतना  भारी  मेन्‍्हेंट  दिया  इसी  लिए
 आपको  इतत  ज्यादा  वोट  भिले  हैं  कि आप  उतके  हित  में  काम  करें  ।  इसलिए  हमारी  ओर

 से  जो  भी  सुझाव  इस  सभागृह  में  रखें  गए  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  उन  पर  ध्यान  दें  और
 कार्यवाही  करें  ।

 इसके  अलावा  कुछ  सुझाव  हमारे  मधु  दण्डवते  जी  ने  भी  विये  हैं  ज॑से  लैण्ड  डिस्ट्रीब्यूशन  वेः  बारे
 में  सुन्लाव  मैं  उन  सबके  आंकड़ों  में  नहीं  जाना  लेकिन  यह  बात  सही  है  कि  उसका
 इम्पलीमेंटेशन  ठीक  तरीके  से  नहीं  हुआ  ।  यहां  मैं  एक  महत्वपूर्ण  सुझाव  यह  देना  चाहता  हूं  कि

 हमारे  देश  में  मिनिमम  वेज  और  फैक्टरी  एक्ट  वेः  नीचे  आने  वाले  लगभग  मजदूरों  की  संख्या  करोडों  में
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 उन  5  या  6  करोड़  फार्मर-वर्कस  के  बारे  में  मिनिमम  वेजेज  एक्ट  लागू  नहीं  किया  जाता  है  ।  मैं
 आपको  महाराष्ट्र  के  सांगली  क्षेत्र  की  बात  बताना  चाहता  मैंने  सतारा  में  खुद  जाकर  देखा  है  कि  वहां
 क्या  स्थिति  है  ।  दूसरी  सब  बातें  होती  मगर  महाराष्ट्र  में  गन्‍ते  के  काम  में  जो  4  लाख  लेबर

 लगी  वे  लोग  गरीबी  और  दरिद्रता  के  नीचे  अपना  जीवन  बिता  रहे  हैं  ।  क्या  ऐसे  लोगों  को  भी
 आप  मिनिमम  वेज  नहीं  दे  इसमें  आपको  क्‍या  परेशानी  है  ।  आपको  पावर  तो  लेकिन
 आप  उनको  इम्पलीमेंट  नहीं  करना  चाहते  ।  पता  नहीं  ऐसी  चीज  भी  सरकार  क्‍यों  नहीं  करना
 चाहती  ।  यदि  आप  इन  गन्ने  के  खेतों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  के  बारे  में  भी  मिनिमम  वेज  एक्ट
 लागू  करें  तो  गरीबी  के  नीचे  आने  वाले  बहुत  से  लोगों  का  जीवन  सुधर  सकता  दूसरी  बात
 मैं  कन्सट्रक्शन  आफ  रोड्स  एण्ड  बिल्डिग  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  देश  में  इस  काम  पर

 भग  एक  करोड़  लेबर  लगी  हुई  है  ।  उनके  बारे  में  किसी  को  चिन्ता  नहीं  क्योंकि  वे  लोग  पूअर
 होते  हैं  ।  वे  संगठित  होकर  बोल  नहीं  सकते  ।  इसके  अलावा  पावरलूम  पर  काम  करने  वाले  लोग

 भी  आते  गन्ने  के  खेत  में  काम  करने  वाले  भी  हैं  और  शोप्स  और  दूसरे  इस्टेब्लिशमेंट्स  में  काम

 करने  दूसरे  छोटे  छोटे  धंधे  वाले  लोग  भी  हैं  और  उन  सबकी  संख्या  भी  करोड़ों  में

 वे  सब  अनआर्गेनाइज्ड  और  पूअर  लेबर  उनके  बारे  में  ट्रेड  यूनियन  भी  कोई  बात  नहीं  कहती
 वे  भी  सोचती  है  कि कौन  उनके  लिए  काम  क्‍योंकि  वें  कमजोर  मैं  मानता  हूं  कि  ट्रेड

 यूनियनों  को  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ।  उन  सब  लोगों  ने  भी  आपको  ही  वोट  दिया  लेकिन  यहां

 वोट  का  सवाल  नहीं  है  ।  मेरी  मांग  है  कि  उनके  लिए  भी  मिनिमम  वेज  एक्ट  और  फैक्टरी  एक्ट  लागू
 किया  यदि  सरकार  ऐसा  करेगी  तो  देश  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  काले  बहुत  से  लोगों

 को  फायदा  होगा  और  उनको  भी  कुछ-न-कुछ  लाभ  मिलेगा  ।  उनके  लिए  भी  आप  कोई  ठोस  कायंक्रम

 बनाइये  ताकि  उनकी  आर्थिक़  हालत  सुधर  सके  ।

 टैक्सटाइल  मिलों  के  सम्बन्ध  में  मैं  आपको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  श्री  राजीव  गांधी  जी

 ने  अहमदाबाद  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  हम  देश  की  तमाम  टेक्सटाइल  मिलों  को  अप-ट्‌-डेट

 मौडर्नाइज  करेंगे  ।  मैं  आपसे  कोई  मजाक  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  भी  इसी  राय  का  हूं  कि  तमाम

 मिलें  अप-ट-डेट  हो  जाएं  और  उनका  मौडर्नाईजेशन  किया  जाए  लेकिन  उनको  मार्डर्नाइज  करने  पर

 आप  जो  पैसा  खर्च  क्योंकि  पिछले  50-  100  सालों  में  उन  मिलों  से  मिल  मालिक  लोग  फायदा

 उठाकर  चले  मेरे  पास  सारी  मिलों  के  आंकड़े  यदि  आप  चाहें  तो  मैं  उनको  बता  सकता  हूं  ।

 यह  क्या  कर  रहे  ऐसी  बड़ी  इकनामी  यह  ब्लाक  हो  जायेगी  तो  क्‍या  होगा  ?

 अहमदाबाद  में  62  बम्बई  में  लगभग  ।  कानपुर  में  10,  15  हजार  और

 दिल्ली  में  लगभग  60  हजार  मजदूर  ऐसे  हैं  जिनके  आधार  पर  मालिकों  ने  करोड़ों  रुपया  कमाया

 और  उसंमें  बहुत  सारा  काला  धन  है  लेकिन  सरकार  ने  उस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  इसके  लिए  मैं

 किस  को  जिम्मेदार  बताऊं  ?  इस  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इसकी  वजह  से  अगर  लाखों

 मजदूर  बेकार  होते  हैं  तो
 सरकार  को  उसके  बारे  में  कोई  ठोस  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए  ।  खाली

 चर्चा  से  कुछ  नहीं  हो सकता  है  ।  आप  इकनामी  को  डेवलप  करने  जा  रहे  हैं  ।

 साइंटिफिक  डैबलपमेंट  की  बहुत  बात  चली  है  मगर  हमारे
 देश  में  अन-एम्पलायड  सेक्टर  बहुत  बढ़ता  जाता  है  ।  इसके  बारे  में  कोई  ठोस  कार्यक्रम  सरकार  को

 बनाना  चाहिए  ।  गरीब  को  छोटा-छोठा  काम  दे  रोड  पर  भजदूरी  दे  दी  उससे  गरीबी  नहीं
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 गरीबी  समाप्त  करने  के
 उपायों  के  बारे  में

 संकल्य
 25  1985:

 हटती  ।  आपने  कोई  हास्पिटल  खोल  दिया  मगर  उसके  श्राजू-बाजू  के  लोग  तो  गरीब  ही  रहेंगे

 ऐसा  कोई  इकनामिक  मेजर  भहीं  जिम्तसे  उनको  ठोध  हिस्सा  मिल  सके  ।  इस  तरह  से  आपकी

 प्लान  फैल्योर  हो  सकती  ।

 मैं  माननीय  श्री  दंडव्ते  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  और  उम्मीद  करता  हूं  कि  जो  सरकार  बनी
 स्टेबल  गवर्नमेंट  जो आपकी  डिमांड  वह  कुछ  न  कुछ  ठोस  कार्यक्रम  इसके  बारे  में  बनायेगी  ।

 मैंते  ज्यादा  लेबर  औरिएन्टेड  के  बारे  में  बोला  आज  देश  में  अन-आर्गेनाइज्ड  लेबर  20  टका

 पावूलेशन  में  फैल  गया  उध्षक्ो  भी  एम्पलायमेंट  उसकी  सैलरी  प्रोटेक्ट  करें  तो  बहुत  से  काम

 उक्षमें  हो  सकते  इतना  बोलकर  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ८

 84
 ८  दि

 ८

 sit  गायकरूवाड़  :  मैंने  अभी  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दर्तेमान  सरकार

 तथा  भूतपूर्व  सरकार  की  काय॑त्रप्तों  के  क्रियान्वित  न  किये  जाने  और  देश  से  गरीबी  हटाने  के  लिए

 कोशिश  न  करने  की  आलोचना  को  सुता  मैं  उसका  विरोध  करता  हूं  ।  जँसाकि  हम  सभी  जानते

 हैं  पिछले  चुनाव  में  तथा  उससे  पूर्व  के  चुनाव  में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  नेतृत्व  वाली  तथा  वर्तमान

 प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  वाली  सरकार  समाज  के  सभी  वर्गों  के  सहयोग  से  विशाल

 बहमतठ  से  जीती  ।  इस  से  केवल  यह  प्रकट  होता  है  कि  लोगों  का  इस  सरकार  द्वारा  पिछले

 पांच  साल  में  किये  गये  कार्थों  में  विश्वास  है  ।

 सभापति  सहोदय  :  एक  मिनट  ।  वास्तव  में  जो  समय  किया  था  वह  पूरा

 हो  गया  अब  मैं  सभा  से  समय  बढ़ाने  के  लिए  कहता  हूं  ।
 .

 क्‍या  हम  एक  घंटा  समय  बढ़ाये  ?

 गिरधारो  लाख  डोगरा  :  हमें  दो  घंटे  चाहिएं  ।

 5

 हिस्दी
 ह

 ] छ
 श्रीमती  कृष्णा  साहो  :  सभापति  यह  बहुत  इम्पोर्टेन्ट  बिल  इसके

 लिए  समय  दो  घंटा  और  बढ़ाया  यह  मेरी  वितती  है  ।

 ५

 महोदय  :  एक  घंटा  पहले  ही  बढ़ाया  जा  चुका  हम  बाद  में  देख

 अभी  समय  एक  घंटा  बढ़ाया  जाता  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  यह  एक  रेलवे  लाइन  की  तरह  है  जिसका  निर्माण  सेक्शनवार  किया

 जाता

 श्री  रमजीत  सिह  गायकवाड़  :  हमारी  सरकार  ने  20  सूत्री  कार्यक्रम  गरीबों  के  उत्थान

 के  लिए  शुरू  किया  इससे  प्रकट  होता  है  कि  हमारी  सरकार  को  लोगों  की  कितनी  चिन्ता  है
 और  इन  सब  वर्धो ंमें लोगों के  भले  के  लिए  सरकार काय  करती  रही  है  ।  अन्यथा  यह  सभी  कार्य  क्रम
 कैसे  आते  ?  यह  कंसे  कहा  जा  सकता  है  कि  सरकार  ने  गरीबी  मिटाने  के  लिए  चेष्ठा  नहीं
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 की  मुझे  विद्वान  वरिष्ठ  सदस्य  प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  क ेइस  वक्तव्य  से
 हैरानी  हुई  कि  सरकार  गरीबी  हटाने  में  विफल  रही  है  अथधा  सरकार  ने  गरीबी  हटाने  के  लिए  यत्न

 नहीं  किया  है  ।  मैं  समझता  हूं  माननीय  सदस्य  ने  अपनी  आंबें  मूंद  रखी  हैं  तथा  वह  सुनी  सुनाई
 बातों  पर  ही  विश्वास  कर  रहे  हैं  ।  मैं  समझता  हं  कि  अब  समय  आ  गया  है  कि  वह  अपने  नेत्त

 तथा  इस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  वतंमान  सरकार  और  पिछली  सरकार  गरीबों  बे  उत्थान  के

 लिए  क्या  काय  कर  रही  है  ।

 भूतपूव॑  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  यैनतम  आवश्यकता  कार्यक्रमਂ  के  अन्तर्गत
 गरीबों  के  उत्थान  लिए  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  का विकास  करने  और  इस  देश  के  गांवों  में  बसे  लोगों  का
 उत्थान  करने  का  कार्यक्रम  शरू  किया  ।  बहत  सी  बातों  अर्थात  बेरोजगार

 युवकों  तया  लोगों  के  लिए  रोनगार  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  यह  कुछ  एसी  बातें  हैं  जिन्हें  इस
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लिया  जाता  है  ।  आज  भी  हम  परिणाम  देख  सकते  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 जुटाई  गई  सुविधाओं  से  कई  स्थानों  पर  गरीब  लोगों  को  लाभ  पहुंचा  दिल्‍ली  और  बम्बई
 के  बीच  रेल  द्वारा  यात्रा  के  दोरान  हुई  आप  राज्य  सरकारों  द्वारा  बेरोजगार  तथा  भूमिहीन  लोगों

 के  लिए  बनाई  गई  नई  बस्तियां  देख  सकते  हैं  ।  यह  कार्य  द्रत  गति  से  हो  रहा  ह ैऔर  राज्य  सरकारों

 द्वारा  अच्छी  तरह  से  क्रिया  जा  रहा  इतना  ही  नहीं  महिलाओं  और  विकलांगों  को
 अपने  पैरों  पर  खड़े  होकर  कुछ  अजित  कर  पाने  के  लिए  बैंकों  से  दिए  जाने  वाले  ऋणों  से  मेरा  व्यक्तिगत

 सम्बन्ध  रहा  निःसन्देह  इसके  प्रशासन  में  कुछ  असंगति  अवश्य  है  जैसे  सिलाई  की  मशीनें  एक

 ही  ऐजन्सी  द्वारा  सप्लाई  की  जाती  ऋण  कुटीर  उद्योगों  के  लिए  दिए  जाते  हैं  जबकि  वैसी  ही  अच्छी

 मशीनें  बनाने  वाली  और  भी  अन्य  सक्षम  कम्पनियां  ऐसे  स्वःनियोजित  दलाल  हैं  जो

 ऐसा  दिखाने  की  कोशिग़  करे  हैं  कि  वह  लोगों  की  कर  रहे  वे  आवेदकों  को

 देय  राशि  का  लगभग  आधा  धन  ले  जाते  आवेदक  को  पता  नहीं  होता  कि  उसे  पूरे
 की  वापसी  करनी  नकि  आधे  धन  की  जोकि  वह  दलाल  को  देता  है  ।  इस  असंगति  पर

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 फिर  यदि  आप  समस्त  स्थिति  पर  ध्यान  दें  तो  आप  पायेंगे  कि  सड़कों  का  द्र्त  गति

 से  अशिक्षकों  को  शिक्षित  किये  जाने  का  कार्य  अत्पन्त  विधिवत  रूय  से  हो  रहा  मुझ  से

 पहले  श्री  दत्ता  सामन्‍त  ने  बताया  था  कि  सरकार  अधिक  युवकों  तथा  अन्धप  व्यक्तियों  को  रोजगार

 नहीं  दे पाई  ।  परन्तु  दूसरी  ओर  जब  वह  कपड़ा  मिलों  को  बन्द  कर  देते  हैं  तो  सरकार  क्या  कर

 सकती  है  ?  आंकड़ों  में  वृद्धि  नहीं  हुई  ।  उनके  कारनामों  क  कारण  बम्बई  से  बहुत  सी

 फैक्टरियां  बाहर  स्थानान्तरित  हो  रही  हैं  ।  यहां  वह  ॥ह  कह  रे  हैं
 कि  सरकार  लोगों  को  रोजगार

 देने  में  विफल  रही  मेरे  नगर  बड़ोदा  में  दो  आथिक  दुष्ट  से  संकटप्रस्त  मिलें  हैं  बेशक

 वे  संकटग्रस्त  परन्तु  कामिक  तथा  प्रबन्धक  मिलकर  कठिनाई  में  हैं  तथा  कामिक  आधे  वेतनों

 पर  काय॑  कर  रहे  सरकार  की  ओर  से  कठिताई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  उन्हें

 नियमित  रूप  से  अदायगी  नहीं  की  जा  रही  बेतत  की  अदायगी  नियमित  न
 होने पर  भी  कामिक

 काये  कर  रहे  ऐसा  बम्वई  की  कथड़ा  मिलों  में  भी  हो  सकता  था  परन्तु  बहां  पर  ऐसा  नहीं
 किया  गया  तथा  मिलें  बन्द  रहीं  तथा  लोग  बेरोजगार  हो  गये  ।  वहां  क्‍या  हो  रहा  है  इसका

 क
 इतिहास  सभी  जानते  हैं  ।
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 -  जहां  तक  गन्दी  बस्तियों  को  हटाये  जाने  का  प्रश्न  इसमें  काफी  गोलमाल  हुआ
 है  जिसे  सही  किया  जाना  जिन  लोगों  को  बन्दी  बस्तियों  से  हटा  कर  पक्के  मकामों  में

 बसाया  जाता  है  वे  उन्हें  किराये  पर  देकर  पुनः  झोंपड़ियों  में  चले  जाते  यह  समस्या

 तब  तक  हल  नहीं  हो  सकती  जब  तक  कड़े  उपाय  नहीं  किये  जाते  तथा  ऐसे  नियम  नहीं  बनाये  जाते

 कि  जिन  लोगों  को  पक्के  मकान  दिये  आते  वे  ही  उनमें  रहें  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन
 रोजगार  गारंटी  ये  सभी  कार्यक्रम--भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  ने  शुरू  किये  तया  ये  केवल
 उन  राज्यों  को  छोड़कर  जहां  पर  हमारी  सरकार  सत्ता  में  नहीं  है  समूचे  देश  में  कार्यान्वित  किये  जा

 रहे

 गरीबों  को  उचित  मूल्य  पर  अनाज  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  ने  देश  में  लगभग  दो

 लाख  से  भी  अधिक  उचित  मूल्य  की  दूकानें  खोली  हैं  ।  इनके  जहां  पर  भी  आवश्यकता

 होती  है  राज्य  सरकारें  लोगों  को  उचित  मूल्य  पर  अनाज  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अतिरिक्त  बृकानें
 खोलती  है  ।

 |  छंक  साननीय  सबस्य  :  अभी  ओर  भी  अनेक  दूकानें  खोलने  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  श्जजीत  सिह  मायकबाड़  :  किन्तु  कार्यक्रम  अब  भी  जारी  है  ।  मैंने  यही  तो

 कहा  है  कि  जहां  भी  आवश्यकता  होती  राज्य  सरकार  निरीक्षण  के  बाद  यह  सुनिश्चित  करती  है
 कि  उस  क्षेत्र  में  उचित  मुल्य  की  दूकान  खोली  ताकि  जनता  को  कठिनाईयां  न  .  ..  ...

 -  »»  -  ।

 ख्ापति  महोदय  :  चंकि  सूची  में  अभी  अनेक  सदस्यों  का  नाम  है  इस  लिए  आप  अपना

 भाषण  समाप्त  करें  ।

 >  आओ  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  मैंने  तो  अभी  शुरू  किया  यह  तो  केवल

 प्रस्तावना  थी  ।

 सरकारी  एजेन्सियों  अथवा  उन  जो  गरीबों  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों

 की  गणना  कर  के  नि८्कषं  यह  हैं  कि  लगभग  41  प्रतिगत--लगभग  31.64  करोड़
 जनता  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  उसके  पश्चात  यह  पता  लगाने  के  लिए  एक  प्रन्य

 अर्धकालिऊ  सर्वेक्षण  किया  गया  और  अब  एक  अन्तिम  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  कि  पिछले  पांच  वर्षा
 में  इन  कार्यक्रमों  से  क्रितना  लाभ  उठाया  गया  ।  हमारे  न  प्रधान  ने  समूचे  देश  की  गरीब

 जनता  के  उत्थान  के  बारे  में  एक  बड़ा  उपयुक्त  वकत्रव्य  दिया  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  आगामी

 समय  में  वह  जनता  को  दिए  गए  वचन  को  पूरा  करेंगे  ।  मुझे  खेद  है  कि  वरिष्ठ  माननीय  सदस्य

 ने  यह  कहा  है  कि  सरकार  ने  गरीब  जतता  के  प्रति  अपने  दायित्व  को  पूरा  नहीं  किया  यह

 बिल्कुल  झूठ  है  ।

 महोबय  :  आँप  कहिए  असत्य  झूठ  नहीं  ।
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 रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  असत्य  है  ।  मेरे  विचार  से  उन्हें  समूची  वस्तुस्थिति
 का  पुनर्भूल्‍्यांकन  करना  चाहिए  और  कुछ  ठोस  और  रचनात्मक  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  ताकि
 इस  देश  की  गरीब  जनता  को  उनके  अनुभव  तथा  विचारों  से  लाभ  मिल  सके  ।

 हु -  श्री  जी०जी०  स्वेल  :  सभापति  जब  मेरे  मित्र  श्री  मधु  दंडवते  ने
 संकल्प  पेश  किया  था  तो  मुझे  अफसोस  है  कि  मैं  यहां  नहीं  था  ।  यदि  मैं  यहां  होता  तो  जो  बातें
 उन्होंने  कही  उनसे  मैं  लाभ  उठा  सकता  ।

 मुझे  यह  देख+र  प्रसन्नता  हुई  है  कि  मन्त्रियों  की  ओर  से  बोलने  वाले  मेरे  एक  अन्य  अच्छे
 मित्र  श्री  चन्दू  लाल  चन्द्राकर  सरकारी  दायित्व  मिलने  से  पहले  वह  अपेक्षाकृत  मज  में  थे और

 हम  दोनों  ने  केन्द्रीय  कक्ष  में  अनेक  बार  एक  साथ  बैठकर  काफी  पी  है  और  उस  दौरान  उनकी
 यात्राओं  के  बारे  में  अनेक  मजेदार  कहानियां  सुनी  वह  काफी  स्थानों  पर  घूमे  हुए  वह
 विश्व  के  अदभुत  स्थानों  और  विशेषकर  अफ्रीका  की  यात्रा  कर  चके  मेरे  विचार  से  एक  बार

 उन्होंने  एक  कहानी  सुनाई  ।  उन्होंने  एक  ट्रक  से  लिफ्ट  मांग  कर  सुडान  से  लेकर  किशासा  जो  कांगों
 की  राजधानी  और  जियरे  तक  किस  प्रकार  यात्रा  की  थी  ।  उन्हें  न  केवल  इस  देश  के
 अपितु  विश्व  के  अन्य  भागों  में  ग्राम्य  जीवन  जहां  रहन-सहन  की  स्थिति  बड़ी  कठिन  है  के  बारे  में
 बहुत  जानकारी  है  ।

 मझे  मन्त्रियों  के  बीच  में  श्री  नारायणन  को  देखकर  भी  बड़ी  प्रसन्‍नता  हुई  मेरे  विचार
 से  वह  आयोजना  के  प्रभारी  भी  मेरे  विचार  से  उन्हें  इस  समस्या  के  संबंध  में  थोड़ा  कुछ
 सीखने  की  आवश्यकता  क्योंकि  राजनयिकों  की  ऊंची  दुनिया  से  गरीबों  की  दुनियां  में  बड़ा
 भारी  अन्तर  वह  स्त्रयं  गरीबी  से  परिचित  उनका  जोवन  संघर्षमय  रहा  जबकि

 उन्होंने  अपने  जीवन  का  अधिकांश  रचनात्मक  समय  राजनयिकों  की  ऊंचाइयों  में  बिताया  शायद

 उनको  अपने  वर्तमान  दायित्वों  के  प्रति  स्वयं  को  भ्रन॒कूल  बनाना  होगा  तया  सीखना  होगा  ।

 सभापति  मैं  चाहता  हूं  कि  श्री  दंडवते  भ्रपने  संकल्प  को  कुछ  अन्य  ढंग  से  लिखते  ।

 जब  वह  यह  कहते  6  +#  सरकार  जनता  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाने  में  असफल  रही  है  तो

 मैं  उनके  इस  रथन  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  मेरे  विचार  से  सरकार  ने  बहुत  कुछ  किया  आज

 भारत  में  ऐसे  लोगों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  जो  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  किन्तु  समस्या  तो

 बढ़ती  हुई  आबादी  और  जनता  की  बढ़ती  हुई  आकांक्षाओं  की  है  ।  अर्थात्‌  जनता  के  उत्थान  के

 लिए  जो
 भी

 कुछ  किया  जाता  है  उसकी  श्रावश्यकतानुसार  वह  नगण्य  हो  जाता  है॥  आवश्यकताएं
 यह  बात  नहीं  है  कि  सरकार  असफल  हो  भई  इसने  तो  अपना  हर  सम्भव बढ़ती  रहती  हैं

 आवश्यकता प्रयास  किया  है  और  इसने  काफी  कुछ  किया  भी  किन्तु  जो  कुछ  किया  गया

 उससे  कहाँ  अधिक  है  ।

 सभापति  मुझे  पता  है  कि  मेरे  पास  समय  बड़ा  कम  भारत  में  गरीबी  का
 प्रश्न  आधारभूत  रूप  से  हमारे  कृषकों  की  गरीबी  का  प्रश्न  मैं  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  कर

 यदि  हमारे  कृषक  सम्पन्त  हैं  तो  मेरे  विचार  से  औदथोगिक  श्रमिकों  की  समस्या  का  भी

 समाधान  हो  क्योंकि  उद्योग  और  अधिक  अरधेक्षम  हो  जाएँगे  और  अधिक  लोग  औद्योगिक
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 उत्पाद  खरीद  सकने  की  स्थिति  में  हों  जायेंगे  ।  इस  प्रकार  उदवयोग  और  अधिक  क्ढ्ेंगा  और  देश  में

 काफी  सीमा  तक  गरीबी  को  हटामा  जा  सकता  है  ।

 मैं  अब  अपने  आपको  देश  के  अपने  हिस्से  के  बारे  में  हो  अपने  विचार  व्यक्त  क्योंकि

 मेरे  विचार  से  पूर्वोत्तर  में  जनता  को  विशेष  रूप  से  पूर्वोत्तर  में  आदिवासी  क्षेत्रों  को

 जनता  की  समस्या  को  देश  के  अन्य  भागों  में  गरीबी  की  समस्या  की  तरह  नहीं  रखा  गया  में

 स्वयं  को  देश  के  इस  भाग  तक  ही  सीमित  रखंंगा  और  मन्त्रो  महोदय  को  कुछ  ठोस  सुझाव  दूंगा
 और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  बाद  में  इस  पर  मैं  एक  नोट  ताकि  कुछ  दोस  कदम  उठाये
 जा  सक  ।

 उससे  पहले  मैं  एक  अन्य  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  देश  के  उस  भाग--ूर्वोत्तर  भाग  की

 उपेक्षा  करने  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  पश्चाताप  की  भावना  बनी  हुई  ऐसा  नहीं  कि  उस

 भाग  की  उपेक्षा  जानवूश्त  कर  को  गई  यह  भोगोलिक  एवं  ऐतिहासिक  कारणों  से  ऐसा  हुआ

 किन्तु  सत्य  तो  यह  है  कि  हमारे  देश  के  इस  बहुत  बड़े  पूर्वत्तर  क्षेत्र  में  देश  की  80

 प्रतिशत  चाय  उगराई  जाती  है  तथा  यह  पन  उर्जा  तथा  अन्य  अनेक  चीजों  का  बिपुल  स्रोत

 है  ।  इस  समूचे  क्षेत्र  की  उपेक्षा  की  गई  विशेष  रूप  से  1962  में  चीन  के  आक्रमण  के  पश्चात्‌
 जिसके  परिणामस्वरूप  राष्ट्रीय  स्तर  पर  पश्चाताप  की  यह  भावना  है  कि  यहां  पर  काफी  कुछ  किया

 जाना  है  ।

 उसके  पश्चात्‌  यहां  काफो  धन  खत  किया  मया  है  |  किन्तु  मैं  यह  बात  रिकार्ड  में  लाना

 चाहता  हूं  कि  जो  धन  यहा  खच  किया  गया  है  उसके  परिणामस्वरूप  हम  उन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति

 नहीं  कर  सके  जो  हम  करना  चाहते  इस  क्षेत्र  की  जनता  ने  मूल्य-वृद्धि  एवं  बेईमान

 नौकरशाहों  तथा  भ्रष्ट  राजनोतिज्ञों  के  नव-विकसित  वर्ग  के  हायों  में  अधिकांश  घन

 एकत्नित  हो  जाने  के  कारण  हप्नेशा  ही  यदि  घोर  गरीबी  का  तो  गरीबी  का  सामना  अवश्य

 किया  है  ।  इसमें  स  अधिकांश  धन  उनकी  जेबों  में  चला  गया  है  ।  अनेक  लोग  रातों-रात  अमीर  हो

 गए  हैं  ।  में  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  बारे  में  जानता  हुं  जो  किर्सा  कार्यालय  में  चपरासी  का  कार्य  करता

 था  किन्तु  चार  अषवा  पांच  वर्ष  की  अवधि  में  यह  व्यक्ति  आने  और  फिर  कलकत्ता  जाने

 तथा  12  लाख  रु०  की  मर्सीडीज  कार  खरीदने  की  स्थिति  में  हो  गया  था  मानों  वह  कार  नहीं

 माचिस  खरीद  रहा  हो  ।  इस  प्रकार  की  बातें  भी  हो  रही  यह  नव-धनाढ्य  बर्ग  जो  बेईमानी

 से  रातों-रात  अर्मार  बता  है  अपनी  सम्पन्नता  भोंडा  प्रदर्शन  करता  है  जबकि  अधिकांश

 जनता  हमेशा  गरीबी  में  दब्री  रहती  है  ।

 इस  सब  का  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  देश  के  उस  हिस्से  जहां  हमें  वर्गहीन  समाज  —

 जहां  न  कोई  बहुत  बड़ा  न  कोई  बहुत  छोटा  है--जिस  पर  हमें  गयव॑  एक  नया  कर्म  उभर

 रहा  एक  नये  प्रकार  का  वर्ग  संघर्ष  उभर  रहा  इपलिए  हमें  उस  क्षेत्र  की  गरीब  जनता  में

 कुछ  सीमा  तक  सम्पन्नता  लाने  के  लिए  उनकी  राहायता  करने  के  लिए  अपने  अपने  तरीक

 को  नई  दिशा  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 यहां  मैं  कुछ
 ठो  मन  सुझाव  देना  जाहता  हुं  ।  यहां  में  जिस  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनधित्व  करता

 हूं  स्वयं  को  उस  तक  ही  सीमित  मुझे  पूर्ण  विश्वात  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  चन्दूलाल

 172  ‘
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 अन्द्रकर  को  इस  सम्क्‍न्ध  में  जानकारी  यह  मेघालय  उंभस्तिष  और  गारो
 पहाड़ी  क्षेत्रों  का  एफ  हिस्म्ता  महां  प्र  रुमानीय  लोग  बहुमूलय  फससें।उगछत े+  फिन्‍्हुंः
 क्रिसाम  कठिमाई  से  जीवन॑  निर्वाह/करते  और।!वेः  खेतीबाड़ो  भी।गुजारें  भर  करते  क्योंकि

 उन्हें  अपन्ने  उत्पादों  का  ऊँचित  मूल्य  नहीं  मिलता  है  ।  ।:  .॥(,  भी।गुजारें  ।  भर  क्योंकि
 उन्हें अपने  ||  ।  मह्य  नहीं  |  हे  ॥  !  5  ॥  |  ४  te

 oor i 1 1! is | ए ‘ ‘ 1171 ath oes Oo ४  ४  1$1+
 उदाहरण  क॑  तौर  पर

 '
 हल्दी  कीं  फसल  को  ही  लीजिए  ।  ु

 ।

 मुझे

 ।

 बताया  गया  है  कि  मेड्े
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  जिस  प्रकार  की  हल्दी  की  फसल  होती

 '
 वह  विश्व  में  सबसे  बढ़िया  किस्म  की

 है  और  के
 लिए  हल्दी  ,  एक  अछी  मद  है  ।  कुछ/प्रक॒ताक्ष  की  है  .।.  मैं;जस|  क्षेत्र  के

 किसान  सेवा  करने  लिए  संसद  में|  वापस  आग  हूं  इसीलिप्‌  मैंने

 रुच्नि
 लेनी  आरम्भ  क़ी  कुछ  द्वितों  जब,,से  ,  यहां  आगरा  इस  साबन्पः  में

 पूछताछ  की  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  ईरान  तया  कुछ  अन्य  देश  हरदी  खरीदने  दाहछुक
 हैं  ।  ईरान  और  तेहरान  से  विशेष  दल  इस  मद  की  खरीद  के  बारे  में  बातर्चीत  करने  दिल्‍ली  आए
 हैं  +  मुझे  ब्रतागमा  गमा:है  कितेहरान  में  हल्दी  की  कीसस  लगाम  में  अंक्ति  किलो  जबकि

 किसान  केक्‍्ल'.3'या  प्रतिਂ  के  हिसाक  हल्दी  एन  विचोलियों  को  केच॑ते'हैं  अधिक

 से  अधिक  लाभ  लेने  के  लिए  किसानों  का  खून  चूसने  का  प्रथास  करते  किसान  अपने  उत्पाद

 का'उचितਂ  मूल्य  प्रौध्त  न॑'कर  पामे  वेबेलਂ  करते  हैं  |  पै  हल्दी  की  फसल
 और  अधिक  भूमि  भी  इसे  लगभग  कई  गुणा  जा  संकेता  हैं  ।  उस  क्षेत्र  मैं

 किसी  प्रकार  के  सहकारी  आंदोलन  के  माध्यम  से  की  सहायता  करने  के  प्रयास  के  लिए  मैं

 वणिज्य  मन्त्रेलिय  के  अधिकारियों  के  सॉध  बतिचीत  कर  रहो  ताकि  उचत  मूल्य  प्राप्त  करने

 के  लि०  वे  हैल्दी  को  सौधा  निर्थांत  कर  वे  ग्रयक्षाफत  अधिक  मल्यਂ  प्राप्त  कर  सके  यदि

 तैंहैरान  इसकी
 '
 मूल्य  ।  रू०  है|  मुझे  कीई  कारण  प्रतीत  दिए  कि  हम  ण्सां  नहीं

 तैंहेरान  यदि  आपਂ  ऐवी  करते  हैं  तो  प्रापकी  चाहिए  कि  औप॑  भ्रष्ट  टकंदारों

 अप्ट  राज॑नीतिजों  के  बिचौलिये  वे
 के  हैंयाँ  में

 पैसा
 न  देकर

 सधा
 किसानों  के  हाथों  में

 ॥  के  बिचौलिये  वे  के ere  में  न  |  किसानों  ॥  में

 | ॥  ॥  ।  ॥  कि  शशि  /11.101॥7  PEE  be  bet  ibe 4  |  ॥  0७६  हक

 शूक्क  मझत्वाइर्ण मद  जो  है  खहु  अवेकप्रकर  मसाले

 और  मुझे  :  ऋज्  |वत़ायस  गफ़  है  एक  अना  भद्र  की  कीबडी।सांग  है|  जो  को  भांछ

 भे।कार  ज़िसे  कहते  हैं।+  यह  लिर्शे।भाका र  में  छोटी  फिन्तु  क्ीखी

 और  भनकी  सुकक्  ।  क़लो  होदी  तै।॥  हिशे।व्श्वराफ  है  मंन्‍्त्री।'।ओी  शाज  हुक  होने  के

 भ  जानते  किः  की  ।  मे  क्रक  कि  सिशन॑यिऊखामे  क्या

 बिन्की  साकिसोज  की  फेज़।त  झिगी  परा-किर्ज़न  वाज़ी  चटपटी श्र  को  रख्कीहोਂ  मेरे  भव्चाएश

 मे  भ्री  सयशीनाधुझले  सहमताहोंगे।॥  जया  प्रत्त  सहमत  होंगे  ?  बहुवां  के  राजिः  भीज

 द्वि्ट  हैं:#'जी;झा:।  की  खिक्ठी  बह्नोः  ॥7  कि  दाप'बटकी  उर्म्दा

 तत्व  की  आंख  जेपी  ॥7  मेरे  के  सो  के  आरफ

 दरिद्र  बना  दिया  गया  समूचा  दक्षिणी  भाग  भूतपूर्व  पूर्वी  झ्ब  बंगला  देश  की

 सीभी  पर  स्थित  थहाँ  परे  सहज  रूप  से  व्यापार  होते  लिकिम  घहों  यह  समार्त  हो  गया

 हैं  और  वहां  संत्तरे  के  बागी  तथा  अन्य  वस्तुओं  कर  अभिीवेਂ  हों  गयी  हैं
 '।  के  खती  $  तेरीके

 की  खदर्लना  जरुरी  है  ।  वहीं  लोगों  को  फेश्वर्लਂ  बोनि  के  लिये  प्रीत्सोहित॑  किया  अना  चाहिय े|
 लेकिन  उनके  लिये  हमें  बाजार  को  भी  सुदृड़  छीबो।क  लिये  है  कणा।ह  हक  ॥  कक  दा

 कक
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 वहां  आल्‌  की  खेती  भी  होती  उस  क्षेत्र  मे ंआलू  के  परिवहन  की  असली  समस्या  है  ।

 देश  के  इस  हिस्से  में  अन्य  हिस्सों  से  आने  वाले  आलुझों  के  साथ  सपर्दा  होती  किन्तु  आप  को

 कोई  न  कोई  रास्ता  तो  निकालना  आलू  के  की  सारे  विश्व  में  बिक्री  होती  है  ।

 आलुझों  से  ओद्योगिक  निर्मित  की  जा  सकती  है  और  उन्हें  जलरहित  किया  जा  सकता

 मूझ  बताया  गया  है  कि  आप  निर्यात  करने  के  उद्देश्य  से आलओं  से  ऊंची  कोटि  की  शराब

 तैयार  कर  सकते  हैं  ।  मैं  मद्य  सेवन  नहीं  करता  हूं  ।  मैं  पूण  मद्यत्यागी  हूं  किन्तु  आप  आलू  से  मद्य
 तैयार  कर  सकते  हैं  और  लोगों  को  उचित  मूल्य  दे  सकते  हैं  ।

 गरीबी  हटाने  के  बारे  में  मेरे  विचार  यह  नहीं  हैं  कि  लोगों  को  नकद  सहायता  देकर  संरक्षण

 दिया  जाये  ।  इस  में  जनता  किसानों  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेना  चाहिये  ।  किसानों  को

 उचित  मूल्य  दिया  जाना  चाहिग्रे  ।  यदि  हम  उन्हें  उपयुक्त  बाजार  सुविधाएं  प्रदान  करें
 तो किसान

 अपनी  सहायता  खुद  कर  लेंगे  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  इन  बातों  पर  विचार  करने  का  सुझाव  देता  हूं  और  वह  यथासम्भव

 मुझ  पर  भो  भरोत्षा  कर  सकते  मैंने  श्री  नारायणन  से  निजो  तौर  पर  भी  कहा  है  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  नोट  लिखंगा  कि  देश  के  उस  भाग  जहां  अनेक  और

 विशेष  रूप  ओरेअनेक  किसानों  की  स्थिति  का  प्रश्न  कैसे  विकसित  किया  जाये  ।

 हु  *शयो  आर०  अन्नानास्वी  :  सभापति  इस  सभा  के  वरिष्ठ  सदस्य
 श्री  मधु  जिनकी  गरीबी  दूर  करने  के  राष्ट्रीय  हित  के  प्रति  प्रतिबद्धता  किसी  से  कम
 नहीं  के  संकल्प  पर  अपने  दल  अखिल  भारतीय  द्रविड़  मुनेत्र  कषगम  की  ओर  से  मुझे  कुछ  शब्द

 कहने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  पिछले  37  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  और
 राज्य  सरकारों  ने  इस  देश  स्ष  निर्धनता  दूर  करने  का  निरन्तर  प्रयास  किया  स्वतन्त्र  भारत
 के  प्रथम  प्रधान  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरु  ने  इस  प्रशंसनीय  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए
 कई  कदम  उठाये  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जिनके  लिए  निर्वधनों  का  उत्थान  ही  उनका

 जीवन  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  कई  योजनाएं  आरम्म  की  ।  इसी  प्रकार  देश  में  कई  राज्य

 सरकारें  गरोबी  निवारण  योजनाएं  लागू  करती  रहो  इन  सभी  के  बावजूद  इस  देश  में

 जम  कर  रह  गई  केन्द्रीय  योजना  आयोग  के  अनुसार  आज  भी  हमारे  देश  के

 भग  चालीस  करोड़  लोगों  की  औसत  दैनिक  आय  75  पैसे  से  कम  केन्द्रीय  आयोजना  निकाय
 की  यह  स्पष्ट  स्वीकारोक्ति  हमारे  देश  के  कई  महानगरों  में  गगन  चुम्बी  इमारतों  करे  निकट  स्थित
 गन्दी  बस्तिथों  से  भो  प्रमाणित  होती  यह  वास्तव  में  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  एशिया  में  सबसे

 बड़ी  गन्दी  बस्ती  बम्बई  में  सरकार  भो  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  कर  सकती  कि  हमारे  देश

 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में लाखों  लोग  वर्ष  भर  धूप  और  वर्षा  में  खुले  में  रहते  न  उनके  पास  घर
 न  लाज-शर्म  को  छिपाने  के  लिए  कपड़े  न  क्षुधा  शान्त  करने  के  लिए  रोटी

 हमारे  अद्वितीय  नेता  डा०  एम०  जो०  जिनका  जीवन  ही  तमिलनाड़  से  गरीबी

 दूर  क्ररने  के  लिए  कई  योजनाएं  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू  करते  आ  रहे  वह  राज्य  में

 गरीबी  की  जड़  पर  वार  कर  रहे  तमिलनाडु  राज्य  के  क्लीयरेंस  बस्ती

 अतक़ल  में  दिए  गए  भा  षण  के  अंग्रेजी  प्रनुवाद  का  हिन्दी  रुपाग्तर
 ओओ

 जॉ र्ड
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 बरी  समाप्त  करने
 फ  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 अनजिया+++++  +  ऊन  अत  आओ

 सफाई  बोर्ड  )  के  गरीबों
 को  घर  उपलब्ध  कराने  के  प्रयासों  की  विश्व  बंक  के  विशेषज्ञों  ने  खले

 शब्दों  में  प्रशंसा  की  हमारे  आदरणीय  मुख्य  मंत्री  की  पीष्टिक  आहार  योजना  जिसके
 अन्तगंत  राज्य  के  निर्वन  बच्चों

 को  भोजन  दिया  जाता  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  वैज्ञानिक
 तथां  सांस्कृतिक  संगठन  के  विशेषज्ञों  न ेसराहना  को  इसमे  असहाय  बच्चों  को  अपनी  शिक्षा
 जारी  रखना  सुनिश्चित  हो  गया  विद्यालय  छोड़कर  जाने  वाले  बच्चों  की  संख्या  कम  हुई
 क्योंकि  उनके  भोजन  की  समस्या  हल  हो  गई  है  ।  हमारे  राज्य  में  सभी  के  लिए  निःशुल्क  शिक्षा
 की  व्यवस्था  हमारे  मुख्य  मंत्री  जिन्हें  उद्धा रक्त  भी  कहा  जा  सकता  ऐसे  वृद्ध  लोगों  के
 लिए  जिनकी  आय  का  कोई  स्रोत  नहीं  वृद्ध  पेंशन  योजना  लागू  की  राज्य  सरकार  प्रौढ़
 शिक्षा  कार्यक्रम  को  बडी  तेजी  से  लागू  कर  रही  हमारे  नेता  डा०  एम०जी  ०आर०  यह  मानते

 हैं  कि  अज्ञानता  और  भूख  दूर  होने  से  गरीबी  खत्म  हो  इसीलिए  वह  इस  दिशा  में
 प्रभावी  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 मैं  इस  अवसर  पर  यह  मांग  करता  हूं  कि  पौष्टिक  आहार  योजना  को  योजना
 घोषित  किया  जाए  और  पैसा  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  आबंटन  से  उपलब्ध  कराया  मैं  यह
 भी  सुझाव  देता  हूं

 कि  इस  योजना  को  मानवता  की  खिलती  कलियों  के  हित  में  देश  भर  में  प्लान

 योजना  के  रूप  में  लागू  किया  जाए  ।

 जब  तक  देश  के  कृषि  मजदूरों  की  दशा  में  सुधार  नहीं  होता  तब  तक  गरीबी  दूर
 नहीं  हो  सकती  ।  ग्रामीण  आबादी  का  70%  कृषि  मजदूर  यह  स्वीक्रार  किया  गशा  है  कि

 उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  अनुसार  निर्धारित  मजदूरी  नहीं  मिल  रही  इस  मामले  में
 उन्हें  कोई  कानूनी  संरक्षण  भी  प्राप्त  नहीं  वे  भूमिहीन  कृषि  मजदूर  जमींदारी  उत्पादन

 नियम  और  भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  के  बावजूद  उन्हें  जोतने  के  लिए  भूमि  नहीं  दी  गई
 उनके  खून-पसीने  से  राष्ट्र  जीवित  फिर  भी  वे  निरन्तर  दरिद्रता  का  जीवन  यापन  करते  हैं  ।

 राज्य  या  केन्द्र  सरकार  को  इस  किसी  कानून  को  भी  लागू  न  करमे  के  लिए  दोषी  नहीं  ठहराया  जा

 सकता  ।  भूमिहीन  कृषकों  की  मौजूदा  स्थिति  में  अविलम्ब  परिवर्तन  क्रना  होगा  ।  जब  तक

 आप  उनकी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  करते  तब  तक  आप  देश  से  गरीबी  दूर  नहीं  कर  हम

 गरीबी  दूर  करने  के  बारे  में  नारे  बाजी  से  उनकी  समस्या  हल  नहीं  कर  सकते  ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  भूमि  अधिकतम  सीमा  कानूनों  को  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू  किया  जाए

 और  फालतू  भूमि  का  अधिग्रहण  करके  भूमि  जोतने  वाले  क्रषकों  जो  समाज  की  रीढ़  यह
 भमि  वितरित  की  इसके  अतिरिक्त  ऐसी  भूमि  के  लिए  पट्‌टा  भी  खेतिहर  मजदूरों  को  दिए

 जाने  राज्यों  द्वारा  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  भेजे  गए  भूमि  सीमा  कानूनों  को

 इधर  से  उधर  नहीं  भेजते  रहा  जाना  उदाहरण  के  लिए  तमिलनाडु  विधान  सभा  द्वारा

 सर्वेसम्मति  से  पारित  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  कई  महीने  से  अधर  में  लटका

 हुआ  है  ।  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  सारे  देश|में  भूमि  पर  अधिकतम  सीमा  के  सम्बन्ध  में  समान  दृष्टिकोण

 अपनाना  कठिन  आखिरकार  राज्य  सरकारे  भी  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  विधिवत

 चित  सरकारें  केन्द्र  को  ऐसे  कानूनों  पर  राष्ट्रपति  की  शीघ्र  स्वीकृति  सुनिश्चित  करनी

 इसके  बाद  ही  गांवों  में  गरीबी  से  प्रभावकारी  ढंग  से  निपटा  जा  सकता  इन्हीं
 शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।
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 थरोमतो  कृष्णा  साही  :  सभापति  हमारे  माननीय  सदस्य  मधु  दण्डवतते

 जीं  ने  जो  संकल्प  सदन  में  रखा  उसके  पीछे  उनकी  जो  भावना  उससे  मैं  सहमत  हूं  लेकिन
 उन्होंने  जो  यहां  विचार  व्यक्त  किए  हैं  वे  सत्य  से  परे  इ:होंने  कहा  है

 कि  हमारी  सरकार  गरीबी
 की  रेखा  से  रहने  वाले  परिवारों  के  जीवन-स्तर  को  उठाने  में  अंसफल  रंही  है  या  गरीबी  को
 मिटाने  की  देशों  में  हमारे  जी  कार्यक्रम  हैं

 व ेसफल  हँए  इससे  मैं  बिल्कुल  सहमत  नहीं  हूँ

 हमारी  कांग्रेस  की  संरकार  इस  गरीबीं  की  रेखा  से  नौंचें  के  प॑रिंवार्सो  का  जीवन॑-स्तर  उंठान  में
 सम॑थं  रही  यह  तो  कांग्रेस  की  नीति  और  ' का  सिद्धांत  ही  हैक  किस  तरह  से  हम
 देश  में  लोगों  को  सामाजिक  न्याय  उन्हें  संमान॑ता  प्रॉप्त  हीं  त।किं  वे  अपनी  आँधक  स्थिति
 में  सधार  लां

 हमारे  प्रथम  प्रधान  मन्त्री  जवाहरलाल  जी  ने  सब  से  पहले  इस  देश  में  पंचवर्षीय

 योजनाओं  का  प्रौरण्भ  किया  था  ।  अपन  देश  में  औध्योबिकਂ  दीखे  में  एकਂ  क्रौति  पैदी  की  थी  उन्होंने
 अपने  देश  के  केल-कारंखांनों  की  मर्न्दि र  कै  संस  दी  पी  ।'  इसके  पीछे

 '
 उनका  यहीं  थी  कि

 औरतਂ  में  सभी'कों  आर्थिक  और  सामाजिक  न्‍्याय  मिले  |  बाद  गांधी  जौ

 जो  हम  सभी  की  प्रिय  नेता  बीस  सूत्रीय  कार्य  क्रम  काਂ  शुभारभ्भ  कियों  ।'  इसके  पीछे  भी

 उनका  यही  उद्देश्य  था  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  को  अधिक  से  अधिक  संड्या  में

 ऊपर  उंछाया  जा  सके  ।  हमारे  देश  हे  गरीबी  उल्मूलभ  किस  प्रकार'से  ही  सके;*इस  दिशा  में

 जो  बेंकों  का  द्वाष्ट्रीयकरण  हुआ  जिंवीप्रन्न कर  उन्‍्युलेंज
 |  बहुत  |  बडे  क्रांतिकारी  कंदेम  ले

 उसके  के  में  जाएं  जावा  का  उन्जुलन  हुआ  |;  ।  में  संब  कांग्रेस
 की  के  हीक्रांम  बाद  आधार  क्शवते  बातें  प्रस्ताने  के  शूप  में  साढ़े  हैं

 तो  कैफे  कोई  इनमे  सहूभात हो  शकतर  है।लेकिय  अवश्थ  कि  हंश॥ਂ  हमने  कार्यक्रम

 वेश  में  रखा।सै  और  जिस  |  से  हम  लोग  प्रयश्लशौलਂ  हैं  कि  गरीबी  की  रेखा  लौशोंकी  ऊपर

 उछाया  उंसमें  सफलता  प्राਂ  रही  उछके  पीछ  कोल  सौं  घातਂ  है  +  मेरा  अपना

 ऐसा  अनुमान  है।कि  चाहे  रे जितने  तभी  साधन  संशकारः  के  दारा  उपलब्ध  फंशाके  जाते  दे

 साधन  पर्याप्त  नहींਂ  हो  फासे  क्योंकि  हमारे  यहां  की  जो  दे  भशयांदी  चत॑  रक  बंहुत

 बड़ा  प्रश्न  चिन्ह  हमारे।्मनेਂ  हुआਂ  को हस  शताब्दी  त्तक  ऐेसर  अनुमार्च  है

 कि  हमारी  जो  आबादी  है  वह  बढ़ती  ही चली  जाएगी  और  उस  अन॒पात  में  जो  साधन  जैसे

 फीमे  का  पढ्नेनीਂ  है  यां  हला  रेएयहां'जो  बच्तों वती  पह़ाहि  लिख्काई  की  |ਂ  है  प्त/आम्वाकाँ  उत्पादन

 शझाख  दिशो  में  हमरे|  क्रायोक्र पा  मब्रफल|होगि।अगारो।अक्कादी  करा  निर्ध तज  महँ  रख

 इसलिए  मेरा  छेसाਂ  सुझ्रोश्न  हैं।कि  झावगादी  एर  केः  लिए  सारक्षाए  स्तेर'पार

 एक  वीकोब  भंठन  करे  औयः  उस्ताओआकोग  |  अध्यक्ष  हमारे  अधात  जन्हीप्हों  और  पद

 बस  पर  निपं  करता  अायश्मक  है  के  किए  अपनी  "प्रोशि:और।|८विकं।सः  के/स्ाश  प्ज्यां दा  से

 लोगो  तक  यहुंक्षा  फल  (#॥  ॥78  )  छा  ॥जतजीर  लि  क्रीह  sete है  राणाਂ

 एज  7.3१  कलर  हर  बे  कोई  हज  यह  ४  की  की  ६॥/  फ  है  ।  ५  ||

 कटा  योए  का  यो  हस्त  |  ।  छः  ि।उक्लदेश्य  पक्की  कि  किक

 ताप  से  बड्रमी  ताले  रेझ्षा।से  ज्रो|हं  कलेिऊपत।कृठाबा  जा  से  फित  और  |डिक्रास  कि

 सब॒गता  तदीं  के  तालगेक-कदीं  इसलिए  कुना+ तर  रिश्ाशित  किस  गग़ाबौर

 1982  में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  संशोधित  बीस  सूजी  +कक़ग्रेक्ा  एआावा।जसमें  भी  काप्ले  एकि
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 लगाई  भई  ।  जो  धन
 उस  अनुपात  में  हमें  लाभ  नहीं  मिल  सका  हमारी

 सरकार  सोचती  है  और  विचार  करती  इसलिए  योजनाएं  बनाई  जा  रही  हैं  ।  2000  सन  तक

 हम  गरीवी  उन्मूलन  कर  लेकिन  उसके  पीछे  भी  वही  बात  है  कि  आबादी  पर  निषंत्रण
 अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 एस  री  बात  प्लानिंग  कमीशन  के  बारे  में  है  ।  उसका  मिड॒टर्म  रिव्  यू  हुआ  उसमें  यह
 बातें  आई  थीं  कि  52  लाउ  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाया  गया  है  ।  इस  बात  से  हम
 सभी  सहमत  होंगे  कि

 शह  जो  इस  तरह  की  संख्याएं  दी  जाती  उसके  पीछे  बात  यह  है  कि  सही

 मायने
 में  हमारे  देश  में  जो  गरीब  तबके  के  लोग  उन  तक  लाभ  पहुंच  नहीं  पाता  उसके

 पीछे  बात  यह  है  कि  बड़  ऊंचे-ऊंचे  सचिवालय  में  जो  प्रशाधन  उसको  विकासोन्मखी  बनाना
 पड़गा  ।  जो  प्रशासन  है  वह  नहीं  है

 । इसलिए  ऊपर  सचिवालय  से  लंकर  प्रखण्ड
 स्तर  तक  सभी  को  व्यावहारिक  रूप  अपनाना  होगा  कि  जहां  जिस  तरह  की  भौगोलिक  स्थिति

 जिस  तरह  के  साधन  उप्तको  देखते  हुए  विकास  के  कामों  की  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।
 आई०  आर०  डी०  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  जी०  ई०  सभी  कार्यक्रमों  को

 टाईम  बाउंड  प्रोग्राम  की  तरह  पूरा  करना  होगा  ।  हमेशा  यह  देखा  जाता  है  कि  जो  कार्थक्रम  होते
 उनके  पूरा  होने  में  10  साल  लग  जाते  हैं  और  योजनाएं  चतती  रहती  हैं  ।  उसका

 खर्च  बढ़  जाता  है  और  कायंक्रम  पूरे  नहीं  हो  पाते  ।

 श्राज  प्रश्नकाल  में  एक  प्रश्न  आया  था  कि  हमारे  यहां  वित्त  वर्ष  में  परिवर्तन  करने  की

 आवश्यकता  इसके  संबंध  में  यह  चर्चा  चलाई  गई  कि  कंसे  वित्त  वर्ष  में  परिवर्तन  करने  से

 हम  विकास  के  कार्यों  में  आगे  बढ़  सकते  हैं  ।  वित्तीय  जो  आवटन  होता  है  वह  मार्च  महीने  में  होता
 है  और  काम  चाहे  सिंचाई  के  हों  या  कृषि  संबंधी  वे  जून  के  महीने  के  प्रारंभ  में  ही  बंद  कर  दिये
 जाते  मानथधून  के  आगमन  के  कारण  नतीजा  यह  होता  है  कि  दो-तीन  महीने  में  करोड़ों  रुपये

 का  उपयोग  सही  ढंग  से  नहीं  हो  पाता  इसलिये  यह  बहुत  आवश्यक  बात  है  ।  दूसरी  जो  सबसे

 महत्वयूर्ग  बात  आजकज़  हो  रही  वह  वृद्धावस्था  पेंशन  को  लेकर  हो  रही  हमारी  सरकार

 ने  कितती  सुन्दर  और  संवेदनशील  योजना  चलाई  इससे  हमारे  देश  में  हजारों  अपंग  जिनका

 कोई  सह।रा  नहीं  उनको  इस  योजना  के  अन्तर्गत  भरण-पोषण  लिये  आथिक  सहायता  देने  का

 प्रावधान  है  ।.  .  .  .  .  .  .  .  इन  शब्दों  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  प्रशासन

 में  स्‍्ट्रीमताइन  की  जरूरत  है  ।  स्ट्रीमलाइन  किया  जायेगा  तो  तभी  हम  विकास  की  ओर  आगे  बढ़
 सकते  हैं  ।  क्र ह्

 श्रो  के०डी०  सुहतानपुरी
 :  माननीय  सभापति  श्री  मधु  दंडवते  जी  ने  जो

 प्रस्ताव  पेश  किया  उसका  मैं  विरोध  करने  क  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  विरोध  इसलिये  कर  रहा
 हूं

 क्योंकि  आजादी  बे  बाद  जितनी  तरक्की  गरीब  लोगों  को  उठाने  की  हुई  शायद  ही  यह  कोई

 कह  सकता  है  कि  गरोबों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  नहीं  उठाया  गया  है  ।  अपने  क्षेत्र  की  ओर  आपका

 ध्यान  दिलाना  हिमाचल  प्रदेश  में  लगभग  35  रियासतें  उनको  समाप्त  करके

 तमाम  गरीबों  को  मालिकाना  हक  दिये  गए  ।  बेंकों  के  नेगनलाइजेशन  के  बाद  यरीबी  की  रेखा

 से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  को  ऊपर  उठाने  का  काम  हुआ  है  ।  यह  एक  सराहनीय  काम

 सस्‍्तान  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अधिक  बेंक  खोले  गए  ।  हससे  तमाम  गरीब  लोगों  को  फायदा  पहुंचाने
 का  प्रयत्त  हुआ  श्री  चंदूलाल  चंद्राकर  जी  भी  एक  प्रस्ताव  लाए  उन्होंने  कहा  था  कि
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 एक  परिवार  में  से कम  से  कम  एक  आदमी  को  रोजगार  मिलना  चाहिए  ताकि  सब  लोग  यह  समझ

 सकें  कि  हमारी  सरकार  में  सबका  योगदान  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  में  भिन्‍न-भिन्‍न  तरह  की

 शिक्षा  दी  जाती  कुछ  पब्लिक  स्कूलों  में  और  कुछ  गांवों  में  पढ़ते  मैं  चाहता  हूं  कि  हमें
 गांव  के  लोगों  को  सही  मायनों  में  ऊपर  उठाना  उसके  लिये  हमें  शिक्षा  में  सुधार  लाना

 हमारे  यहां  आलू  और  सेब  की  खेती  होती  मेहनत  तो  गरीब  लोग  करते  हैं  लेकिन  माल  का  ढलान

 करने  वाले  पूरा  फायदा  उठा  लेते  हैं  ।  हमारे  यहां  विधान  सभा  ने  एक  प्रस्ताव  पास  किया  था  कि

 कीड़े  की  दवाई  और  स्प्रे  का  काम  ज्यादा  किया  जाये  जिससे  खेती  की  पंदावार  अधिक  हो  सके  और

 गरीब  लोगों  को  ऊपर  उठाया  जा  सके  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  जहां  अधिक  बर्फ  पड़ती  वहां  पर

 अफीम  को  काश्त  होनी  चाहिये  ।  अगर  अफीम  की  काश्त  वहां  पर  होती  है  तो  छोटी  होल्डींस
 से  भी  अधिक  लाभ  उठाया  जा  सकता  दवाई  के  लिये  भी  इसका  उपयोग  हो  सकता  है  और

 राष्ट्र  को  भी  इससे  फायदा  पहुंचेगा  ।  वहां  पर  तवज्जहू  दी  जानी  चाहिये  ।  इसके  बाद  हमारे

 यहां  मार्केटिंग  का  समुचित  इंतजाम  होना  चाहिये  ताकि  हम  हिमाचल  के  गरीब  लोगों  जो  छोटी

 खेतीबाड़ी  के  धंधे  में  लगे  कुछ  लाभ  मिल  सके  और  वे  आगे  बढ़  सकें  ।

 इसके  साथ-साथ  जो  हमें  सबसे  बड़ा  नुकसान  होता  वह  सायल  इरोज़न  की  वजह  से  होता
 फलड  की  वजह  से  होता  हमारे  यहां  सारा  इरोजन  ऊपर  से  होता  है  और  उसके  कारण  सारी

 मिट्टी  नीचे  मंदानों  में  पंजाब  और  यू०पी०  को  चली  जाती  इसके  साथ  ही  वहाँ
 पर  भी  नुकसान  होता

 मैं  अपनी  बात  दो  मिनट  में  समाप्त  कर  द्रता  हुं  क्योंकि  मैं  आपसे  एक  महत्वपूर्ण  निवेदन  यह
 करना  चाहता  हुं  कि  हमारे  यहां  जितने  नदी  और  नाले  उन  पर  छोटे-छोटे  डेम  बने  हुए  हैं  और  उन

 सब  में  इरोजत  होता  इतध  कारण  वहां  से  सारी  मिट्टी  वह  कर  नीचे  चली  जाती  है  और

 हमारी  घरती  खरात्र  होती  जा  रही  उतप्तसे  न  केवल  हिमाचल  प्रदेश  को  ही  बल्कि  उत्तर

 हरियाणा  ओर  पंजाब  सभी  प्रान्तों  को  नुकतात  होता  यह  नुकधान  करोड़ों  में  होता  इसलिये

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  प्रार्थता  करना  चाहता  हुं  कि  फ्लड  को  रोकने  के  लिए  अधिक  से

 अधिक  प्रावधान  किधा  क्योंकि  हमारे  पहाड़ी  प्रदेशों  में  बहुत  से  नदी  नाले  उनका  सर्वेक्षण

 होता  उनके  ऊपर  झविक  मात्रा  में  पैधा  खर्च  किया  जाना  इन  शब्दों  के  साथ

 चूंकि  आप  बार-बार  घण्टी  बजा  रहे  हैं  कि  जल्दी  खत्म  मैं  आपका  भी  धन्यवाद  करता  हूं
 और  इससे  ज्याद्रा-कया  करूं  ।

 द्ट  आि  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हुं  कि

 आपने  मुझे  बोलने  का  अवप्र  दिधा  ।  इस  वादनविवाद  में  जिन  पक्ष  और  विपक्ष  के  साथियों  ने

 भाग  लिया  ओर  अपने  विचार  उनसे  पता  चलता  है  कि  एक  तरफ  सत्ता  वाले  इसके  पक्ष  सें  बात
 करते  और  दूसरी  तरफ  विरोधी  वियक्ष  में  ।  मैं  संमक्षता  हूं  कि  चाहे  सत्ता  पक्ष  के  लोग  हैं  या

 विपक्ष  हम  सब  के  द्वारा  निर्वाचित  होकर  यहां  आये  हैं  ओर  हमें  यहां  पर  जनता  की  इच्छा
 और  आकांक्षा  की  वकालत  करनी  चाहिये  ।  सरकार  पर  जोर  डालना  चाहिये  ।  यहां  मंशा  पर  मुझे
 शक  हो  रहा  फिर  भी  सरकार  ने  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  लोगों  का  स्तर  उठाने  के  लिए  जितनी

 स्क्रीम  बनाई  मुझे  कोई  शक  नहीं  कि  वह  गरीबों  के  हित  में  फिर  भी  गरीबी  रेखा  से  लोग

 नहीं  उठ  रहे  लेकिन  अगर  विपक्ष  के  लोग  सरकार  को  कुछ  उचित  सुझाव  देते  उसको  मानना
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 जिन  स्कीमों  पर  सरकार  जितना  पैसा  खर्च  कर  रही  है  उसका  बड़ा  हिस्सा  खास  लोगों  की
 जेबों  में  जा  रहा  उसे  सत्ताधारी  दल  के  लोगों  को  कबूल  करना  चाहिये  ।  सत्ताधारी  दल
 के  सदस्यों  ने  कई  जगह  सदन  में  स्वयं  कबूल  भी  किया  है  तो  हमारे  मंत्री  जी  को  मानना  चाहिये  कि

 ऐसी  गलतियां  इस  कायंक्रम  के  इम्पलीमेंटेशन  में  हुई  हैं  और  उनको  सुधारने  के  लिये  कदम  उठाने

 चाहिये  ।  मैं  गांवों  की  बात  जानता  गांवों  मे ंगरीबों  को  ऊपर  उठाने  के  लिये  जितनी  स्कीमें

 चलाई  जा  रही  क्योंकि  हम  सभी  लोग  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  रहने  वाले  हैं  और  उस  क्षेत्र  से  ही  मेरा
 राजनैतिक  जीवन  शुरु  हुआ  मेरा  उससे  गहरा  संबंध  रहा  मुझे  भी  ऐसा  अनुभव  हुआ  है  कि

 जहां  जहां  मैंने  कुछ  कामों  को  करवाया  हमने  देखा  है  कि  उन  कार्यक्रमों  के तहत  जहां  भी  आपने
 गरीबों  को  भैस  दी  दुधारू  पशु  दिए  हैं  या  कोई  दूसरी  सुविधायें  प्रदान  की  यह  सत्य  है  कि
 जितना  आप  उन्हें  अनुदान  देते  उसका  बहुत  बड़ा  हिस्सा  कुछ  खास  लोगों  की  जेबों  में  चला  जाता

 है  ।  उन  खास  लोगों  में  चाहें  प्रखण्ड  स्तर  के  अधिकारी  हों  या  बैंक  स्तर  के  अधिकारी  हों  या
 भ्रष्ट  राजनीति  करने  वाले  लोग  बड़ा  हिस्सा  उनकी  जेबों  में  चला  जाता  है  और  गरीबी

 रेखा  से  उठने  की  बात  समाप्त  हो  जाती  मैं  आपको  उदाहरण  भी  देना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  क्षेत्र  मे ंघोसी  नामक  स्थान  पर  इलाहाबाद  बैंक  की  एक  शाखा  है  जिसके  जरिये

 गरीबों  को  12  भंसें  अक्तूबर  माह  में  दी  गई  जिसके  बदले  में  गरीबों  से  300-300  रु०  पहले  ही
 ले  लिया  जब  इस  बात  की  जानकारी  मुझे  हुई  तो  मैं  इसके  विरुद्ध  मैंने  बैंक  का

 घेराव  किया  और  उन  गरीबों  का  3600  रु०  वापस  दिलवाया  ।  मैं  जानता  हूं  कि  इस  तरह  की

 चीजें  हो  रही  हैं  और  उसके  एक  नहीं  बहुत  सें  उदाहरण  मौजूद  इस  कारण  आपकी  स्कीमें

 सही  मायनों  में  सफल  नहीं  हो  पा  रही  हैं  ।

 समय  की  कमी  के  कारण  मैं  आपको  एक  सुझाव  देना  चाहता  यदि  आपको  वह  सुझाव
 उचित  प्रतीत  हो  तो  मैं  चाहूंगा  कि  आप  उस  दिशा  में  आवश्यक  कदम  आपने  अपने

 क्रमों  में  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किये  आप  जिस  ढंग  से  योजनाओं  को  चलाना  चाहते  उसके  लिये

 आपको  पंचायत  स्तर  से  लेकर  प्रखण्ड  स्तर  तक  या  जिला  स्तर  तक  के  उन्हीं  गरीब  लोगों  की  एक
 कमेटी  बनानी  चाहिगे  और  वह  कमेटी  एक  शक्तिशाली  कमेटी  बने  और  उस  कमेटी  के  माध्यम  से

 ही  आप  सारी  चीजों  को  खरीदवाने  या  वितरित  करवाने  का  कार्य  उसका  कारण  यह  भी  है
 कि  हमारे  क्षेत्र  में  कुछ  ऐसे  उदाहरण  हैं  जहां  सीमांत  और  लघु  किसानों  को  डीजल  पम्पों  के  लिए

 छूट  दी  गई  है  लेकिन  बड़े  किसान  वहां  के  अधिकारियों  के  मेल  से  अपने  को  सीमांत  और  लघु  किसानों

 के  नाम  पर  सारी  सुविधाओं  जो  सरकार ने  दी  हैं  ले  रहे  जबकि  वह  सुविधा  छोटे  तथा

 सीमांत  किसानों  को  मिलनी  चाहिये  थी  ।  छोटे  किसान  इस  कारण  सफर  कर  रहे  इस  तरह
 के  हालात  देश  में  सभी  जगह  हो  रहे  इस  कारण  आपका  पैसा  पानी  में  जा  रहा  है  और

 गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  वाली  बात  का  माखौल  बन  कर  रह  गई  मैं  यह  नहीं  कहता  कि

 आपका  कार्य  क्रम  ठीक  नहीं  लेकिन  उसके  इम्पलीमेंटेशन  में  धांधली  होती  आपका  कायेक्रम

 सराहनीय  लेकिन  वह  सही  मायनों  में  लागू  नहीं  हो  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  इस  ओर

 ध्यान  दें  और  गौर  कु  ।

 सभापति  सहोदय  :  यदि  सभा  सहमत  हो  तो  हम  इस  संकल्प  के  लिये  निर्धारित  समय  आधा

 घंठा  बढ़ा  सकते  हैं  ।
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 माननोय  सदस्य  :  हम  सहमत  हैं  ।

 सभापति  सहोदय  :  इस  संकल्प  के  लिये  आधा  घंटा  समय  बढ़ाया  जाता  है  ।

 +भ्‌
 “

 भी  ख्रंबूपाटला  ज़ेगा  रेड्डो  :  सभापति  माननीय  दंडबते  जी  ने  जो

 प्रस्ताव  सामने  रखा  उसको  हमें  मानना  चाहिये  ।  जनता  के  रिजीम  में  जो  लोग  गरीबी  की

 रेखा  से  नीचे  उनकी  इनकम  बढ़ाने  के  लिये  कार्यक्रम  लिया  गया  उसमें  राजस्थान

 और  मध्य  प्रदेश  में  अन्त्योदय  का  कार्यक्रम  लिया  गया  1977  में  जनता  शासन  के  आने  के

 बाद  पंचायती  राज्य  शासन  और  ब्लाक  जिला  परिषदों  को  बनाया  गया  था  ।

 5,  6  गांव  के  विकास  के  लिये  एक  विलेज  डेवलपमेंट  आफिसर  रहता  था  ।

 वह  हर  गांव  में  नीचे  से  नीचे  स्तर  के  5  परिवारों  का  पता  लगाता  था  कि  वह  एक  साल  के  अन्दर

 क्या-क्या  चाहते  हैं  किस  प्रकार  के  उद्योग  चाहते  हैं  किस  प्रकार  की  सहायता  या  बैक  लोन  चाहते

 हैं  ।  इस  तरह  से  एक  गांव  के  5  परिवारों  के  हिसाब  से  एक  साल  में  25  परिवारों  को  गरीबी

 की  रेखा  से  ऊपर  उनकी  आमदनी  बढ़ाने  का  काम  शुरु  किया  गया  था  ।  यह  एक  साल  की

 बात  ही  बात  में  भी  उसका  सर्वेक्षण  कर  के  उस  अन्त्योदय  के  कार्यक्रम  को  आगे  बढ़ाया  जाता
 जिसका  सपना  गांधी  जी  ने  दिखाया  था  ।  वह  काम  जनता  के  रिजीम  में  हुआ  है  ।

 उसके  बाद  हमारी  कांग्रेस  की  सरकार  ने  2,  3  साल  में  एक  ब्लाक  को  4  हिस्सों  में  बांटकर

 क्लस्टर  स्कीम  के  नाम  पर  600  लोगों  के  लिए  एक  बलाक  में  कुछ  स्कीम  बनायी  है  जिसमें  बेंक

 से  सहायता  दी  जाती  है  ।  अगर  बैंक  लोन  नहीं  देता  है  तो  वह  स्क्रीम  फेल  हो  जाती  है  ।

 तर  गरीब  लोगों  शिड्यूल्ड  कास्ट  और  शिडयूल्ड  ट्राइबूज  के  लोगों  को  सहायता  दी  जाती  है  ।

 इससे  पहले  एस०  एफ०  डी०  के  नाम  स्माल  फामंर  को  सहायता  दी  जाती  थी  ।  उसको

 5  एकड़  खुश्की  और  ढाई  एकड़  तरी  यानी  8  एकड़  जमीन  उसको  पम्प  सेट  लगाने

 के  आयल  इंजन  दिलवाने  के  लिए  कुआ  खुदवाने  के  लिए  25  से  लेकर  30  परसेंट  तक  सबसीडी

 दी  जाती  थी  ।  उसके  माध्यम  से  लोग  उसका  फायदा  उठाते  उसके  बदले  आपकी  सरकार

 ने  1980  में  आने  के  बाद  उसको  कलस्टर  स्कीम  का  रूप  दे  दिया  जिसमें  600  फंमिलीज़्  को  एक

 साल  में  लैंड  देना  चाहिये  ।  लेकिन  हम  जिस  वक्‍त  उन  लोगों  के  पास  जाते  हैं  तो  देखते  हैं  कि

 उनको  जो  वह  नहीं  दिलाते  हैं  ।  जो  वह  खुद  चाहते  वह  देते  जो  बैक  चाहते  हैं

 वह  देते  जिसके  पास  भूमि  रहती  उसको  लोन  देते  बेल-गाड़ी  के  लिए  लोन  मांगते  हैं

 तो  लोन  नहीं  देते  ।  लोन  देते  तो  वैन-गाड़ी  नहीं  खरीदते  क्योंकि  उसका  नहीं  मिलता  ।

 इस  तरह  से  एक  साल  में  600  की  गरीबी  दूर  करने  की  बात  हो  रही  है  ।

 यह  जो  सबसीडी  दी  जा  रही  वह  बिल्कुल  वचती  जा  रही  और  जो  काम  लिये  जा

 रहे  वह  पूरे  नहीं  हो  रहे  हैं  और  न  ही  गरीबी  दूर  हो  रही  केवल  कागजों  पर  ही  बैंकों  के

 कार्य  चलते  हैं  ।  जो  लोन  गरीबों  के  लिए  देते  वह  उन  तक  अवश्य  पहुंचने  चाहिये  तभी  वह  गरीबी

 रेखा से  ऊपर  उठ  सकेंगे  ।  इस  चीज  को  आप  ब्लाक  और  खंड  में  जाकर  देखिए  ।
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 श्री  गिरधारी  लाल  ब्यास  :  सभापति  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  जो  प्रस्ताव

 रखा  इसके  पहले  हिस्से  में  कहा  गया  है  :

 ४

 सभा  जनता  के  विशाल  वर्ग  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  में  सरकार  की
 असफलता  पर  चिन्ता  व्यक्त  करती  ...”

 “”
 यह  जो  इन्होंने  प्रस्ताव  में  बात  लिखी  मैं  इसका  घोर  विरोध  करता  हूं  ।

 वी  अड->+&सनऋा-  ७-32...  ---

 “6

 परन्तु  बाद  में  वह  कहते  हैं  :

 और  मांग  करती  है  कि  देश  से  गरीबी  को  समाप्त  के  लिए  ठोस
 उपाय  किए  जायें  ॥'

 ००

 इनके  काफी  तथ्य  हैं  और  मैं  चाहता  हूं  इस  देश  में  से  पावर्टी  जल्दी  से  जल्दी  दूर
 प्रो०  दंडवते  साहब  इस  बात  को  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 इम्पलायमेंट  और  प्रोडक्शन  प्रमुख  बातें  हैं  ।  इन  तीनों  चीजों  पर  बहुत  ध्यान  दिया  गया  है  और  इसके
 जरिये  से  पावर्टी  को  दूर  करने  का  बहुत  प्रयास  किया  गया  ।  पिछले  वर्षो  में  बहुत  बड़े  कार्यक्रम

 हाथ  में  लिये  गए  हैं  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  हिन्दुस्तान  की  सरकार  ने  पिछले  वर्षो  में  पावर्टी  को  रोकने

 के  लिए  जो  प्रोग्राम  रखे  वे  प्रोग्राम  दुनिया  के  बहुत  कम  देशों  में  किए  गए  होंगे  ।  मगर  समस्‍यायें
 भी  इस  समस्या  को  सुलझाने  की  जितनी  मंशा  इस  सरकार  की  उस  हिसाब  से  उतना  पैसा

 हमारे  पास  नहीं  है  कि  सारी  व्यवस्था  को  जल्दी  से  जल्दी  कायम  कर  सकें  ।  जब  हम  पावर्टी  लाइन
 से  ऊपर  उठने  की  कोशिश  करते  हैं  तो  हमारे  सामने  समस्‍यायें  खड़ी  हो  जाती  हैं

 )
 “

 मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  यह  समस्या  बहुत  बड़ी  जिस  को  सुलझाने  के  लिए  हमें  बहुत
 प्रयःन  करना  सरकार  ने  इस  संबंध  में  प्रयास  भी  किया  है  ।  कई  प्रोग्राम  हमारी  सरकार  ने

 कार्य  क्रम  के  तहत  किये  हैं  ।  उन  प्रोग्रामों  को  इम्पलीमेंट  करने  के  लिए  आपने  पैसा  भी

 काफी  दिया  मगर  उसमें  ऐसी  शर्ते  लगा  दी  कि  जिसमें  श्राधा  पैसा  राज्य  सरकार  को  देना  पड़ता

 है  ।  राज्य  सरकारों  के  हालात  तो  आपने  देखे  होंगे  ।  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  पास

 ड्राफट  हैं  । ओवर  ड्राफ्ट  की  वजह  से  चाहे  आई०आरण०डी०पी०  का  कायंक्रम  चाहे  एन०आर०

 ई०पी०  का  चाहे  रूरल  लैंडलेस  इम्पलायमेंट  गारंटी  स्कीम  इन  सारे  कार्यक्रमों  में  50  परसेंट

 राज्य  सरकार  को  खर्च  करना  पड़ता  है  और  50  परसेंट  भारत  सरकार  देती  इससे  इस  प्रकार

 कीं  योजनायें  कार्यान्वित  नहीं  हो  पाती  क्‍योंकि  राज्य  सरकार  के  पास  इतना  पैसा  नहीं  जिसकी

 वजह  से  यह  कार्यक्रम  ठीक  से  इम्पलीमेंट  हो  सकें  ।  इसलिए  आंकड़ों  के  आधार  पर  जिन  लक्ष्यों

 को  प्राप्त  करना  चाहते  सफलतापूवंक  वह  लक्ष्य  उन  राज्यों  में  पूरा  नहीं  कर  पाते  ।  इस  संबंध

 में  पिछले  साल  के  बजट  में  भी  हमने  कहा  था  कि  राज्य  सरकारों  की  हालत  ऐसी  नहीं  है  कि  राज्य
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 सरकारें  इन  सारे  प्रोग्रामों  को  अपना  50  परसेंट  दे  उसकी  पूर्ति  कर  इसलिए  पूरा
 पैसा  भारत  सरकार  को  देना  चाहिए  ।  अगर  अनइम्पलायमेंट  की  समस्या  को  समाप्त  करना  है  तो

 इस  संबंध  में  निश्चित  रूप  से  इस  काय॑  को  हमें  करना  पड़ेगा  ।

 दूसरे  जो  कार्यक्रम  हैं  जिन  के  जरिये  से  बहुत  सारे  काम  काज  आगे  बढ़ाने  की  कोशिश  की

 है  उन  के  जरिये  से  भी  बहुत  बड़ा  एम्पलायमेंट  मिला  है  और  उन  से  लाखों  करोड़ों  लोगों  को  रोजगार

 मिला  है  चाहे  वह  खादी  और  ग्रामोद्योग  के  कार्यक्रम  हों  चाहे  हैंडलूम  के  कार्यक्रम  चाहें  छोटे-छोटे

 कल  कारखाने  स्थावित  करने  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  के  कार्यक्रम  हों  जिन  को  हम ने  ग्रामीण  क्षेत्र  में

 आगे  बढ़ाने  की  कोशिश  की  उनके  जरिये  से  भी  बहुत  बड़ा  काम  हुआ  है  और  उस  से  भी

 लायमेंट  की  प्राबलम  हल  हुई  मगर  उसके  साथ-साथ  और  भी  बहुत  सारे  काम  काज  करने  की

 आज  आवश्यकता  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  लैंड  डिस्ट्रीव्यूशन  के  संबंध  में  कई  दफा  बात  हुई  ।  हमारी

 सरकार  दिल  से  चाहती  है  कि  यह  डिस्ट्रीब्यूशन  ठीक  प्रकार  से  मयर  जो  सीलिग  का  कानून

 है  या  अन्य  प्रकार  के  कानून  आप  ने  लागू  किए  हैं  वह  ठीक  प्रकार  से  इम्पलीमेंट  नहीं  हो  पाये  हैं  ।

 कुछ  तो  हमारी  कोर्ट्स  की  वजह  से  भी  नहीं  लागू  हो  पाये  ।  बहुत  से  मामले  सुप्रीम  कोर्ट  हाई  कोर्ट

 में  मोर  लोअर  कोर्ट्स  में  फंसे  उन  की  वजह  से  लाखों  एकड़  जमीन  आज  हम  डिस्ट्रीब्यूट  नहीं
 कर  पाये  हैं  ।  उस  के  अलावा  ऐसे  लोग  भी  हैं  जिन्होंने  कानूनों  में  लैकुना  निकाल  कर  के  बहुत  सी

 जमीन  अपने  पास  रख  ली  आज  भी  इस  हिन्दुस्तान  में  ऐसे  लोग  मौजूद  हैं  जिन  के  पास

 हजारों  एकड़  जमीन  मौजूद  है  और  गलत  नामों  से  उन्होंने  इन  जमीनों  को  रख  रखा  है  ।  उन

 के  खिलाफ  आज  तक  कोई  कायंवाही  नहीं  हुई  ।  हमने  बराबर  पांच  सालों  से  यहां  पर  इस  चीज

 को  कहा  और  ऐसे  लोग  एक  ही  प्रदेश  में  नहीं  सभी  प्रदेशों  में  ऐसे  बड़े-बड़े  लोग  हैं  जिन

 के  पास  हजारों  एकड़  जमीन  आज  भी  मौजूद  है  और  उस  जमीन  को  आप के  कामून  के  द्वारा  उन  से

 निकाला  नहीं  जा  सकता  ।  इसलिये  आप  ऐसी  व्यवस्था  कीजिये  जिस  से  यह  जमीन  आप  के  पास

 में  आये  और  लेंडलस  लोगों  को  इस  से  फायदा  पहुंचे  ।

 इसके  साथ-साथ  जिन  लोगों  को  आप  ने  जमीन  दी  .  ....... .  .  ...  .  .  .

 जनको  आप  ने  जमीन  एलाट  की  है  उन  को  जब  तक  इनपुट  नहीं  देंगे  और  उनके  लिए  अन्य  प्रकार  की

 व्यवस्था  नहीं  करेंगे  उनको  उस  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इनपुट्स  की  व्यवस्था  आपको  करनी
 आप  थोड़ा  बहुत  पैसा  देते  हैं  ।  लेकिन  उस  के  संबंध  में  अभी  बहुत  से  साथियों  ने

 कहा  है  कि  बेंकों  ने  किस  प्रकार  की  हालत  पैदा  की  गरीब  लोगों  को  वह  पैसा  ठीक  प्रकार  से

 उपलब्ध  नहीं  हो  पाया  इसलिये  ये  इनपुट्स  सरकार  के  द्वारा  या  उसकी  एजेंसीज  के  द्वारा

 उनको  काइन्ड  में  मिलें  ताकि  वह  जमीन  को  अच्छी  तरह  से  डेवलप  कर  के  अपनी  पावर्टी  को  समाप्त

 कर  सकें  ।  इस  तरीके  से  आप  व्यवस्था  करेंगे  तो  निश्चित  तरीके  से  अनएम्पलायमेंट  दूर  करने  में

 मदद  मिलेगी  ।

 एक  निवेदन  और  खास  तौर  से  करना  चाहता  जो  अरबन  अनएम्पलायमेंट  की  बात  है
 उस  में  जो  सिक  इंडस्ट्रीज  हैं  वह  बहुत  बड़ा  पार्ट  प्ले  कर  रही  उनके  ऊपर  आप  को  खास  तौर

 से  ध्यान  देना  चाहिए  ।  आप  यूनिट्स  बढ़ाते  जा  रहे  हर  साल  हजारों  यूनिट  खड़ी  कर  देते

 हैं  ।  इस  प्रकार  से  गलत  लोग  सरकार  से  यूनिद्स  के  नाम  पर  पैसा  ले  कर  के  उस  का  दुरुपयोग  कर

 रहे  हैं  और  बाद  में  वे  उसको  सिक  बना  कर  उस  का  नाजायज  फायदा  उठाते  तो  उस  से
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 एम्पलायमेंट  जितना  मिलना  चाहिये  वह  नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।  सरकार  के  पैसे  का  दुरुपयोग  हो  रहा
 है  ।  इसलिये  सिक  यूनिट्स  जितनी  भी  आप  उन  अधिकारियों  के  खिलाफ  सख्त  ऐक्शन  लीजिये
 जिनके  जिम्मे  वह  यूनिट्स  थीं  और  उन्होंने  ठीक  कार्यवाही  नहीं  की  ।  इस  व्यवस्था  को  भी  आप
 ठीक  तब  अनइम्पलायमेंट  की  समस्या  हल  होगी  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर्क  हूं  ।
 नी

 शा

 श्री  रेड्डी  रेड्डो  :  सभापति  मैं  प्रो०  मधु  दण्डवते  द्वारा

 पेश  किए  गए  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  37  वर्षों  के  बाद  भी  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  50  प्रतिशत  और  शहरी  क्षेत्रों  में  40  प्रतिशत  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हैं  ।

 यहां  तक  कि  सर्वाधिक  समृद्ध  राज्य  पंजाब  में  भी  इस  समय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  38  प्रतिशत  और

 शहरी  क्षेत्रों  में  12  प्रतिशत  है  ।  कुल  संख्या  में  1500  लाख  से  3250  लाख  तक  वृद्धि  हुई  है  ।

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  37  वर्षो  के  बाद  भी  प्रति  व्यक्ति  आय  केवल  एक  प्रतिशत  बढ़ी  है  जबकि
 जापान  और  थाइलैंड  ज॑से  अन्य  छोटे  देशों  में  6  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  सरकार  को  कई  योजनायें  बनानी  चाहिये  थीं  ।

 राष्टीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  समन्वित

 ग्रामीण  विकास  आदि  जेसी  सभी  योजनाओं  से  धनी  लोग  और  धनी  तथा  निर्धन  लोग

 मौर  निधन  हुए  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंछोटे  किसान  अपनी  भूमि  जोतने  योग्य  नहीं  बैक

 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  किसानों  विशेष  रूप  से  छोटे  और  मध्यम  किसानों  को  ऋण  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  माननीय  बेकिंग  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  कृपया  नियमों  को  उदार

 ताकि  गांवों  में  छोटे  किसान  विना  किसी  औपचारिकता  के  आसानी  से  ऋण  प्राप्त  कर  सकें  ।  और

 इस  प्रकार  भारत  सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  कि  स्वतन्त्रता  के  37  वर्षों  के  बाद  भी

 ऐसी  स्थिति  है  और  वे  अब  भी  आशा  करते  हैं  कि  अगले  पांच  वर्षों  के  बाद  20  प्रतिशत  लोग  गरीबी

 रेखा  से  ऊपर  आ  जायेंगे  ।  वे  पांच  वर्षों  के  भीतर  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  क॑से  आ  सकते  हैं  ?

 हमारे  मंत्री  के  नेतृत्व  में  आन्ध्र  प्रदेश  की  सरकार  ने  गरीब  लोगों  के  लिए  कई

 योजनाएं  चलाई  जैसे  कि  दो  रुपये  किलो  चावल  बड़ी  आवास  योजना  और  मध्याहून
 भोजन  आदि  ।  भारत  सरकार  इन  योजनाओं  में  केवल  बाधा  डाल  रही  है  और  उनका

 समर्थन  नहीं  कर  रही  है  ।  वह  सभी  प्रकार  की  बाधाएं  डाल  रही  हैं  ।  भें  केन्द्र  सरकार  से

 अनुरोध  करता
 हूं

 कि  वह  राज्य  सरकारों  को  उदारता  से  धन
 दे

 और  श्री  एन०  टी०  रामाराव

 द्वारा  चलाई  गई  योजनाओं  को  अपनाएं  ।  इससे  किसानों  और  आम  लोगों  की  कपड़े

 और  मकान  की  न्यूनतम  आवश्यकताएं  पूरी  हो  सकेंगी  ।  इन  योजनाओं  को  यदि  लागू  किया

 जाएगा  तो  निर्धन  लोगों  की  न्यूनतम  आवश्यकताएं  पूरी  हो  जाएंगी  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  जी  ।  का

 बा  “7
 हु

 “
 :

 शासोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्तो  चन्दूलाल  :  सभापति

 प्रौ०  दंडवते  तथा  अन्य  जिन्होंने  इस  प्रस्ताव  के  विभिन्न  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में

 183



 गरीबी  समाप्त  करने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  25  1985
 का  का  कओनण  कं  बन  अनभनग  अनन  >>  न्‍िन  अनिल  न्‍न  +.  ल्‍जलओ  5५

 प्रकाश  डाला  है  उनको  मैं  बहत  धन्यवाद  देता  हूं  ।  इसमें  कोई  सनन्‍्देह  नहीं  है  कि  प्रो०

 दंडवते  जी  ने  जो  सवाल  उठाया  है  वह  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  है  और  इसीलिए  जब  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  ने  प्रधान  मंत्री  का  पद  सम्हाला  तो  उन्होंने  सवसे  पहले  बैंकों  का  राष्ट्रीयीरण

 करने  का  काम  किया  क्‍योंकि  गरीबी  दूर  करने  की  दिशा  में  उन्होंने  यह  महसूस  किया  कि

 जब  तक  बैंकों  की  रकम  गांव  भें  नहीं  पहुंचेगी  तब  तक  गांवों  की  या  देश  की  गरीबी  दूर  नहीं

 हो  सकती  है  ।  इसीलिए  उन्होंने  1969  में  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  था  ।  उससे  पहले

 बंकों  का  डेढ़  या  मुश्किल  से  दो  प्रतिशत  पैसा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पहुंच  पाता  था  लेकिन

 अब  बेंकों  का  लगभग  40  प्रतिशत  चाहे  ऋण  के  रूप  में  या  विकास  के  कार्यों  द्वारा

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पहुंच  रहा  है  ।  उसके  बाद  एक  के  बाद  दूसरी  योजना  आती  गई  लेकिन

 1980  में  जब  छठी  पंचवर्षीय  योजना  बनी  तो  उसको  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  गरीबी  दूर
 करने  की  बनियाद  पर  ही  बनाया  क्‍योंकि  कुल  97,500  करोड़  की  योजना  में  लगभग

 40  हजार  90  करोड़  की  रकम  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  पब्लिक  सेक्टर  में

 रखी  गई  ।  इसी  से  आप  महथूस  कर  सकते  हैं  कि  उन्होंने  खासकर  देहाती  क्षेत्र  की  गरीबी

 दूर  करने  की  ओर  कितना  अधिक  ध्यान  दिया  था  ।

 इसी  प्रकार  से  एक  के  बाद  एक  तमाम  कदम  उठाए  जाते  रहे  जिनसे  कि  गरीबी

 दूर  हो  लेकिन  कुछ  वर्ष  पहले  एक  मिनिमम  नीड्स  प्रोग्राम  चालू  किया  गया  था  जिसके

 जो  कम  से  कम  आवश्यकतायें  होती  उनको  पूरा  किया  जा  उसके  अन्तर्गत

 कई  किस्म  के  काम  चलाए  गए--जंसे  ग्रामीण  सड़कों  को  गांवों  में  पीने  के  पानी  की

 व्यवस्था  शिक्षा  का  प्रक्‍न्ध  करना  और  जो  लैंडलेस  लेबरसं  थे  उनमें  न्यूट्रिशन  की  पूर्ति
 करने  के  लिंए  स्वस्थ  भोद्धन  देने  का  प्रोग्राम  चलाया  गया  ।

 श्री  चन्युपाटला  रेड्डो  :  मिनिमम  नीड्स  प्रोग्राम  से  गरीबी  ऊपर

 कैसे  उठती  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्ो  चन्यूलाल  :  इसका  मतलब

 यह  है  कि  आप  मिनिमम  नीड्स  को  आपनहीं  मानते  हैं  .  .  .  .  .  .  .  .

 यदि  आपकी  दश्ट  में  गरीबों  को  पानी  गरीबों  को  सड़कें  गरीबों  को  रोज़गार

 उनकी  गरीबी  दूर  करना  नहीं  तो  आपमें  और  हम  में  इस  बात  में  बेसिकली  यह  फर्क

 है  .  .  .  -  -.

 +

 सभापति  सहोश्य  :  कृपया  उन्हें  बीच  में  टोकिए  मत  +  उन्हें  अपनी  बात  कहने

 दीजिए  ।

 न  घट

 है

 अम्कूलाल  चम्त्राकर  :  मैं  समझता  हूं  कि  रेड्डी  जो  इस  बात  को  महसूस  करेंगे

 जनता  पार्टी  की  सरकार  के  समय  में  अन्त्योदय  कार्यक्रम  शुरू  किया  मया  एक  गांव

 पांच  गरीबों  को  मदद  करने  के  सिलसिले  में  और  वह  भी  सब  राज्यों  में  शुरू  नहीं  किया

 गया  था  ।
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 उसके  पश्चात्‌  1980  में  एक  गांव  में  पांच  गरीबों  को  मदद  देने  के  कार्यक्रम  के  बदले
 में  इन्टिग्रेटेट  रूरल  डेवलपमेंट  प्रोग्राम  शुरू  किया  गया  था  ।  हमारे  देश  में  5,011  ब्लाक्स

 हैं  और  हर  एक  ब्लाक  में  छः  सौ  ऐसे  व्यक्तियों  का  जो  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने
 के  अपने  पैरों  पर  खड़ा  करने  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  की  गई  ।  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  में  जबकि  अन्दाजा  डेढ़  करोड़  लोगों  को  सहायता  देने  का  वस्तुतः  एक  करोड़
 42  लाख  लोगों  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए
 रकम  दी  गई  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  सभी  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  नहीँ  उठे  हैं  ।

 इस  चीज़  को  हम  महसूस  करते  हैं  कि  हमारे  कार्यक्रम  में  कमी  है  और  हम  उसमें  सुधार  कर

 रहे  हैं  ।  जिन  राज्यों  में  हमने  ऋण  या  सब्सिडी  देने  की  व्यवस्था  की  थी  उनमें  से  किसी

 राज्य  में  बीस  प्रतिशत  लोग  उठे  किसी  राज्य  में  40  प्रतिशत  उठे  हैं  और  किसी  में  50

 प्रतिशत  उठे  हैं  ।  इस  प्रकार  लगभग  तीस  से  चालीस  प्रतिशत  के  बीच  में  गरीबी  की  रेखा

 से  नीचे  रहने  वाले  लोग  ऊपर  उठ  हैं  ।  ॥॒

 इसी  तरह  से  दंडवते  जी  ने  रिपोर्टो  के  आधार  पर  बताया  है  कि  इन  दिनों  में  गरीबी

 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वालों  की  तादाद  बढ़ी  है  ।  एक  मद्रास  की  रिपोर्ट  का  भी  उन्होंने
 ज़िक्र  किया  लेकिन  रिजवं  बैक  और  राज्य  सरकारों  की  रिपोर्टों  के  अनुसार  अनुमान  है
 कि  1979-80  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  बालों  की

 संख्या  31  करोड  68  लाख  थी  ।  जब  1981-82  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  मिड-टमे

 एप्रेज़ल  तो  उसमें  अनुमान  लगाया  गया  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वालों  की

 संख्या  28  करोड़  20  लाख  है  ।  इसी  प्रकार  जो  अनुमान  लगाया  था  1979-80  में  वह
 1971  की  आबादी  के  आंकड़ों  के  मुताबिक  था  और  1981-82  में  जो  अनुमान  लगाया

 गया  वह  1980-81  के  आंकड़ों  के  मुताबिक  था  ।

 इस  लिये  यह  कहना  कि  अब  हमारे  देश  में  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वालों

 की  संख्या  बढ़  रही  है,--संही  नहीं  है  ।  फिर  भी  जैसा  प्रो०  दण्डवते  जी  ने  स्वयं  कहा

 है--नैशनल  सेम्पल  सर्वे  ने  जो  काम  1983  में  किया  उस  का  डेटा  कलेक्शन  हो  रहा

 है  और  मुझे  अन्दाज़ा  दो-ढाई  महीने  में  उन  की  रिपोर्ट  आ  तब  सही  आंकड़े  हमारे

 अभी  इन  दिनों  में  जो  हिसाव  लगाया  गया  है  उंरा  के  अनसार  गरीबी  की  रेखा  के

 नीचे  रहने  वालों  पुअर  की  जो  डेफिनीशन  उस  में  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  उन

 को  2400  कैलोरीज़  मिलनी  चाहिए  और  जो  शहरी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  हैं  उन  को  2100

 केलोरीज़्ञ  मिलनी  इस  के  म॒ताबिक  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  जितने  स्पेशल  प्रोग्रामृज्ञ

 चालू  किए  जैसे  आप  सभी  जानते  आर०

 स्पेशल  काम्पोनेंट्स  प्लान्ज  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेडयल्ड  ट्राइब्स  के

 ड्राउटप्रोन  डेवलपमेन्ट  एरिया  प्रोग्राम्ज  और  डेज़्टे
 डेवलपमे्ट  इन

 में  काफ़ी
 काम  हुआ
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 इन  के  आंकड़े  1981,  1982,  1983,  1984  के  बताने  में  काफ़ी  समय  लेकिन

 कुल  मिला  कर  मैं  इतना  अवश्य  कह  सकता  हूं  कि  आम  तौर  पर  जैसे  आई०आरण्डी०्पी०
 जो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शुरू  की  गई  थी  और  जैसा  मैंने  कहा  था  कि  15  मिलियन

 फैमिलीज़  को  काम  देने  का  प्रोग्राम  उस  में  14.43  मिलियन  फैमिलीज्ञ  को  काम  दिया

 गया  ।

 इसी  तरह  से  एन०आर०इ०पी०  के  अन्तर्गत  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  टारगेट  था  कि

 1500  मिलियन  मैन-डेज़  लोगों  को  काम  दिया  जाएगा  ।  उस  के  अन्तर्गत  1625

 मिलियन  मंन-डेज़  काम  दिया  गया  ।  इसी  तरह  आर०एल०इ०जी०पी०  का  काम  15

 1983  से  शुरू  किया  गया  ।  इस  में  1983-84  में  कुछ  कम  काम  हो  सका  क्योंकि

 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  ने  15  अप्रैल  को  घोषणा  की  थी  और  उस  के

 बाद  करीब  डेढ़  साल  काम  हुआ  ।  उस  में  ऐसा  अन्दाज्ञा  था  कि  360  मिलियन  मन  डेज़

 काम  दिया  जा  लेकिन  नवम्बर  तक  सब  राज्य  सरकारों  से  जो  रिपोर्ट  हमें  मिली  है
 उस  के  अनसार  119.78  मिलियन  म॑ैनडेज्ञ  काम  दिये  जाने  की  जानकारी  हम  को  मिली  है  ।

 इस  में  कोई  शक  बहुत  से  सदस्यों  ने  चिन्ता  व्यक्त  की  है  कि  लेंड  सीलिग  से

 जो  भूमि  मिली  थी  उस  का  वितरण  सही  नहीं  हुआ  है  या  सभी  जमीनें  प्राप्त  नहीं  की

 गई  हैं  जो  भी  इस  में  कई  किस्म  के  मतभेद  लेकिन  फिर  भी  हम  इस  चीज  को  मानते

 हैं  कि  ऐसा  बिलकुल  नहीं  है  कि  इस  से  लाभ  नहीं  हुआ  है  ।  देश  में  जहां  ज्रमींदारी  प्रथा  थी

 या  जहां  जहां  लोग  ज़मीन  पर  कब्जा  किए  बैठे  उस  में  से  जो  सरप्लस  लैंड  हमें  मिली

 है--वह  है  42.82  लाख  एकड़  और  उस  में  जो  वितरण  की  गई  है  वह  है  21.22  लाख

 एकड़  ।  और  जो  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  को  जमीन  दी  वह  8.78  लाख

 एकड़  है  ।  इस  में  से  कुछ  जमीन  ऐसी  लगभग  साढ़े  छः  और  7  लाख  जिस

 के  बारे  में  सुप्रीम  कोर्ट  में  मुकदमे  चल  रहें  हैं  और  इसी  तरह  में  कुछ  जमीन  फारेस्ट

 सोशल  फारेस्ट्री  के  लिए  रखी  गई  है  ।

 के

 से

 इसी  तरह  से  लेंड  रिफार्मंस  में  जो  लोगों  को  उम्मीद  थी  कि  बहुत  अधिक  जमीन

 उपलब्ध  उतनी  नहीं  हुई  और  जो  जमीन  1972  को  नेशनल  गाइड  लाइन्स  बाद

 सरप्लस  डकलेयर  की  गई  है  वह  केवल  42.82  लाख  एकड़  हैं  ।

 इन  कार्यक्रमों  को  लागू  करने  में  चाहे  वे  आई०आरण्डी०पी०  के  प्रोग्राम  हों  या  और

 जितने  भी  स्पेशल  डेवलपमेंट  प्रोग्राम्स  उन  में  एक  चीज़  मैं  बहुत  जरूरी  समझता  हूं  कि

 जो  पैसा  हम  खर्च  करते  हैं  या  जो  पैसा  राज्य  सरकारें  खर्च  करती  वह  सही  ढंग  से  खर्च

 हो  ।  राज्य  सरकार  50  परसेन्ट  इस  में  खर्च  करती  हैं  और  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने

 इस  बात  की  चर्चा  की  है  कि  उस  धन  का  सही  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  हम  समझते  हैं

 कि  दो  चीज़ों  को  इस  में  और  अधिक  शक्तिशाली  या  स्ट्रोंग  बनाने  की  जरूरत  है  ।  एक  है

 इन्फ्रास्ट्रक्चर  ।  चाहे  सड़कों  का  काम  चाहे  स्कूलों  का  हो  ओर  चाहे  नहरों  का  हो  इन

 के  लिए  जो  इंजीनियर्स  या  ओवरसियर्स  काम  वे  ठीक  काम  करें  ।  इस  के  अलावा

 प्रोपर  इस्टीमेट्स  हों  और  रुपये  का  सही  और  प्रोपर  इस्तेमाल  करने  में  हम  को  एडमिनिस्ट्रेटिव
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 स्ट्रक्चर  को  और  भी  मज़बूत  करना  पडेगा  ।  इसी  तरह  से  जो  मोनीटरिंग  जो  अभी  तक
 जांच-पड़ताल  का  काम  होता  उस  को  भी  बहुत  सघन  रूप  से  हम  को  करना  पड़ेगा  ।  मैं
 समझता  हूं  कि  ये  जो  चीज़ें  जो  कमजोरियां  हैं  इन  को  हमारा  मंत्रालय  अनुभव  करता

 है  गै  ॒  में  जो  खामियां  उन  को  दूर  करने  का  बहुत  स्कोप  है  ।  इसी  दृष्टिकोण  क्‍  गे
 ख्याल  में  रख  कर  जो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  आ  रही  है  उस  में  और  भी  ज्यादा  धन  गरीबी

 दूर  करने  के  लिए  रखा  जा  रहा  ऐसा  हम  समझते  हैं  और  खास  तौर  से  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  बेरोजगारों  को  और  भूमिहीनों  को  जो  धन  दिया  जा  रहा  निःसंदेह  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  अधिक  धन  मिलेगा  और  उस  का  सही  ढंग  से  उपयोग  उस  के  लिए  हम  अभी
 से  मौनीटररिंग  सिस्टम  को  ठीक  कर  रहे  हैं  ।  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  वह  फूलप्रूफ  हो
 सकता  है  लेकिन  अधिक  से  अधिक  कोशिश  इस  बात  की  की  जाएगी  कि  उस  में  लूपहोल्स
 न्‌  रहें

 हमने  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  करीब  1  करोड़  42  लाख  लोगों  को  घन  दिया  है
 चाहे  वह  सब्सीडी  के  रूप  में  या  ऋण  के  रूप  में  ।  कितने  लोगों  ने  सही  सही  इस  का
 फ़ायदा  उठाया  और  कितने  लोगों  को  सही  सही  इस  का  लाभ  इस  के  आंकड़े  हमें

 इकट्ठा  करने  पड़ते  हैं  ।  मा्डर्न  इक्विपमेंट  का  लाभ  उठा  कर  इन  आंकड़ों  को  इकट्ठा  ।
 तो  हम  को  तत्काल  जानकारी  मिल  सकती  है  और  जैसे  सदन  में  चर्चा  तो  उस  समय
 तक  हम  को  मालूम  हो  सके  कि  जितने  लोगों  को  पैसा  दिया  गया  था  उस  में  से  कितने  लोगों

 ते  उस  का  लाभ  उठाया  ।  एक  एक  आंकड़ा  हमें  उस  दिन  तक  का  मिल  सके  कि  कितने
 लोग  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठ  तो  अच्छा  होगा  ।  करीब  डेढ़  करोड़  लोगों  का  जब

 सवाल  होता  तो  जब  तकਂ  माडनं  इक्विपमेंट  नहीं  तो  उस  में  हमें  सही  आंकड़े  मिलने

 में  दिक्कत  हो  सकती  है  ।  अब  कुछ  लोग  इस  की  आलोचना  कर  सकते  हैं  कि  हर  जगह

 माडन  इक्विपमेंट  का  इस्तेमाल  तो  सही  नहीं  होगा  लेकिन  हम  समझते  हैं  कि  जहां

 जहां  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  काम  होगा  तो  वहां  हम  को  यह  करना  पड़ेगा  ।  हर  कोई  जानता

 है  कि  मरीबी  दूर  करने  के  लिए  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  वीस-सूत्नी  कार्यक्रम  शुरू  किया

 1  और  निःसंदेह  ये  सब  के  सब  कार्यक्रम  किसी  न  किसी  रूप  में  किसी  न  किसी  पहलू  से

 गरीबी  दूर  करने  के  लिए  थे  ।  चाहे  वह  सिचाई  का  काम  चाहे  वह  बेरोजगारों  को  काम

 देने  का  कार्य  चाहे  वह  पीने  का  पानी  देने  का  काम  चाहे  शिक्षा  प्रदान  करने  का  काम

 इन  सब  चीज़ों  में  ग्रामीण  लोगों  को  लाभ  पहुंचाने  के  उद्देश्य  से  वीस  सूत्री  कार्यक्रम  तैयार

 किया
 गया  है  ।  इसके  अन्तर्गत  सभी  राज्यों  में  अब  काम  हो  रहा  है  ।  पहले  एक  ऐसा  राज्य

 था  जो  कि  कुछ  देर  तक  इसको  शुरू  ही  नहीं  कर  पाया  उसके  पश्चात्‌  यंह  सभी  राज्यों

 में  चालू  हो  गया  है  ।

 हमें  इस  बात  की  प्रसन्‍तता  है  कि  अब  हरेक  राज्य  में  इस  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गत  काम  चल  रहा  है  ।  कहीं  अच्छे  ढंग  कहीं  बहुत  ही  अच्छे  ढंग  कहीं  साधारण

 ढंग  से  चल  रहा  है  ।  लेकिन  इस  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  हमें  गरीबों  को  ऊपर  उठाना

 है  ।  यह  कार्यक्रम  अच्छे  ढंग  से  चल  रहा  है  लेकिन  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  इसको  और  भी

 सुचारू  रूप  से  संचालित  करने
 की  अभी  गुंजाइश  है  ।
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 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  इस  पर  अपने  अपने  सुझाव  दिये  हैं  और  सवाल  भी  उठाये

 हैं  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  समय  कम  इसलिए  मैं  अभी  उनमें  नहीं  जाऊंगा  ।  मैं  चाहता
 था  कि  मैं  उन  पर  चर्चा  करूं  लेकिन  चुंकि  समय  कम  है  इसलिए  यह  संभव  नहीं  है  ।  जिन

 माननीय  सदस्यों  ने  जो  जो  सुझाव  दिये  हैं  उन  सुझावों  से  हम  सातवीँ  योजना  में  लाभ  उठाने

 का  प्रयास  करेंगे  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  का  तो  उद्देश्य  ही  गरीबी  दूर  करना  था  ।  सातवीं

 योजना  में  भी  लगभग  आधी  रकम  इस  गरीबी  को  दूर  करने  के  लिए  रहेगी  ।

 इसलिए  मैं  माननीय  मध्‌  दंडवते  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  प्रस्ताव  को

 वापस  ले  लें  और  इस  भावना  के  साथ  वापस  ले  लें  कि  इस  सरकार  का  उद्देश्य  ही  गरीबी

 दूर  करने  का  है  |  छठी  योजना  में  हमने  करके  भी  दिखाया  है  |  सातवीं  योजना  में  ओर  बड़े
 पैमाने  पर  इसको  करने  की  बात  है  ।  इस  प्रस्ताव  में  जहां  तक  सिद्धांत  की  बात  है  उसको

 मैं  मान  लेता  हुं  और  इसमें  स्कोप  बढ़ाने  की  बात  भी  हो  सकती  है  ।  मैं  समझता  हूं
 कि  इन  बातों  को  दृष्टि  सें  रखते  हुए  माननीय  दंडवते  जी  इसको  वापस  ले  लेंगे  ।  घन्यवाद  ।

 !  ला
 प्रो०  मधु  बण्डबले  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  तथ्य  से  अवगत  हूं  कि  मेरे  माननीय

 मित्र  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  कम  से  कम  अपने  संकल्प  को  प्रस्तुत  करेंगे  ओर  इसे  अगले  सत्र  में

 पेश  करेंगे  ।  मैं  यह  सनिश्चित  करूंगा  कि  उन्हें  किसी  परेशानी  का  सामना  न  करना  पड़े  ।

 अपने  प्रारम्भिक  भाषण  में  जब  मैंने  इस  संकल्प  पर  बहस  आरम्भ  की  मैंने

 चार  स्पष्ट  प्रश्न  पूछे  थे  ।  परन्तु  मंत्री  के  बारे  में  यह  कहा  जाता  है  कि  मंत्री  वह  है  जो  छोट े-
 छोटे  प्रश्नों  के  उत्तर  दे  दे  और  कुछ  स्पष्ट  और  बड़े  प्रश्नों  के  उत्तर  न  दे  ।  इसी  परिभाषा

 के  अनुसार  उन्होंने  उन  विशिष्ट  प्रश्नों  के  उत्तर  नहीं  दिए  हैं  जिन  पर  तीखे  जवाब  की  आशा

 थी  ।  परन्तु  मैं  उन्हें  दोष  नहीं

 चर्चा  के  दोरान  अधिकांश  सदस्यों  ने  चाहे  वे  शासक  दल  के  थे  अथवा  विपक्ष

 इस  संकल्प  के  पीछे  जो  भावना  उसका  स्वागत  किया  है  ।  उन्होंने  संकल्प  के  संवेदनशील
 भाग  की  आलोचना  की  ओर  संकल्प  के  दूसरे  भाग  का  समर्थन  किया  जिसमें  मैंने  गरीबी  दू
 करने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाने  और  ठोस  उपाय  करने  की  मांग  की  थी  ।  अपने  प्रारम्भिक

 भाषण  के  अन्त  में  मैंने  जो  कहा  था  उसे  मैं  दोहराता  हूं--मुझे  आशंका  है  कि  वर्तमान  नया
 प्रशासन  विशिष्ट  परिष्कृत  और  कम्प्यूटरीकृत  प्रशासन  है  जो  अत्यन्त  समृद्ध
 वर्ग  की  विकास  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करेगा  और  विकास  के  लाभ  को  छन  कर

 नीचे  आने  देगा  ।  नीचे  के  वर्ग  को  वही  लाभ  मिलेगा  जो  ऊपर  से  छन  कर  नीचे  आएगा  ।

 यह  नया  गांधी  पुराने  गांधी  का  बिल्कुल  उल्टा  है  ।  मै  नहीं  चाहता  कि  ऐसा  हो  ।  मैं  प्रतीक्षा

 करने  के  लिए  तैयार  हुं  ।  मुझे  अत्यन्त  प्रसन्नता  होगी  यदि  नए  गांधी  के  राज  में  पुराने
 गांधी  को  न  उल्टा  जाए  ।  और  मैं  उनका  स्वागत  करूंगा  ।  मैं  प्रतीक्षा  करूगा  ।  यह  समय  पूर्व
 दी  गई  टिप्पणी  परन्तु  मैं  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय

 मंत्री  महोदय  इस  चेतावनी  पर  गौर  करेंगे  ।  मैंने  जब  यहू  कहा  और  जब  मैंने  परिष्कृत

 कम्प्यूटरीकृत  प्रशासन  की  बात  की  तो  मेरे  मिन्न  श्री  दासमुन्शी  ने  समस्या  की  गहराई  में
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 निजी  5.  2  चननन+  दिन  बल

 जाने  का  प्रयास  किया  और  मेरी  टिप्पणी  का  यह  अर्थ  निकाला  कि  मैं  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 के  बिल्कुल  विरुद्ध  हूं  ।  मैं  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।  मैंने  जीवन  भर  विज्ञान
 और  प्रौद्योगिकी  का  समर्थन  किया  ।  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।  परन्तु  साथ  ही  मैं  गांधीवादी
 सिद्धांत्तों  का  भी  समर्थक  हूं  ।  गांधी  ने  कहा  था

 मशीन  चाहता  हूं  परन्तु  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  मशीन  की  प्रतिष्ठा  और  मशीन
 का  गौरव  मनुष्य  की  प्रतिष्ठा  के  खण्डहर  पर  खड़ा  हो  ।”

 और  इस  प्रकार  मैं  विज्ञान  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।  मैं  प्रौद्योगिकी  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  ।
 मैं  तो  केवल  यह  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  मानव  और  मशीन  के  बीच  एक  सन्‍्तुलन  बना

 विशेष  रूप  से  इसलिए  कि  यह  गांधी  का  देश  और  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि

 कभी  युक्तिसंगत  बात  करना  आवश्यक  होता  है  ।  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  किया

 जाए  ।  परन्तु  इसका  उपयोग  करते  समय  आपको  यह  निश्चय  करना  होगा  कि  आप  किस
 क्षेत्र  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करना  चाहते  हैं  और  आप  किस  सीमा  तक
 मशीनों  का  युक्तियुक्तकरण  करते  हैं  ।  आप  यह  कैसे  सुनिश्चित  करेंगे  कि  देश  में  बड़े  पैमाने

 पर  बेरोजगारी  नहीं  होगी  ?  इस  संदर्भ  में  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस

 विवाद  में  न  सही  परन्तु  बाद  में  कभी  विभिन्न  क्षेत्रों  के लिए  वस्तुएं  आरक्षित  करने  की  समस्या

 पर  विचार  करें  ।  इस  देश  में  कुछ  बड़े  उद्योग  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  इस्पात  और

 रेलवे  के  वैगन  उद्योग  ।  ये  छोटे  उद्योग  नहीं  हो  सकते  हो  सकता  है  यह  बडा  उद्योग

 न  हो  ।  देश  में  लघु  मध्यम  उद्योग  और  कुटीर  उद्योग  मिल  कर  रहेंगे  ।  परन्तु
 यदि  आप  इन  तीनों  क्षेत्रों  में  खुली  प्रतिस्पर्धा  होने  देंगे  तो  लघु  उद्योग  कुटीर  उद्योग  को  समाप्त

 कर  देगा  ।  और  बड़े  उद्योग  लघु  उद्योग  को  समाप्त  कर  देंगे  ।  और  इसलिए  मैं  चाहता  हूं
 कि  वस्तुएं  आरक्षित  करने  की  नीति  अपनाई  जाए  और  चरणबद्ध  तरीके  से  लागू  की  जाए  ।

 मैं  उनमें  से  नहीं  हूं  जो  यह  कहते  हैं  मिलों  को  बन्द  कर  दीजिए  ।”

 केवल  पहुंचगामी  व्यक्ति  ही  ऐसा  दृष्टिकोण  रखता  है  ।  मेरा  इस  तरह  का  दृष्टिकोण  कतई

 नहीं  परन्तु  मैं  इन  तीनों  क्षेत्रों  में  सन्‍्तुलन  प्रतिस्पर्धा
 से

 बचा  जाना  चाहिए  और  कम

 से  कम  इस  नीति  को  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  जो  वस्तुएं  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  मे ंबनाई  जा  सकती

 हैं  उन्हें  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में
 बनाने

 की  अनुमति  न
 दी जाए  ।  और

 जो  वस्तुएं  लघु  उद्योग  में  बन

 सकती  हैं  उन्हें  बड़े  उद्योगों  मे ंनिमित  करने  की  अनुमति  न  दी  जाए  तथा  यदि  आप  इन
 तीन  क्षेत्रों

 में  प्रतिस्पर्धा  को  रोक  पाते  हैं  तो  मेरे  विचार  से  आप  इन  तीनों  क्षेत्रों  की
 स्थिरता  को  सुनिश्चित

 कर  पायेंगे  तथा  बड़े  उद्योग  ग्रामीण  लोगों  की  बेरोजगारी  को  दूर  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 देश  के  वित्त  मंत्रियों  में  से  जोकि  कांग्रेसी  मंत्रिमंडल  में  श्री  सी०  डी०  देशमुख  ने  कहा

 देश  के  सांख्यिकीविदू  एवं  विशेषज्ञ  बेरोजगारी  के  आंकड़े  देते  हैं  तो  वे  ग्रामीण  क्षेत्र

 में  बेरोजगारी  पर  कतई  ध्यान  नहीं  देते  है ंऔर  इस  तरह  वहां  की  बेरोजगारी  के

 आंकड़े  स्थायी  रूप  से  अप्रकट  ही  रहते  हैं  ।'

 मैं  ग्रामीण  क्षत्रों  संबंधी
 न  प्रकट  की  गई  अथवा  छिपाई  गई  बेरोजगारी  से  अधिक  चिन्तित

 हूं  तथा  यदि  आपने  उस  विशेष  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करना  है  तो  आपको  कुटीर

 189



 गरीबी  समाप्त  करने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  25  1985

 उद्योगों  को  संरक्षण  देना  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  संरक्षण  देना  होगा  तथा  बड़े  उद्योगों  को  संरक्षण

 देना  होगा  जोकि  निःसन्देह  अत्यन्त  आवश्यक  तथा  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  तरह  की

 करण  सन्‍्तुलित  नीति  का  ही  अनुसरण  करना  होगा  तथा  क्रमिक  ढंग  से  कुछ  सीमा  तक  आरक्षण

 लागू  करना  होगा  ।  क्षसता  को  क्रमिक  ढंग  से  सीमित  करना  उसे  क्रमशः  लागू  करते  हुए
 उत्पादन  नीति  तैयार  करना  संभव  होगा  ।  इस  विशेष  पहलू  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  इस  संदर्भ

 में  मैंने  एक  चेतावनी  दी  थी  ।

 मैंने  बहुत  से  सुझाव  दिये  थे  जिन्हें  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  ने  भी  स्वीकार  किया  है  ।

 उन्होंने  आलोचना  नहीं  की  है  परन्तु  उन्होंने  कमियां  बताई  हमारा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्य  क्रम  है  तथा  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  यह  सभी  साधन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 बेरोजगारी  की  समस्या  के  समाधान  में  भारी  सहायता  करेंगे  ।  परन्तु  बहुत  से  विशेषज्ञों  बताया

 है  कि  इसमें  भी  काफी  भ्रष्टाचार  ऐसा  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  ने  भी  सभा  में  बताया  है  कि

 इस  मशीनरी  में  बड़े  पैमाने  पर  भ्रष्टाचार  उसे  समाप्त  किया  जाना  मैंने  विशिष्ट

 प्रश्न  पूछे  लेकिन  उनका  उत्तर  नहीं  दिया  जाता  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 क्रम  के  अधीन  किसी  भी  ग्रामीण  श्रमिक  जरूरी  नहीं  कि  वह  भूमिहीन  ही  हो  सम्मिलित  किया

 जाना  चाहिए  ।  ग्रामीण  अर्थ-व्यवस्था  से  संबद्ध  व्यक्तियों  के  अनुभव  पर  आधारित  मेरा  सुझाव  है
 कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  को  पूर्णतः
 मिला  दिया  जाना  इससे  सरकार  को  लाभ  होगा  तथा  वह  बेहतर  का्यं-कुशलता  ला

 पायेगी  तथा  बहुत  सी  समस्याएं  हल  हो  जायेंगी  ।  यह  एक  बड़ी  बाधा  है  जिसे  दूर  किया  जाना

 चाहिए  ।

 मैंने  एक  और  सुझाव  दिया  परन्तु  उसका  उल्लेख  नहीं  हुआ  जनता  सरकार

 के  शासन  के  समय  में  हमने  50  लाख  टन  अनाज  के  बदले  अनाजਂ  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 निर्धारित  किया  था  और  आवंटित  किया  था  ।  अब  वह  केवल  5  लाख  टन  अनाज  तक  सीमित  है  ।

 2.10  करोड़  टन  अनाज  का  रक्षित  भण्डार  रखने  के  लिए  मैं  सरकार  को  धन्यवाद

 देता  हूं  ।  के  बदले  अनाजਂ  कार्यक्रम  के  लिए  अधिक  मात्रा  आबंटित  की  जा  सकेगी  ।  चूंकि
 सुझाव  विपक्ष  की  ओर  से  आया  है  उसी  कारण  उसे  अस्वीकार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 यदि  सरकार  इस  विशेष  सुझाव  अर्थात्‌  के  बदले  अनाजਂ  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  5  लाख  टन

 के  बदले  50  लाख  टन  अनाज  आबंटित  करती  है  तो  इससे  लोगों  को  काफी  सहायता  मिलेमी  ।

 भ्रष्टाचार  का  उन्मूलन  होना  चाहिए  |  ग्राम्य  योजनाओं  जिनका  कि  मैंने  उल्लेख

 किया  विशेषज्ञ  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंबे  हैं  कि  60  प्रतिशत  लाभ  वास्तविक  लाभार्थियों  को  नहीं  मिल

 केवल  40  प्रतिशत  ही  उन्हें  प्राप्त  हो  रहे  अतः  भ्रष्टाचार  का  भी  उन्मूलन  करना  होगा  ।

 अन्त्योदय  योजना  को  लें  ।  यह  जाइए  कि  इसे  किसने  शुरू  किया  ।  मैं  इस  तर्क  को
 फिर  दुहराना  चाहूंगा  जो  मैंने  पिछली  बार  दिया  था  कि  इस  बात  पर  ध्यान  न  दें  कि  के  बदले
 अनाजਂ  कार्यक्रम  को  किस  सरकार  ने  शुरू  किया  कार्यक्रम  कौन  सी  सरकार  लायी
 थी  ।  योजना  आयोग  जिसके  अध्यक्ष  आपके  दल के  ने  गरीबी  उन्मूलन  उपायों  पर  मूल्यांकन
 समिति  नियुक्त  की  उक्त  समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  कि  के  बदले  अनाजਂ  योजना
 तथा  योजना  से  वास्तविक  रूप  से  गरीब  से  गरीब  व्यक्ति  को  सहायता  मिली  है|

 ढ़
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 यह  उनका  कथन  है  ।  यदि  ऐसी  बात  योजना  आयोग  का  निष्कर्ष  यह  है  तो  इस  पर  पक्षपातपूर्ण
 रवैथा  न  इन  योजनाओं  को  हाथ  में  लेकर  उन्हें  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  करें  ।

 हां  तक  कृषि  समस्प्राओं  का  संबंध  है  में  उनका  संक्षेप  में  वर्गन  करना  चाहंगा  क्‍योंकि  मन्त्री
 महोदय  ने  उस  पर  चर्चा  नहीं  की  है  ।  कृषकों  की  समस्या  के  कारण  देश  में  गरीबी  बढ़ी  हमें
 कृषि  उत्पादों  को  सस्ता  करने  की  चेष्टा  करनी  चाहिए  तथा  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  दिलाने  तथा
 कृषि  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  देने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  ऐसा  तभी  संभव  है  यदि  कृषि

 संबंधी  पूरी  ग्रामीण  अर्थ-व्यवस्था  का  समेकित  रूप  से  अध्ययन  किया  जाता  है  ।  हमें  किसानों  को
 अपेक्षित  सामग्री  सस्ते  मूल्य  पर  देने  का  प्रयास  करना  कृषकों  को  सस्ता  सस्ती
 सस्ते  उर्वरक  तथा  अन्य  आदान  दिये  जाने  चाहिएं  ।  यदि  उन्हें  क्रषि  पदार्थों  के  वतंमान  मुल्य  भी
 दिये  जाते  हैं  तो  उन्हें  संतोष  होगा  क्योंकि  उन्हें  कच्चा  माल  तथा  अन्य  वस्तुएं  सस्ते  दामों  पर  उपलब्ध
 कराई  तो  वर्तमान  क्रषि  मूल्य  भी  उनके  लिए  लाभप्रद  रहेंगे  ।  अतः  इस  रचनात्मक  पहलू
 पर  ध्यान  देना  होगा  ।

 जहां  तक  भूमि  के  पुनः  वितरण  का  प्रश्न  है  बहुत  से  राज्यों  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा
 संबधी  कानून  केवल  कागजों  तक  सीमित  है  तथा  उनका  घोर  उल्लंघन  होता  रहता  है  ।  मध्य  प्रदेश
 विधान  सभा  में  मन्‍्त्री  महोदय  द्वारा  स्वीकार  किया  गया  कि  जब  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  संबंधी

 कानूनों  की  क्रियान्विति  की  जाने  लगी  तथा  भूमि  का  वितरण  होने  को  था  तब  वास्तव  में  भमि

 बहुत  से  व्यक्तियों  के  नामों  में  दिखाई  हुई  पाई  गई  जिनमें  से  कुछ  नाम  कुत्ते  बिल्लियों  के  थे  तथा

 जांच  से  यह  सिद्ध  हो  गया  ।  मन्त्री  महोदय  द्वारा  यह  बात  मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  में  वस्तुत
 स्वीकार  की  ऐसा  हो  रहा  .  .  .  .  .

 Me  ह  ऋ  .
 प्रोण  एन०  जी०  रंगा  :  यह  अत्यन्त  हास्यास्पद  बात  है  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवर्ते  :  मैं  केवल  वही  बात  कह  रहा  हूं  जो  मन्‍्त्री  महोदय  द्वारा  बताई  गई

 '
 थ्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  संबंधी  कानूनों  का  मुख्य  उद्देश्य  भूमि  का

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  जमा  होना  रोकना  है  जिनके  पास  पहले  ही  काफी  भूमि  है  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवर्ते  :  ठीक  है  ।  यदि  उन्होंने  मेरे  भाषण  के  शब्दों  को  बुरा  मनाया  है  तो  मैं
 और  कुत्तोंਂ  शब्दों  को  हटाने  को  तैयार  हूं  ।  परन्तु  मैं  आपको  इतना  अवश्य  बताना  चाहूंगा

 कि  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  संबंधी  कानूनों  में  बहुत  सी  कमियां  हैं  तथा  जब  तक  उन  कानूनों  को

 समुचित  रूप  से  कठोर  नहीं  बनाया  जाता  तथा  उन्हें  प्रभावीं  रूप  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  जाता

 तव  तक  कोई  अतिरिक्त  भूमि  पुनः  वितरण  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  होगी  और  जब  भी  पुनः  वितरण

 हो  आदिवासियों  अनुसूचित  जातियों  को  अवश्य  ही  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिए  ।  यही  संसद  द्वारा

 अनमोदित  राष्ट्रीय  नीति  है  जिसे  प्रभावी  रूप  से  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  चेतावनी  देना

 चाहता
 हूं  कि  उन  प्रभावी  योजनाओं  जिन्हें  हम  ग्रामों  के  तथा  नगरों  के  गरीब  लोगों  में  क्रियान्वित

 करते  हैं  वे  तब  तक  हमारी  व्यवस्था  को  अस्त  व्यस्त  और  अस्थिर  करती  रहेंगी  जब  तक  देश  में

 काला  धन  विद्यमान  इस  बात  को  भपपूर्व  वित्त  मन्‍्त्री  भ्री  वाई०  बी०  चन्हाण  ने  अपना  बजट  भाषण

 देते  समय  संसद  में  बताया  कि  दुर्भाग्य  से  देश  में  काले  धन  की  समानान्‍्तर  भ्रर्थ  व्यवस्था  विद्यमान  है
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 तथा  जब  तक  उसका  उन्मूलन  नहीं  किया  जाता  तब  तक  हम  अर्थ-व्यवस्था  की  बहुत  सी  समस्याओं

 का  समाधान  नहीं  कर  पायेंगे  ।  इसके  भिन्‍न  भिन्‍न  प्राककलन  एक  अनुमान  जो  श्री  रंगनेकर

 द्वारा  दिया  गया  था  कि  काला  धन  50,000  करोड़  रुपए  है  और  यदि  काले  धन  की  इतनी  अधिक

 मात्रा  विद्यमान  है  तो  सरकारी  अर्थ-व्यवस्था  सर्वंथा  भंग  हो  जाती  है  तथा  उसके  परिणामस्वरूप  देश

 में  कृत्रिम  मुद्रा  कृत्रिम  मूल्य  वृद्धि  होती  है  तथा  कृत्रिम  अभाव  पैदा  होते  हैं  जिससे  समृद्ध
 लोग  प्रभावित  नहीं  होते  अपितु  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोग  हमेशा  प्रभावित  होते  हैं  ।

 ये  सतरकंताएं  बरती  जानी  चाहिएं  ।  मुझे  खुशी  है  कि  मन्त्री  महोदय  ने  स्वीकार  किया  है

 कि  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  जिसका  कि  मैंने  उल्लेख  किया  जब  नमूना  सर्वेक्षण  उपलब्ध

 होता  है  तो  उससे  प्रकट  होगा  कि  देश  में  गरीबी  और  भी  गम्भीर  है  ।  हम  चाहेंगे  कि  राष्ट्रीय  नमूना
 सर्वेक्षण  के  आंकड़े  सभा  पटल  पर  रखे  जायें  ।  पिछली  बार  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  आंकड़े  सभा

 पटल  पर  रखे  गयें  थे  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  2-3  महीनों  के  भीतर  बजट  सत्र  के  दौरान  राष्ट्रीय  नमूना
 सर्वेक्षण  के  आंकड़े  सभा  पटल  पर  रखे  जाएं  जिससे  कि  पता  चले  कि  क्‍या  हमारी  अअ्थं-व्य  वस्था  में

 स्थिरता  आई  है  अथवा  क्‍या  देश  में  गरीबी  में  वृद्धि  हुई  है  तथा  क्‍या  गरीबी  उन्मूलन  के  लिए

 जो  विभिन्‍न  उपाय  किये  गये  हैं  व ेसफल  हुए  हैं  अथवा  नहीं  ।  तभी  इस  पर  प्रभावी  रूप  से  निष्कर्ष

 निकाला  जा  सकता  इन  पहलुओं  पर  विचार  किया  जाना  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  वह

 दोनों  पक्षों  की  ओर  से  सदस्यों  द्वारा  की  गई  कठोर  आलोचना  पर  ध्यान  देते  हैं  तो  वे

 देश  में  मरीबी  उन्मूलन  में  सफल  होंगे  ।  जब  तक  गरीबी  का  उन्मूलन  नहीं  होता  देश  के  विक्रास

 की  किसी  समस्या  का  समाधान  न  होगा  ।  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  उठाने  का  एक  तरीका  यह  है

 कि  गरीबी  की  रेखा  की  परिभाषा  बदल  कर  कलम  की  एक  लाईन  सी  लोगों  को  मरीबी  की  रेखा

 से  ऊपर  ले  आयें  हम  चाहते  हैं  गरीबी  की  रेखा  के  स्वीकृत  मानदण्ड  बने  रहें  ।  जैसा  कि  मन्त्री

 महोंदय  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  शहरी  क्षेत्र  में  2100  कैलोरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्र  में  2400

 कैलोरी  तथा  वर्तमान  मूल्य  ढांचे  के  अनुसार  ही  उसकी  परिभाषा  होनी  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  किया

 जाता  है  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  काफी  सीमा  तक  गरीबी

 का  उन्मूलन  किया  जा

 मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  इन  सभी  सुझावों  पर  उचित  कार्यवाही  करेगी  ।  उन्होंने

 निवेदन  किया  है  कि  मैं  अपना  संकल्प  वापस  ले  मैं  मात्र  दिखावे  के  लिए  संकल्प  पेश  नहीं  करना

 चाहता  ।

 बेशक  उन्होंने  इसकी  भावना  को  स्वीकार  कर  लिया  है  उन्होंने  इस  संकल्प  को  अस्वीकार

 कर  दिया  आप  कहते  हैं  कि  हम  भावना  को  स्वीकार  करते  हैं  परन्तु  मूल  को  नकारते

 उन्होंने  यही  कहा  है  ।  मैंने  केवल  दिखावे  के  लिए  संकल्प  नहीं  रखा  ।  मैं  संकल्प  पर  आग्रह

 करता  मैं  इसके  मत-विभाजन  के  लिए  नहीं  कहता  लेकिन  इसे  मतदान  के  लिए  तो

 रखा  जाना  चाहिए  ।  इसका  निर्णय  होने  के  बाद  4-5  मिनट  बचेंगे  तथा  श्री  वृद्धि  चनन्‍्द  जैन  का

 संकल्प  लिया  जा  सकेगा  ।

 *  उपाध्यक्ष  महोबय  :  अब  मैं  श्री  डागा  के  संशोधन  को  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।  श्री

 डागा  उपस्थित  नहीं  अतः  मैं  इसे  रखता  हूं  ।
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 प्रश्न  यह  है  :

 कि  संकल्प

 कोਂ  के  पश्चाਂ

 हक  ‘

 वृद्धि  होने  के  कारण  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अन्तःस्थापित  किया
 जाये  ।

 प्रस्ताव  भ्रस्वीकृत  हुआ  ।

 कृषि  ओर  ग्रामोण  विकास  मन्‍्त्री  बटा  :  इससे  पहले  कि  आप  इस  संकल्प  को
 सभा  के  मतदान  के  लिए  मझे  कुछ  शब्द  बोलने  कां  अनुमति  दी  जाये  ।

 माननीय  सदस्य  ने  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दे  उठाए  मुझे  उनके  संकल्प  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।  यह  अत्यन्त  अच्छा  संकल्प  है  ।  इसे  नामंजूर  करने  अथवा  इसे  अस्वीकार  करने  का  कोई
 प्रश्न  नहीं  इस  संकल्प  को  जिस  भावना  के  साथ  लाया  गया  है  मैं  उससे  सहमत  हूं  ।  जैसा

 न्होंने  स्वयं  कहा  इस  बात  प्र  सभा  में  मत  विभाजन  क्यों  किया  जाये  ?

 प्रो०  मधु  वण्डव्ते  :  मैं  सभा  में  मत  विभाजन  के  लिए  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  ध्वनि

 मत  की  मांग  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  प्रो०  मधु  दण्डवर्ते  द्वारा  पेश  किये  गये  संकल्प  को  सभा  के

 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  :

 प्रश्न  यह  है  :

 सभा  जनता  के  विशाल  वर्ग  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  में  सरकार  की

 असफलता  पर  चिन्ता  व्यक्त  करती  है  और  मांग  करती  है  कि  देश  से  गरीबी  को  समाप्त

 करने  के  लिए  ठोस  उपाय  किये  जायेंਂ  ।
 प्र हैँ

 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  हुआ  ।

 5.56  मण्प०  ..

 रेगिस्तान  विकास  कार्यक्रम  के  बार  में  संकल्प
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  सभा  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  रेगिस्तान

 विकास  कार्यक्रम  संबंधी  संकल्प  को  इस  संकल्प
 को

 लेने  से  पूर्व  हमें
 इसके  लिए  समय

 निर्धारित  करना  क्‍या  हम  इसके  लिए  दो  घंटे  का  समय  निर्धारित  करें  ?

 प्रो०  सध  वण्डवते  :  इसे  आगामी  सत्र  में  क्यों  नहीं  रखते  हैं  ?  वह  आगामी

 सत्त  में  भी  ईसे  जारी  रख  सकते  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  हम  इसके  लिए  फिलहाल  दो  घंटे  का  समय  निर्धारित
 कर  सकते  हैं  ।  ©

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  जी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  फिलहाल  हमने  दो  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन

 ८.

 ओर  बढ्धि  चन्द्र  जेन  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता

 सभा  की  राय  है  कि  रेगिस्तान  विकास  कार्यक्रम  और  पव॑तीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम

 बीच  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सुविधाएं  तथा  रियायतें  देने  के
 मामले  में  समानता  रखी  जानी  चाहिए  ।”

 इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  मैं  यह  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  रेगिस्तानी  क्षेत्र  की  स्थिति

 पहाड़ी  क्षेत्र  से  भी  बदतर  है  ।  हमारे  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  राजस्थान  के  11,  हरियाणा  के  4,

 गजरात  के  2  जिले  आते  हैं  ।  कुछ  हिस्सा  हिमाचल  प्रदेश  और  काश्मीर  का  भी  इसमें  आंता  है

 उस  क्षेत्र  में  पीने  के पानी  का  गंभीर  संकट  है  ।  वहां  वर्षा  बहुत  ही  कम  होती  5  से  लेकर  7
 दिन  तक  वर्षा  होती  5  सालों  में  कहीं  3  साल  और  कहीं  4  साल  अकाल  की  स्थिति  का
 सामना  करना  पड़ता  है  ।  अकाल  का  मुकाबला  करने  के  लिए  वह  क्षेत्र  सक्षम  नहीं  उसमें

 केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  किसानों  को  मदद  देती  परन्तु  जो  मदद  मिलती  है  वह
 अपर्याप्त  होती  लोगों  को  अपने  घर  छोड़कर  अपनी  रोजी  के  लिए  दूसरे

 पंजाब  में  जाना  पड़ता  है  ।  वह  लोग  किसी  भी  सूरत  में  इस  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  अपनी  रोजी

 की  व्यवस्था  नहीं  कर  पाते  हैं  ।

 वहां  पर  पीने  के  पानी  का  भयंकर  संकट  यद्यपि  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  और

 राजस्थान  की  सरकार  ने  कोशिश  की  केन्द्रीय  सरकार  ने  5  वर्षों  में  30  करोड़  रुपए  हमारे

 बाड़मेर  जिले  के  ओर  15  करोड़  रुपए  जैसलमेर  जिले  के  लिए  प्रावधान  किये  हैं  परन्तु  यह
 समस्या  अभी  तक  भी  बनी  हुई  है  ।

 क्षेत्रफल  के  हिसाब  से  मेरा  लोक  सभा  का  क्षेत्र  70  हजार  वर्ग  किलोमीटर  में  झाता  है  जो  कि

 पंजाब  प्रान्त  के  वराबर  हरियाणा  से  ड्योढें  से  भी  अधिक  है  और  केरल  से  दुगुना  है  ।

 उसमें  गांव  25  वर्ग  किलोमीटर  से  लेकर  200  वर्ग  किलोमीटर  में  फैले  हुए  अगर  किसी  गांव

 में  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  की  भी  गई  है  तो  उस  गांव  के  किसान  और  मजदूर  को  5  किलोमीटर

 से  किलोमीटर  की  दूरी  पर  जाना  पड़ता  है  तब  जाकर  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  होती  है  ।

 परिवार  को  एक  ऊंट  और  कंटल  पीने  के  पानी  को  लाने  के  लिए  ही  लगे  रहते  हैं  और

 इसी  में  उस  परिवार  की  सारी  शक्ति  लग  जाती  है  ।

 6.00  सम०  प०

 यह  स्थिति  पैदा  हो  गई  पीने  के  पानी  की  ।  वहां  जो  हैं  और  जो  खेतों  में  रहते जा

 व ेलोग  मांग  कर  रहे  हैं  कि हम  5  किलोमीटर  से  15  किलोमीटर  की  दूरी  पर  पीने  के  पानी  के
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 लिए  उसके  लिए  व्यवस्था  करें  ।  हम  ढाई  सौ  की  जनसंख्या  के  समूह  को  इकाई  मानकर

 पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करें  ।  हमने  इस  बात  को  राजस्थान  गवर्नमेंट  के  सामने  भी  रखा  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  भी  रखा  है  ।

 हर  क्षेत्र  इस  प्रकार  के  हैं  जो  25  वर्ग  किलोमीटर  के  क्षेत्र  तक  फैले  इसलिए  उनके

 लिए  नब  तक  ढाई  सौ  की  जनसंख्या  को  इकाई  नहीं  माना  तब  तक  व्यवस्था  ठीक  नहीं  हो
 सकती  इस  सम्बन्ध  में  पीने  के  पानी  के  लिए  नलकूप  खोदे  गये  हैं  ।  कुछ  नलकूप  तो  सफल

 हुए  इस  सफलता  के  कारण  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  हुई  है  ।

 ४

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  अपना  भाषण  अगली  बार  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 6.62  म०प०

 तत्पश्यात  लोक  सभा  29  1985/9  1906  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 34  5---28-६-85--250  5788-7250  पुस्तकें  ।


